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राजव्यवस्था  एवं श � 1

इकाई
1 राजव्यवस्था एवं  शासन 

उपराष्टट्रपति का इस्तीफा
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, भारत के उपराष्टट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के 
तहत भारत के राष्टट्रपति को अपना इस्तीफा सौपंकर स्वास्थ्य संबंधी चितंाओ ंके कारण 
अपने कार््यकाल के बीच मेें ही इस्तीफा दे दिया।

महत्वपूर््ण विवरण
उनका इस्तीफ़़ा 21 जलुाई, 2025 को, संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन 
हुआ।
इसके साथ ही वे कार््यकाल के बीच मेें इस्तीफ़़ा देने वाले केवल तीसरे उपराष्टट्रपति 
बन गए, इससे पहले:
•	�व ी.वी. गिरि (1969) - जिन््होों ने राष्टट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे 

दिया।
•	� आर. वेेंकटरमन (1987) - जिन््होों ने राष्टट्रपति चुने जाने के बाद इस्तीफा दे दिया।

उपराष्टट्रपति कैसे इस्तीफा देता है?
•	 उपराष्टट्रपति को भारत के राष्टट्रपति को संबोधित एक लिखित त्यागपत्र भेजना 

होगा।
•	 राष्टट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने पर (या पत्र मेें उल्लिखित तिथि से) त्यागपत्र 

तत्काल प्रभावी हो जाता ह।ै

रिक्ति और चुनाव

जब उपराष्टट्रपति का पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्य किसी कारण से रिक्त 
हो जाता है:
•	 चुनाव छह महीने के भीतर होना चाहिए (अनुच्छेद-68)।
•	 भारत का चुनाव आयोग कार््यक्रम की घोषणा करता ह।ै
•	 चुनाव राष्टट्रपति और उपराष्टट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अनुसार होत ेहैैं।
•	 संसद के किसी भी सदन के महासचिव को निर््ववाचन अधिकारी (चक्रानुक्रम के 

आधार पर) नियकु्त किया जाता ह।ै

इस बीच कौन कर््तव्य निभाता है?
•	 संविधान मेें कार््यवाहक उपराष्टट्रपति का प्रावधान नही ंह।ै
•	 जब तक नया उपराष्टट्रपति निर््ववाचित नही ंहो जाता, राज्यसभा का उपसभापति, 

सभापति के कर््तव््योों  का निर््वहन करता ह ै(क््योोंकि  उपराष्टट्रपति राज्यसभा का 
पदेन सभापति होता है)।

•	 यदि सभापति और उपसभापति दोनो ंत्यागपत्र दे देत ेहैैं, तो राज्यसभा के सदस््योों  
मेें से निर््ववाचित उपसभापतियो ंका एक पैनल सदन की अध्यक्षता करता है।

भारत के उपराष्टट्रपति
•	 संविधान के अनचु्छेद 63 से 71 उपराष्टट्रपति से संबंधित हैैं।
•	 अनचु्छेद 63: “भारत का एक उपराष्टट्रपति होगा।”

•	 चुनाव:

	� �संसद के दोनो ंसदनो ं(लोकसभा और राज्यसभा, मनोनीत सदस््योों  सहित) 
के सदस््योों  से मिलकर बने निर््ववाचक मंडल द्वारा निर््ववाचित।

	� �एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग 
किया जाता ह।ै

	� राज्य विधानमंडल इस चुनाव मेें भाग नही ंलेत ेहैैं।
•	श पथ: भारत के राष्टट्रपति द्वारा दिलाई जाती ह।ै

•	 कार््यकाल:
	� 5 वर््ष, लेकिन राष्टट्रपति को पत्र लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकत ेहैैं।
	� कितनी भी बार पुनः निर््ववाचित हो सकते हैैं।
•	 पात्रता:
	� भारत का नागरिक होना चाहिए।
	� कम से कम 35 वर््ष का होना चाहिए।
	� राज्यसभा सदस्य के रूप मेें निर््ववाचित होने के लिए पात्र होना चाहिए।
	� केें द्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नही ंहोना चाहिए।
•	 प्रमखु भमूिका:
	� राज्यसभा के पदेन सभापति।
	� �किसी रिक्त पद की स्थिति मेें नए राष्टट्रपति के निर््ववाचित होने तक भारत के 

राष्टट्रपति के रूप मेें कार््य कर सकते हैैं।

यह क््यो ों मायन रखता है?

उपराष्टट्रपति का इस्तीफा राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय पर आया ह।ै दिसंबर 
2024 मेें, विपक्ष राज्यसभा के सभापति के रूप मेें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 
पेश कर चुका था। अब, जब यह पद रिक्त ह,ै तो संसद के सुचारू संचालन के लिए नए 
उपराष्टट्रपति के कार््यभार संभालने तक प्रभावी अतंरिम व्यवस्था की आवश्यकता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 भारत के उपराष्टट्रपति के संबंध मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:

	 1. �उपराष्टट्रपति का चुनाव संसद के दोनो ंसदनो ंके सदस््योों  द्वारा किया जाता 
ह,ै जिसमेें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैैं।

	 2. �उपराष्टट्रपति को लोकसभा के सदस्य के रूप मेें निर््ववाचित होने के लिए 
योग्य होना चाहिए।

	 3. �राष्टट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति मेें उपराष्टट्रपति, राष्टट्रपति के रूप मेें 
कार््य कर सकता है।

	 4. उपराष्टट्रपति केें द्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है।
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उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 3	 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 1 और 4	 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

अनचु्छेद 370 के छह साल बाद
चर््चचा मेें क््यो ों: 5 अगस्त, 2025 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 
अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने के छह वर््ष पूरे हो रह े हैैं। 2019 के इस 
ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू-कश्मीर (J&K) का विशेष दर््जजा समाप्त कर दिया, इसे 
दो केें द्र शासित प्रदेशो ं(J&K और लद्दाख) मेें पुनर््गठित किया, और इस क्षेत्र को शेष 
भारत के करीब लाने का लक्ष्य रखा। इस कदम को पूर््ण एकीकरण, समान अधिकार, 
व्यापक विकास और बहेतर सुरक्षा की दिशा मेें एक कदम के रूप मेें देखा गया।
छह वर््ष बाद, परिणाम स्पष्ट तो हैैं, लेकिन मिश्रित हैैं - कुछ क्षेत््रोों  मेें प्रगति हुई ह,ै 
जबकि अन्य मेें चुनौतिया ंबरकरार हैैं।

2019 से प्रमखु घटनाक्रम

1. राजनीतिक परिवर््तन
•	 राजनीति का पुनरुत्थान: नेशनल कॉन्फफ्ररें स (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटि क 

पार्टी (पीडीपी) जसेै राजनीतिक दल, जो कभी संशय मेें थ,े अब लोकतातं्रिक 
प्रक्रिया मेें फिर से शामिल हो गए हैैं।

•	 सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (2023): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के 
निरस्तीकरण को बरकरार रखा, लेकिन निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य 
का दर््जजा बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाएँ।

•	 जमीनी स्तर पर लोकतंत्र: पंचायत और नगरपालिका चुनावो ंने स्थानीय शासन 
को मज़बतू किया ह।ै

•	 राज्य के दर्जे की मागँ: अब राजनीतिक समूहो ं(लद्दाख को छोड़कर) के बीच 
पूर््ण राज्य का दर््जजा बहाल करने के लिए व्यापक सहमति है।

2. सुरक्षा परिदृश्य

•	 बेहतर काननू-व्यवस्था: बड़़े पैमाने पर आतंकवादी नेटवर््क  कमज़़ोर हो गए हैैं 
और शहरी इलाके अपेक्षाकृत ज़््यादा शातंिपूर््ण हैैं।

•	 नए सुरक्षा ख़तरे: हालाकँि, “हाइब्रिड उग्रवाद" (जिन लोगो ं का पहले कोई 
रिकॉर््ड नही ंहै, वे अचानक हिसंा पर उतर आत ेहैैं) और लोन-वलु्फ हमले जारी 
हैैं, जसैा कि हाल ही मेें हुए पहलगाम हमले जसैी घटनाओ ंमेें देखा गया ह।ै

•	 मज़बूत निगरानी: ड््ररोन, सीसीटीवी नेटवर््क  और ख़़ुफ़़िया पुलिसिगं का इस्तेमाल 
बढ़़ा ह।ै

3. आर्थिक और बुनियादी ढाचंा विकास
•	 निवश: सरकार का दावा ह ैकि ₹65,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव 

हैैं, जिनमेें आईटी, हस्तशिल्प, बागवानी और पर््यटन पर ध्यान केें द्रित किया 
जाएगा।

•	 कनेक्टिविटी:
	¾ उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिकं के नए खंड पूरे हो गए हैैं।
	¾ राजमार्गगों का चौड़़ीकरण हो रहा ह,ै ज़़ोजिला जसैी सुरंगो ंका निर््ममाण कार््य 

प्रगति पर है।
	¾ सीधी उड़़ानेें अब श्रीनगर और जम्मू को भारत भर के टियर-1 शहरो ंसे 

जोड़ती हैैं।

•	 कृषि एवं  हस्तशिल्प: निर््ययात को बढ़़ावा देने के लिए सेब की खेती का 
आधनुिकीकरण, केसर योजनाएं और कश्मीरी शिल्प को जीआई टैगिगं।

4. पर््यटन पुनरुद्धार

•	 रिकॉर््ड आगमन: हाल की सुरक्षा घटनाओ ंसे पहले, जम्मू-कश्मीर मेें पर््यटको ं
की संख्या मेें ऐतिहासिक वदृ्धि देखी गई थी।

•	 शीतकालीन एवं  सासं्कृ तिक पर््यटन: गुलमर््ग की स्की ढाल, फिल्म शूटिग और 
सासं्कृ तिक उत्सवो ंने पर््यटन को विविधतापूर््ण बढ़़ावा दिया ह।ै

5. प्रशासनिक और काननूी एकीकरण

•	 केें द्रीय काननू: अब 800 से ज़््यादा केें द्रीय कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू होत ेहैैं, 
जो राज्य-विशिष्ट कानूनो ंकी जगह लेत ेहैैं।

•	 प्रत्यक्ष लाभ हस््ताांतरण: पीएम-किसान, आयषु्मान भारत जसैी अन्य योजनाएँ 
सीध ेनागरिको ंतक पहुुँच रही हैैं।

चुनौतिया ँजो बनी हुई हैैं
•	 राज्य का दर््जजा मिलने मेें देरी: सुप्रीम कोर््ट द्वारा 2024 की समय-सीमा तय किए 

जाने के बावजदू अभी तक विधानसभा चुनाव नही ंहुए हैैं।
•	 सुरक्षा सं बंधी कमज़़ोरी: आतंकवादी हमले, भले ही छिटपुट हो,ं सामान्य स्थिति 

की धारणा को बिगाड़त ेहैैं और निवेशको ंव पर््यटको ंको डरात ेहैैं।
•	 जनता के विश्वास मेें कमी: कई लोगो ं को अब भी लगता ह ै कि 2019 के 

फैसले ने जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को कमज़़ोर कर दिया, जिससे राजनीतिक 
अलगाव बढ़़ा।

•	 बेरोज़गारी: रोज़गार सृजन उम्मीदो ं के अनुरूप नही ं रहा है, खासकर यवुाओ ं
के बीच।

•	 पर््यटन की कमज़़ोरी: सुरक्षा संबंधी घटनाएँ पर््यटन पर निर््भर आजीविका को 
सीध ेप्रभावित करती हैैं।

आगे की राह 

1. �राज्य का दर््जजा समय पर बहाल करना: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से 
लोकतंत्र और विश्वास मज़बतू होगा।

2. �हाइब्रिड उग्रवाद से निपटना: नागरिको ं को परेशानी पहुुँचाए बिना सुरक्षा 
रणनीतिया ँविकसित की जानी चाहिए।

3. �समावेशी संव ाद: सरकार को मुख्यधारा के राजनीतिक दलो,ं स्थानीय नेताओ ंऔर 
नागरिक समाज को शामिल करना चाहिए।

4. �अर््थव्यवस्था मेें विविधता लाना: पर््यटन और बागवानी से आगे बढ़कर आईटी, 
नवीकरणीय ऊर््जजा और कृषि प्रसंस्करण की ओर बढ़ना।

5. यवुा रोज़गार: कौशल विकास कार््यक्रमो ंको नए उद्योगो ंके साथ जोड़ना होगा।

6. �कथानक को आकार देना: स्थिरता और अवसर को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म, 
संस्कृ ति और अंतर््रराष्ट्रीय पहुुँच का उपयोग करना।

निष्कर््ष

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के छह साल बाद, जम्मू और कश्मीर एक दोराह ेपर 
खड़़ा ह।ै सड़केें , रेलवे और उड़़ानेें बहेतर हुई हैैं; केें द्रीय कानून और कल्याणकारी 
योजनाएँ लोगो ंतक पहुुँची हैैं; और राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई ह।ै फिर 
भी, सुरक्षा संबंधी चितंाएँ, राज्य के दर्जे मेें देरी और जनता के विश्वास की कमी अभी 
भी बाधाएँ बनी हुई हैैं। इस क्षेत्र का भविष्य अब इस बात पर निर््भर करता ह ै कि 
स्थायी शातंि और समृद्धि प्राप्त करने के लिए शासन, सुरक्षा और समावेशन मेें कितना 
संतलुन बनाया जाता ह।ै
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यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न 

प्रश्न:	� 2019 मेें अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर मेें हुए 
घटनाक्रम के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:

	 1. �सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 मेें अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को 
बरकरार रखा और विधानसभा चुनावो ंके साथ राज्य का दर््जजा बहाल 
करने का निर्देश दिया।

	 2. �800 से अधिक केें द्रीय कानूनो ंको जम्मू-कश्मीर तक बढ़़ा दिया गया ह।ै
	 3. �उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिकं पूरी तरह से बनकर तयैार हो गया 

ह ैऔर लद्दाख मेें लेह तक चालू ह।ै
	 4. �पर््यटन मेें रिकॉर््ड आवक देखी गई ह,ै हालाकँि पहलगाम हमले जैसी 

घटनाओ ंने गति को बाधित किया है।
उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?
(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

विमकु्त, खानाबदोश और अर््ध-खानाबदोश जनजातियाँ
चर््चचा मेें क््यो ों: विमुक्त जनजातियो ं(डीएनटी) के राष्ट्रीय सम्मेलन मेें विमुक्त, घुमंत ू
और अर््ध-घुमंत ूजनजातियो ं के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग के गठन की मागं 
तजे हो गई।

मखु्य विवरण

•	 2014 मेें स्थापित इदात े आयोग का गठन विमुक्त जनजातियो ं (डीएनटी), 
घुमंत ूजनजातियो ं(एनटी) और अर््ध-घुमंत ूजनजातियो ं(एसएनटी) के सामने 
आने वाली स्थायी सामाजिक-आर्थिक समस्याओ ंके समाधान के लिए किया 
गया था।

•	 हालाकँि अभी तक आधिकारिक तौर पर एक स्थायी आयोग का गठन नही ं
किया गया ह,ै लेकिन विमुक्त जनजातियो ंके कल्याण को प्राथमिकता देने के 
उद्देश्य से 2019 मेें विमुक्त जनजातियो ं के लिए विकास और कल्याण बोर््ड 
(डीडब्ल्यूबीडीएनसी) की स्थापना की गई थी।

•	 सरकार ने विमुक्त जनजातियो ंको आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास 
मेें सहायता प्रदान करने के लिए विमुक्त जनजातियो ंके आर्थिक सशक्तिकरण 
योजना (एसईईडी) शुरू की ह।ै

विमकु्त जनजातिया ँ(डीएनटी) घुमंत  जनजातिया ँ(एनटी) अर््ध- घुमंत  जनजातिया ँ(एसएनटी)
	¾ इन समुदायो ं की पहचान पहले ब्रिटिश काल के 

आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के तहत की 
जाती थी।

	¾ इस अधिनियम ने विशिष्ट समुदायो ंको उनकी वंशावली 
के आधार पर स्वाभाविक रूप से अपराधी के रूप मेें 
वर्गीकृत किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हहें कलंकित 
और हाशिए पर ला दिया  गया।

	¾ 1952 मेें, भारत सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त 
कर दिया और इन समुदायो ंको ‘विमुक्त’ कर दिया।

	¾ फिर भी, इस अधिनियम के दषु्परिणाम अभी भी 
जारी हैैं, क््योोंकि  इन समुदायो ंको अक्सर सामाजिक 
बहिष्कार और आर्थिक कठिनाइयो ंका सामना करना 
पड़ता ह।ै

	¾ हालाकँि अधिकाशं विमुक्त जनजातिया ँ अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़़ा वर््ग  
की श्रेणियो ंमेें आती हैैं, फिर भी कुछ डीएनटी ऐसी हैैं 
जो इनमेें से किसी भी श्रेणी मेें शामिल नही ंहैैं।

	¾ ये समुदाय आमतौर पर स्थायी 
निवास स्थापित करने के बजाय 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
प्रवास करत ेहैैं।

	¾ ये लोग अक्सर पशुपालन, 
वाणिज्य या हस्तशिल्प जसैी 
पारंपरिक आजीविका पर निर््भर 
रहत ेहैैं।

	¾ भारत मेें खानाबदोश जनजातियो ं
के उदाहरणो ं मेें वन गुज्जर, 
लंबाड़़ी और गुज्जर-बकरवाल 
शामिल हैैं।

	¾ ये समुदाय आशंिक खानाबदोशता प्रदर्शित 
करत ेहैैं, जो दर््शशाता ह ैकि उनके पास कुछ 
निश्चित स्थान हो सकत े हैैं या वे मौसमी 
प्रवास करत े हैैं, जबकि कुछ खानाबदोश 
परंपराएँ भी कायम रखत ेहैैं।

	¾ अर््ध-खानाबदोश जनजातियो ंके उदाहरणो ं
मेें रायका और बंजारा शामिल हैैं।

भारत मेें डीएनटी

•	 भारत मेें विमुक्त, घुमंत ू और अर््ध-घुमंत ू जनजातियो ं (डीएनटी) की एक 
महत्वपूर््ण आबादी ह,ै जो लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान ह,ै जिसमेें 
1,400 से अधिक समुदाय शामिल हैैं।

•	 यह आकँड़़ा 2001 की जनगणना के आकँड़़ोों  पर आधारित ह ै और इसका 
अनुमान रेनके आयोग ने 2008 मेें लगाया था।

•	 डीएनटी समुदायो ं के उदाहरणो ं मेें बंजारा, गाड़़िया लोहार, रबारी, मदारी, 
कालबलेिया और नट आदि शामिल हैैं।

डीएनटी के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

•	 मान्यता और दस्तावज़़ीकरण का अभाव: कई विमुक्ति प्राप्त समुदायो ंके पास 

उचित दस्तावेज़़ीकरण का अभाव ह,ै जिससे सरकारी कल्याणकारी योजनाओ ं
और अन्य आवश्यक सेवाओ ंतक उनकी पहुुँच बाधित होती है।

•	 भेदभाव: ऐति हासिक अपराधीकरण और नकारात्मक रूढ़़िवादिता विमुक्ति 
प्राप्त समुदायो ंको प्रभावित करती रहती है।

•	 आर्थिक हाशिए पर: विमुक्ति प्राप्त समुदायो ंको अक्सर रोज़गार के अवसरो,ं 
संसाधनो ं और बाज़़ारो ं तक पहुुँचने मेें चुनौतियो ं का सामना करना पड़ता है, 
जिसके परिणामस्वरूप वे गरीबी और पारंपरिक व्यवसायो ंपर आर्थिक निर््भरता 
का शिकार होत ेहैैं।

•	 शिक्षा का अभाव: स्कू ल छोड़ने की उच्च दर, साक्षरता का निम्न स्तर और 
गुणवत्तापूर््ण शिक्षा तक सीमित पहुुँच।

•	 कोई आकँड़़े नहीं : भारत मेें खानाबदोश जनजातियो ंकी सही संख्या अभी भी 
अज्ञात ह ैक््योोंकि  कोई औपचारिक जनगणना नही ंकी गई है।
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आगे की राह 
फोकस क्षेत्र प्रमखु कार््यवाहियाँ

कानूनी स्थिति अलग श्रेणी, Idate रिपोर््ट लागू करना 
शिक्षा आवासीय विद्यालय, ब्रिज कोर््स

आजीविका पारंपरिक कौशल, मनरेगा, भूमि अधिकार
आवास और सेवाएँ PMAY, मोबाइल सेवाएँ, आईडी

प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय आयोग, स्थानीय आरक्षण
कलंक-मुक्ति जागरूकता अभियान, पुलिस प्रशिक्षण

डेटा और अनुसंधान DNT-विशिष्ट सर्वेक्षण और डेटा
नागरिक समाज की भागीदारी सीबीओ समर््थन, नेतृत्व प्रशिक्षण

निष्कर््ष

विमुक्त जनजातिया ँ न केवल हाशिए पर हैैं; बल्कि अक्सर व्यवस्था की नज़रो ं से 
ओझल भी हैैं। अब समय आ गया ह ैकि भारत विमुक्त जनजातियो ंको औपनिवेशिक 
लेबल के अवशेष के रूप मेें नही,ं बल्कि सम्मान, क्षमता और समान अधिकारो ंवाले 
नागरिको ंके रूप मेें मान्यता दे।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �सात दशक से भी अधिक समय पहले विमुक्त होने के बावजदू, भारत मेें 
विमुक्त जनजातिया ँआज भी व्यवस्थागत बहिष्कार और अदृश्यता का 
सामना कर रही हैैं। विमुक्त जनजातियो ंके सामने आने वाली सामाजिक-
राजनीतिक चुनौतियो ं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनके 
सशक्तिकरण के उद्देश्य से हाल ही मेें शुरू की गई सरकारी पहलो ं की 
प्रभावशीलता का मूल््याांकन कीजिए। [250 शब्द] [15 अकं]

कपटपूर््ण मकुदमा (Collusive Legislation)
चर््चचा मेें क््यो ों: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही मेें बेेंगलुरु विकास प्राधिकरण 
(बीडीए) के अधिकारियो ंसे जडु़़े कपटपूर््ण वाले मुकदमो ंका स्वतः संज्ञान लिया ह।ै 
यह मामला बेेंगलुरु उत्तर तालुका मेें 3 एकड़ और 33 गुं टा ज़मीन से जडु़़ा ह ैऔर 
इसने इस बात को उजागर किया ह ैकि कैसे वैधानिक निकाय स्वय कानूनी प्रक्रियाओ ं
का दरुुपयोग कर सकत ेहैैं। न्यायालय ने रजिस्ट्री को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर करने का निर्देश दिया ह।ै

कपटपूर््ण मकुदमेबाजी क्या है?
कपटपूर््ण वाला मुकदमा एक प्रकार का अदालती मामला होता ह ैजिसमेें शामिल 
पक्ष वास्तव मेें एक-दूसरे के खिलाफ नही ंलड़ रहे होत।े इसके बजाय, वे मनचाह े
नतीजे के लिए कानूनी प्रक्रिया मेें हरेफेर करने के लिए पहले से ही गुप्त रूप से 
सहमत हो जाते हैैं।
उदाहरण: कल्पना कीजिए कि दो लोग अदालत मेें संपत्ति का विवाद दायर करत े
हैैं। एक व्यक्ति स्वामित्व का दावा करने का "ढोगं" करता ह,ै लेकिन दोनो ंपहले 
ही तय कर चुके होत ेहैैं कि दूसरा "जीतगेा"। जब अदालत "विजतेा" के पक्ष मेें 
फैसला सुनाती ह,ै तो उस व्यक्ति को कानूनी स्वामित्व मिल जाता ह—ैभले ही 
पूरी प्रक्रिया धोखाधड़़ी वाली रही हो।
इस तरह, अदालत के अधिकार का इस्तेमाल अवैध लाभ को वैध बनाने के एक 
साधन के रूप मेें किया जाता ह।ै

कपटपूर््ण मकुदमेबाजी पर काननूी स्थिति

भारतीय अदालतेें ऐसे मामलो ंको सख़््ती से अस्वीकार करती हैैं क््योोंकि  ये न्याय की 
बनुियाद को ही कमज़़ोर करत ेहैैं। अगर कोई मामला साठंगाठं वाला पाया जाता ह,ै 
तो:

•	 अदालत इसे पूरी तरह से खारिज कर सकती है।
•	 पक््षोों  को दंडित किया जा सकता है।
•	 इससे पहले पारित किसी भी फैसले को अमान्य घोषित किया जा सकता ह।ै

इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालयो ंको निचली 
अदालतो ंपर पर््यवेक्षी शक्तिया ंप्राप्त हैैं और वे किसी भी कपटपूर््ण या धोखाधड़़ीपूर््ण 
फैसले को रद्द कर सकत ेहैैं।

प्रमखु न्यायिक घोषणाएँ

1.	एस .पी. चेेंगलवराय नायड बनाम जगन्नाथ (1994)

	¾ सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध रूप से कहा था: "धोखाधड़़ी हर चीज़ को दूषित 
कर देती ह।ै"

	¾ अगर कोई मामला कागज़ पर उचित भी लगे, तो भी धोखाधड़़ी और 
कपटपूर््ण उस आदेश को अमान्य बना देती ह।ै

2.	 के.के. मोदी बनाम के.एन. मोदी (1998)

	¾ न्यायालय ने ज़़ोर देकर कहा कि अदालती प्रक्रिया के दरुुपयोग मेें कपटपूर््ण 
आचरण, कपटपूर््ण और अवैध उद्देश््योों  को प्राप्त करने के प्रयास शामिल 
हैैं।

	¾ ऐसे मामलो ंको अनुकरणीय लागत (भविष्य मेें दरुुपयोग को रोकने के लिए 
अतिरिक्त दंड) के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

3.	ए .वी. पपैय्या शास्त्री बनाम आधं्र प्रदेश सरकार (2007)

	¾ इस बात की पुनः पुष्टि की गई कि धोखाधड़़ी या कपटपूर््ण से प्राप्त कोई भी 
आदेश अमान्य ह—ैइसका कोई कानूनी अस्तित्व नही ंह।ै

	¾ न्यायालयो ंका कर््तव्य ह ैकि वे ऐसे मामलो ंको, स्वप्रेरणा से भी, रद्द कर देें।

4.	 रमेश कुमार बनाम फुरू राम (2011)

	¾ स्पष्ट किया गया कि कपटपूर््ण मुकदमो ंमेें रेस जडुिकाटा (Res Judicata) 
(सीपीसी की धारा 11) के तहत संरक्षण का दावा नही ंकिया जा सकता, 
क््योोंकि  पहले तो कोई वास्तविक विवाद ही नही ंथा।

5.	 न्यायालयों  द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण

सिद््धाांत न्यायिक दृष्टिकोण
धोखाधड़़ी और कपटपूर््ण डिक्री अमान्य ह ैऔर इसे संपार्श्विक कार््यवाही मेें भी 

चुनौती दी जा सकती है।
प्रक्रिया का दरुुपयोग न्यायालय मुकदमा खारिज कर सकता ह,ै जरु््ममाना लगा 

सकता ह,ै या अवमानना ​​कार््यवाही शुरू कर सकता ह।ै
न्यायालय का कर््तव्य न्यायालयो ंका दायित्व ह ैकि वे कपटपूर््ण की सक्रिय 

रूप से पहचान करके न्याय की विफलता को रोकेें ।
तीसरे पक्ष की भूमिका यहा ं तक ​​कि तीसरे पक्ष (जसेै हस्तक्षेपकर््तता) भी 

प्रभावित होने पर कपटपूर््ण का मुद्दा उठा सकत ेहैैं।

यह एक बड़़ी समस्या क््यो ों है?

कपटपूर््ण से मुकदमेबाज़़ी सिर्फ़  दो पक््षोों  द्वारा व्यवस्था को धोखा देने तक सीमित नही ं
ह—ैयह न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुुँचाती ह।ै जब अदालतो ं



राजव्यवस्था  एवं श � 5

को हरेफेर का अड्डा समझा जाता ह,ै तो आम नागरिको ंका न्याय व्यवस्था पर से 
विश्वास उठ जाता है।

आगे की राह 

इस खतरे से निपटने के लिए न्यायपालिका और विधायिका दोनो ंको मिलकर कार््य 
करने की आवश्यकता ह:ै

•	 न्यायपालिका की भमूिका:
	¾ कपटपूर््ण के मुकदमो ंका सक्रिय रूप से पता लगाना और उन्हहें खारिज 

करना।
	¾ दरुुपयोग को रोकने के लिए भारी दंड लगाना।
	¾ जहा ँभी धोखाधड़़ी का संदेह हो, स्वप्रेरणा से शक्तियो ंका प्रयोग करना।

•	 विधायिका की भमूिका:
	¾ जानबझूकर की गई कपटपूर््ण वाली मुक़दमो ं को आपराधिक बनाने के 

लिए क़़ानूनो ंको मज़बतू बनाना।
	¾ सार््वजनिक संस्थाओ ं(जसेै बीडीए मामला) के दरुुपयोग के ख़़िलाफ़ सुरक्षा 

उपाय प्रदान करना।

निष्कर््ष

कपटपूर््ण से मुकदमेबाजी एक दीमक की तरह ह ैजो न्याय के स्तंभो ंको कमज़़ोर कर 
देती है। इससे यह धारणा बनती ह ैकि अदालतो ंको निजी लाभ के लिए "प्रबंधित" 
किया जा सकता ह।ै ऐसी प्रथाओ ंके खिलाफ सख्त कार््रवाई करके, न्यायपालिका 
न केवल कानून के शासन की रक्षा करती है, बल्कि व्यवस्था मेें जनता का विश्वास 
भी बहाल करती ह।ै साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के लोकतंत्र मेें 
ऐसी चालाकी भरी चालबाजियो ंके लिए कोई जगह न हो, मज़बतू कानूनी सुधारो ंकी 
आवश्यकता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �कपटपूर््ण से किए जाने वाले मुकदमे न्याय की बनुियाद को ही कमजोर 
करत ेहैैं और न्यायपालिका मेें जनता के विश्वास को खत्म करत ेहैैं। इस 
कथन के आलोक मेें, भारत मेें कपटपूर््ण से किए जाने वाले मुकदमे 
के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण पर चर््चचा कीजिए। इस बरुाई को रोकने के 
लिए न्यायपालिका और विधायिका मिलकर कैसे काम कर सकत े हैैं?  
[150 शब्द | 10 अकं]

विधिक विक्षिप्ति सिद््धाांत (Legal Insanity Doctrine)
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने "विधिक विक्षिप्ति" के सिद््धाांत 
का उपयोग करत े हुए, एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे पहले आजीवन 
कारावास की सज़़ा सुनाई गई थी। सिर मेें चोट लगने के कारण मानसिक अस्पताल मेें 
इलाज करा रह ेइस व्यक्ति को अपराध के समय अपने कृत्य की प्रकृति को समझने 
मेें असमर््थ पाया गया था।

नोट: न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 22 पर भरोसा किया, 
जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 84 का स्थान ले लिया ह।ै

विधिक विक्षिप्ति क्या है?
जब हम विक्षिप्ति शब्द सुनत ेहैैं, तो आमतौर पर हमारे मन मेें डॉक्टरो ंद्वारा निदान 
की गई एक चिकित्सीय स्थिति का विचार आता है। लेकिन कानून सभी मानसिक 
बीमारियो ंके लिए एक जसैा व्यवहार नही ंकरता।

•	� चिकित्सीय विक्षिप्ति डॉक्टरो ंऔर मनोचिकित्सको ंद्वारा मानसिक विकारो ंके 
निदान और उपचार से संबंधित ह।ै

•	� दूसरी ओर, विधिक विक्षिप्ति एक संकीर््ण अवधारणा ह।ै यह तभी लागू होता 
ह ै जब कोई व्यक्ति, मानसिक विकृति के कारण, यह समझने मेें असमर््थ 
हो कि वह क्या कर रहा ह ैया अपराध करत ेसमय उसका कार््य गलत या 
गैरकानूनी है।

ऐसे मामलो ंमेें, कानून कहता है कि व्यक्ति को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नही ं
ठहराया जा सकता।

बीएनएस की धारा 22 (पूर््व मेें आईपीसी की धारा 84)
•	 प्रावधान मेें स्पष्ट रूप से कहा गया ह:ै कोई कार््य अपराध नही ंह ैयदि वह ऐसे 

व्यक्ति द्वारा किया जाता ह ैजो मानसिक विकृति के कारण कार््य की प्रकृति को 
जानने मेें असमर््थ ह,ै या यह नही ंजानता कि वह गलत ह ैया कानून के विपरीत ह।ै

•	 यह मूलतः भारत मेें विक्षिप्ति के बचाव की कानूनी परिभाषा है।

ऐतिहासिक जड़ें (मैकनॉटन नियम)
•	 विधिक विक्षिप्ति का विचार नया नही ंह।ै यह मैकनॉटन नियम से आया ह,ै जिसे 

1843 मेें ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर््डड््स ने प्रतिपादित किया था। यह नियम आज 
भी भारत और कई अन्य देशो ंकी अदालतो ंके लिए मार््गदर््शक है।

•	 यह एक प्रश्न पूछता ह:ै क्या अपराध के समय अभियकु्त इतना मानसिक रूप 
से अस्वस्थ था कि उसे पता ही नही ंथा कि वह क्या कर रहा ह,ै या उसे लगा कि 
वह गलत है?

•	 यदि उत्तर हा ँह,ै तो उस व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नही ंठहराया 
जाता ह।ै

भारत मेें न्यायिक दृष्टिकोण
भारतीय न्यायपालिका ने इस सिद््धाांत के इर््द-गिर््द कुछ महत्वपूर््ण सुरक्षा उपाय 
विकसित किए हैैं:
•	 दह्याभाई छगनभाई ठक्कर बनाम गुजरात राज्य (1964): यदि विक्षिप्ति का 

कोई सबतू ह,ै तो संदेह का लाभ अभियकु्त को मिलना चाहिए।
•	 रतन लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1971): विक्षिप्ति का फैसला करने का 

निर््णणायक क्षण अपराध का सही समय है।
•	 सुरेेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड  राज्य (2011): केवल मानसिक रूप से बीमार होना 

ही पर््ययाप्त नही ंहै। यह साबित करना होगा कि अपराध करत ेसमय अभियकु्त 
अपने कृत्य को समझने मेें असमर््थ था।

न्यायालय सतर््क  क््यो ों हैैं?

विधिक विक्षिप्ति एक संकीर््ण बचाव ह।ै अदालतेें इसका दरुुपयोग न करने के प्रति 
सावधान रहती हैैं, क््योोंकि :

•	 एक ओर, पीड़़ित को न्याय मिलना चाहिए।
•	 दूसरी ओर, एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जो वास्तव मेें अपने कृत्य को 

नही ंसमझता, उसके साथ एक सामान्य अपराधी जसैा व्यवहार नही ंकिया जा 
सकता।

यह संतुलनकारी कार््य ही इस सिद््धाांत को संवेदनशील और विवादास्पद बनाता ह।ै

निष्कर््ष
विधिक विक्षिप्ति का सिद््धाांत आपराधिक कानून के मानवीय पक्ष को दर््शशाता ह।ै यह 
मानता ह ैकि हर गलत काम आपराधिक इरादे से नही ंकिया जाता। साथ ही, अदालतेें 
यह सुनिश्चित करती हैैं कि सज़़ा से बचने की कोशिश करने वाले लोग इस बचाव का 
दरुुपयोग न करना।
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सरल शब््दोों  मेें, विधिक विक्षिप्ति सभी मानसिक बीमारियो ंके बारे मेें नही ंह,ै बल्कि 
केवल उन दरु््लभ मामलो ंके बारे मेें ह ैजहा ँकृत्य के समय मन इतना व्याकुल था कि 
व्यक्ति को यह भी पता नही ंथा कि वह क्या कर रहा है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न.	व िधिक विक्षिप्ति से तात्पर््य ह:ै

	 (a) डॉक्टर द्वारा निदान की गई कोई भी मानसिक बीमारी

	 (b) गिरफ्तारी के दौरान बहेोश होना

	 (c) �अपराध के समय कृत्य की समझ को प्रभावित करने वाली मानसिक 
अस्वस्थता

	 (d) जले मेें अनुभव किए गए मतिभ्रम

उत्तर: (c)

मास्टर ऑफ़ द रोस्टर
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का मुख्य 
न्यायाधीश मास्टर ऑफ़ द रोस्टर होता ह,ै लेकिन जब मामले मेें कानून के शासन 
को प्रभावित करने वाली संस्थागत चितंाएं उत्पन्न होती हैैं, तो उसे हस्तक्षेप करने और 
सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।

मखु्य विवरण
•	 सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने निर्देश दिया ह ैकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

के न्यायमूर्ति प्रशातं कुमार को एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ काम करने के लिए 
नियकु्त किया जाए और एक ‘गलत’ आदेश के कारण, उनकी सेवानिवतृ्ति तक 
उन्हहें आपराधिक रोस्टर आवंटित न किया जाए।

•	 उच्च न्यायालय के वकीलो ं और मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मुख्य 
न्यायाधीश के प्रशासनिक अधिकार मेें हस्तक्षेप के संबंध मेें अपनी चितंा व्यक्त 
की।

•	 भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के पत्राचार के बाद, सर्वोच्च न्यायालय 
ने बाद मेें अपने आदेश मेें संशोधन किया और स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य 
‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ के अधिकार पर विवाद करना नही ंथा।

त्रुटिपूर््ण आदेश

•	 “त्रुटिपूर््ण" का मूल अर््थ "त्रुटि यकु्त" या "गलत" होना है। इसलिए, एक त्रुटिपूर््ण 
आदेश सटीक या सत्य नही ंहोता।

•	 इसका तात्पर््य ह ैकि आदेश सही, सत्य या वैधानिकता से भटक गया ह।ै इसमेें 
आदेश जारी करने की प्रक्रिया, प्रयकु्त जानकारी, या अतंिम निर््णय मेें त्रुटिया ँ
शामिल हो सकती हैैं।

"मास्टर ऑफ द रोस्टर" क्या है?
भारत की न्यायपालिका मेें, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को सर्वोच्च 
न्यायालय मेें “मास्टर ऑफ द रोस्टर” माना जाता ह,ै और उच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश भी अपने न्यायालय मेें यही भूमिका निभाते हैैं।
इस प्राधिकार का अर््थ है कि वे निर््णय लेते हैैं:
•	 कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करता ह।ै

•	� पीठेें (एकल न्यायाधीश, दो न्यायाधीशो ंवाली या बड़़ी पीठेें) कैसे गठित की 
जाती हैैं।

•	�कि स प्रकार के मामले (आपराधिक, दीवानी, संवैधानिक, आदि) किन 
न्यायाधीशो ंके समक्ष जाते हैैं।

न्यायालयो ंका सुचारू संचालन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर््ण प्रशासनिक कार््य ह।ै

काननूी आधार और मिसालेें

•	 यह सिद््धाांत संविधान मेें नही ं मिलता, लेकिन न्यायिक व्यवहार और सर्वोच्च 
न्यायालय के फैसलो ंके माध्यम से यह सुस्थापित ह।ै

•	 2018 के ‘कैैं पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्मम्स बनाम 
भारत संघ’ मामले मेें, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि मुख्य न्यायाधीश 
न्यायपालिका के "मास्टर ऑफ द रोस्टर" और प्रशासनिक प्रमुख हैैं।

•	 यह न्यायपालिका मेें आतंरिक तनाव के बाद आया, विशेष रूप से 2018 मेें 
सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशो ंद्वारा की गई प्रेस कॉन्फफ्ररें स के बाद, 
जिसमेें उन््होों ने संवेदनशील मामलो ंके आवंटन पर सवाल उठाया था।

आलोचना और विवाद
•	 “मास्टर ऑफ द रोस्टर" की शक्ति की पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना 

की गई ह।ै
•	 जब राजनीतिक रूप से संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामले किसी खास पीठ 

को सौपंे जात ेहैैं, तो अक्सर चितंाएँ जताई जाती हैैं।
•	 मामलो ंके आवंटन के लिए एक अधिक पारदर्शी और नियम-आधारित प्रणाली 

की मागँ की गई है।

सुधार की आवश्यकता

•	 काननूी विशषज््ञोों  और पूर््व न्यायाधीशों  ने सिफारिश की है:

	¾ रोस्टर नियम प्रकाशित करना।

	¾ बेेंच असाइनमेेंट को घुमाना।

	¾ प्रक्रिया को अधिक संस्थागत और कम विवेकाधीन बनाना।

ऐतिहासिक निर््णय
•	 राजस्थान राज्य बनाम प्रकाश चंद (1998): केवल मुख्य न्यायाधीश ही यह 

निर््णय ले सकत ेहैैं कि कौन सा न्यायाधीश किस मामले की सुनवाई करेगा।

•	 राजस्थान राज्य बनाम देवी दयाल (1959): उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश एकल/खंड पीठ की संरचना का निर््णय करत ेहैैं।

•	 मायावरम वित्तीय निगम (मद्रास उच्च न्यायालय, 1991): मुख्य न्यायाधीश के 
पास न्यायिक कार््य आवंटन हेतु अतंर्निहित शक्तिया ँहैैं।

आगे की राह

•	 रोस्टर प्रणाली को सं हिताबद्ध करना: औपचारिक नियमो ंऔर दिशानिर्देशो ंको 
प्रकाशित और संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।

•	 पारदर्शी मामला आवंटन: संवेदनशील या हाई-प्रोफाइल मामलो ंको स्पष्ट, पूर््व-
विद्यमान मानदंडो ंके आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

•	 रोस्टर समिति: मुख्य न्यायाधीश के पूर््ण विवेकाधिकार के बजाय, पीठ की 
संरचना की निगरानी, ​​संवेदनशील मामलो ंके आवंटन पर चर््चचा और सहमति 
बनाने, तथा निष्पक्षता और संस्थागत अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक 
कॉलेजियम निकाय (मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश) का गठन 
किया जा सकता ह।ै
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•	 न्यायिक जवाबदेही तंत्र: प्रशासनिक निर््णयो,ं जिसमेें मामला आवंटन भी 
शामिल ह,ै की निगरानी के लिए न्यायिक परिषद (जसैा कि न्यायिक मानक और 
जवाबदेही विधयेक मेें अनुशंसित है) जसैा एक निकाय बनाया जा सकता है।

•	 हितधारक परामर््श: न्यायपालिका को बार (अधिवक्ता संघो)ं, कानूनी विद्वानो,ं 
नागरिक समाज और सेवानिवतृ्त न्यायाधीशो ंके साथ जुड़ना चाहिए।

•	 आवधिक समीक्षा: न्यायाधीशो ं के बीच एकरूपता, संभावित पूर््ववाग्रहो ं और 
समान कार््यभार की जाचँ के लिए रोस्टर प्रथाओ ंऔर मामला आवंटन पैटर््न का 
आवधिक ऑडिट किया जाना चाहिए।

•	 अहस्तक्षेप सुनिश्चित करना: कार््यपालिका या विधायिका को इस प्रक्रिया मेें 
हस्तक्षेप नही ंकरना चाहिए। लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता को आतंरिक जवाबदेही 
और प्रक्रियात्मक अखंडता के साथ सह-अस्तित्व मेें रहना चाहिए।

निष्कर््ष

न्यायिक प्रशासन के लिए मास्टर ऑफ द रोस्टर सिद््धाांत आवश्यक ह,ै लेकिन 
इसके दरुुपयोग को रोकने और जनता का विश्वास बनाने के लिए इसमेें सुधार की 
आवश्यकता ह।ै न्यायिक स्वतंत्रता को आतंरिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ-
साथ चलना चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने से न्याय के सर्वोच्च संरक्षक के रूप 
मेें न्यायपालिका मेें विश्वास मज़बतू होगा।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ प्रणाली से जडु़़ी एक प्रमुख चितंा क्या है?

	 (a) न्यायाधीशो ंकी नियकु्ति मेें देरी

	 (b) संसद का अत्यधिक हस्तक्षेप

	 (c) मामलो ंके आवंटन मेें पारदर्शिता का अभाव

	 (d) दीवानी मुकदमो ंकी बढ़ती लंबित संख्या

उत्तर: (c)

मखु्य चुनाव आयकु्त को हटाने की प्रक्रिया

चर््चचा मेें क््यो ों: भारतीय जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयकु्त (सीईसी) के खिलाफ एक 
प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही ह,ै जिसमेें उन्हहें हटाने की मागं की जाएगी। यह 
कदम भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर चल रही 
व्यापक बहस के बीच उठाया गया ह,ै खासकर बिहार मेें मतदाता सूची के विवादास्पद 
पुनरीक्षण के बाद, जिसमेें लगभग 65 लाख नाम सूची से बाहर कर दिए गए थ।े

बिहार मतदाता सूची विवाद

बिहार मेें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान, लाखो ंमतदाताओ ंके नाम 
मृत्यु, प्रवास, दोहराव या अधरेू फॉर््म जैसे कारणो ंसे मतदाता सूची से हटा दिए गए। 
विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सामूहिक विलोपन मनमाना और लक्षित था।

सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि:
•	 बथू-वार छूटे हुए नामो ंकी कारण सहित खोज योग्य सूची प्रकाशित करना।
•	 दावो ंऔर आपत्तियो ंके दौरान आधार को वैध पहचान प्रमाण के रूप मेें स्वीकार 

करना।

हालाकँि, चुनाव आयोग ने अपना बचाव करत े हुए दावा किया कि ये हटाए गए 
दस्तावेज़ केवल "अस्थायी" थ ेऔर राजनीतिक दलो ंके साथ पहले ही साझा किए 
जा चुके थ।े
इस विवाद ने पारदर्शिता, मतदाता अधिकारो ंऔर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 
पर बहस छेड़ दी।

निष्कासन प्रक्रिया
•	 मुख्य चुनाव आयकु्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही और उन््हीीं  

आधारो ंपर पद से हटाया जा सकता है, जसैा कि संविधान के अनुच्छेद 324(5) 
मेें कहा गया है।

•	 यह प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयकु्त एवं अन्य चुनाव आयकु्त (नियकु्ति, सेवा शर्ततें 
और पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11 मेें भी निर््धधारित ह।ै

अनचु्छेद 324 (5) – चुनाव आयकु््तोों  के कार््यकाल की सुरक्षा
इस प्रक्रिया मेें संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता ह,ै लेकिन प्रत्यक्ष महाभियोग 
प्रक्रिया के विपरीत, इसमेें कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नही ंहोती है; यह 
उसी तरीके और आधार पर आधारित होती ह ै जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश को हटाया जाता ह,ै जो आमतौर पर संसद के दोनो ंसदनो ंमेें विशेष 
बहुमत के माध्यम से किया जाता है।
हटाने के आधार
•	� कदाचार: इसमेें भ्रष्टाचार, पद का दरुुपयोग, या कर््तव््योों  का निर््वहन करने मेें 

विफलता शामिल है।
•	 अक्षमता: संवैधानिक कार्ययों को करने मेें असमर््थता।

हटाने की प्रक्रिया
•	�संस  दीय प्रक्रिया: निष्कासन का प्रस्ताव संसद के दोनो ंसदनो ंद्वारा पारित होना 

चाहिए।
•	�विश ष बहुमत: प्रस्ताव को दोनो ंसदनो ंमेें विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना 

चाहिए, अर््थथात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं 
मतदान करने वाले सदस््योों  के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा।

•	� राष्टट्रपति का आदेश: यदि प्रस्ताव दोनो ंसदनो ंद्वारा पारित हो जाता ह,ै तो 
भारत के राष्टट्रपति द्वारा निष्कासन का आदेश जारी किया जाता ह।ै

मखु्य चुनाव आयकु्त एवं  अन्य चुनाव आयकु्त (नियकु्ति, सेवा की शर्ततें और 
पदावधि) अधिनियम, 2023 की धारा 11
•	�त्या गपत्र: मुख्य चुनाव आयकु्त (सीईसी) या कोई भी चुनाव आयकु्त (ईसी) 

भारत के राष्टट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर किसी भी समय इस्तीफा दे 
सकता ह।ै

•	�म खु्य चुनाव आयकु्त का निष्कासन: मुख्य चुनाव आयकु्त को केवल उसी 
तरीके से और उन््हीीं  आधारो ंपर पद से हटाया जा सकता ह ै जिस तरीके से 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है - अर््थथात, सिद्ध कदाचार 
या अक्षमता के लिए संसद की महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से।

न्यायाधीश जाचं अधिनियम, 1968 की धारा 3
•	�न्याय ाधीश जाचं अधिनियम, 1968, धारा 3, जो “समिति द्वारा न्यायाधीश 

के दरु्वव्यवहार या अक्षमता की जाचं” से संबंधित है, यह प्रावधान करती ह ैकि 
“यदि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्टट्रपति को संबोधित करने हते ु
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया जाता है।
	� �लोक सभा मेें दी गई सूचना के मामले मेें, उस सदन के कम से कम एक सौ 

सदस््योों  द्वारा;
	� �राज्य सभा मेें दी गई सूचना के मामले मेें, उस परिषद के कम से कम पचास 

सदस््योों  द्वारा।
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सीईसी से प्रतिरक्षा

•	 मुख्य चुनाव आयकु्त और चुनाव आयकु्त (नियकु्ति, सेवा शर्ततें और पदावधि) 
अधिनियम, 2023 की धारा 16, मुख्य चुनाव आयकु्त और चुनाव आयकु््तोों  
को उनके कार््यकाल के दौरान लिए गए निर््णयो ंके संबंध मेें कानूनी कार््रवाई से 
उन्मुक्ति प्रदान करती है।

•	 कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो मुख्य चुनाव आयकु्त या 
चुनाव आयकु्त ह ैया रहा ह,ै अपने आधिकारिक कर््तव््योों  या कार्ययों का निर््वहन 
करत ेसमय किए गए किसी भी कार््य, कथन या शब््दोों  के लिए कोई भी दीवानी 
या आपराधिक मामला स्वीकार या आगे नही ंबढ़़ाएगा।

मतदाता अधिकार
•	 बड़़े पैमाने पर बहिष्करण खतरे की सूचना: बिहार की मसौदा मतदाता सूची 

से लगभग 65 लाख मतदाताओ ंके बहिष्करण ने लोकतंत्र की बनुियाद पर ही 
प्रहार किया—अनुच्छेद 326 के तहत सार््वभौमिक वयस्क मताधिकार। इससे 
यह चितंा पैदा हुई कि संवैधानिक रूप से योग्य नागरिको ंको भी उचित प्रक्रिया 
के बिना प्रभावी रूप से "गैर-नागरिक" बना दिया गया।

•	 हाशिए पर पड़़े समहूों  पर दस्तावज़़ीकरण का बोझ: नए, वैध प्रमाणो ं की 
मागँ—जिसमेें अक्सर आधार या मतदाता पहचान पत्र जसेै आम तौर पर 
इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज़ शामिल नही ं होत—ेने प्रवासियो,ं गरीबो ं और 
महिलाओ ंसहित कमज़़ोर आबादी पर नौकरशाही का बोझ डाल दिया।

•	 सर्वोच्च न्यायालय से देर से मिली राहत: आधार को प्रमाण के रूप मेें स्वीकार 
करने और बहिष्कृ त नामो ंकी सूची को सार््वजनिक रूप से प्रकाशित करने का 
सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश एक महत्वपूर््ण सुधारात्मक कदम था—लेकिन यह 
तब आया जब कई नाम मतदाता सूची से पहले ही हटा दिए गए थे।

चुनावी निष्पक्षता
•	 संशो धन प्रक्रिया मेें पारदर्शिता: डुप्लिकेट ईपीआईसी, अधरेू दस्तावेज़ और 

अस्वीकृत नोटिसो ंके प्रभावित मतदाताओ ंतक न पहुुँचने की रिपोर्टटों ने चुनावी 
हरेफेर और मताधिकार से वंचित होने की आशंकाएँ पैदा की।ं

•	 सीमित समय-सीमा के बीच जटिलता: एसआईआर की सीमित समय-सीमा, 
अस्पष्ट नियमो ंऔर सीमित पहुुँच के साथ मिलकर, असमानताओ ंको और बढ़़ा 
देती है—खासकर उन लोगो ं के लिए जो इसके बारे मेें अनभिज्ञ हैैं या तरंुत 
प्रतिक्रिया देने मेें असमर््थ हैैं।

•	 न्यायपालिका के माध्यम से संस्था गत जाचँ: सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप ने 
एक आवश्यक संवैधानिक निगरानी के रूप मेें कार््य किया, जिसने प्रशासनिक 
जवाबदेही को सुदृढ़ किया और निष्पक्षता बहाल करने का प्रयास किया।

चुनाव आयोग की विश्वसनीयता

•	 विश्वास की कमी गहराती जा रही है: विलोपन सूचियो ं के बारे मेें कथित 
अस्पष्टता, कारणो ंका खुलासा करने मेें प्रतिरोध, और दस्तावेज़़ीकरण मानदंडो ं
मेें बदलाव के कारण राजनीतिक प्रतिक्रिया, विरोध प्रदर््शन और जवाबदेही 
की मागँेें हुईं—यहा ँतक कि मुख्य चुनाव आयकु्त के खिलाफ महाभियोग की 
कार््यवाही भी हुई।

•	 तटस्थ मध्यस्थ या पक्षपाती कर््तता: विपक्ष और नागरिक समाज की आवाज़़ोों  
ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया एक पारदर्शी 
प्रशासनिक सफ़़ाई थी या मतदाता संरचना को प्रभावित करने का एक छिपा 
हुआ उपकरण।

•	 चुनावी अखंडत ा का पुनर्निर््ममाण: विश्वास बहाल करने के लिए, चुनाव आयोग 

को स्पष्टता, सक्रिय नागरिक पहुुँच और प्रक्रियात्मक कमियो ंके प्रति जवाबदेही 
को प्राथमिकता देनी चाहिए। विश्वास-निर््ममाण के उपाय अब यह निर््धधारित करत े
हैैं कि भविष्य के हस्तक्षेपो ंको निष्पक्ष माना जाएगा या पक्षपातपूर््ण थोपा गया।

प्रमखु सुधारों  की आवश्यकता
•	 पारदर्शी मतदाता सूची प्रबंधन:

	¾ हटाए गए मतदाताओ ंके नाम और उनके कारणो ंका अनिवार््य प्रकाशन।
	¾ वास्तविक समय मेें, बथू स्तर पर, नाम जोड़ने और हटाने का सार््वजनिक 

प्रकटीकरण।
	¾ बड़़े पैमाने पर बहिष्करण के बिना डुप्लिकेट/मृत प्रविष्टियो ंका पता लगाने 

के लिए एआई उपकरणो ंका उपयोग।
•	 स्वतंत्र नियकु्ति तंत्र:

	¾ मुख्य चुनाव आयकु्त और चुनाव आयकु््तोों  की नियकु्ति के लिए कॉलेजियम 
प्रणाली लागू करना, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय (2023) ने सुझाव दिया 
ह,ै जिसमेें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हो।ं

•	 शक्तियों  का काननूी सं हिताकरण:
	¾ अनुच्छेद 324 के व्यापक अधिदेश से आगे बढ़कर, चुनाव आयोगो ंकी 

शक्तियो,ं भूमिकाओ ं और पदच्युति प्रक्रियाओ ं को परिभाषित करने के 
लिए एक व्यापक चुनाव आयोग अधिनियम लागू किया जाएगा।

•	 सार््वजनिक परामर््श एवं  आउटरीच:
	¾ मतदाता सूचियो ंके पुनरीक्षण के दौरान नागरिक समाज, स्थानीय निकायो ं

और राजनीतिक दलो ंको शामिल करना।
	¾ नाम हटाने से पहले ग्रामीण और प्रवासी बहुल क्षेत््रोों  मेें जागरूकता 

अभियान चलाना।

•	 मजबूत आंतरिक निगरानी:

	¾ शिकायत निवारण और चुनावी प्रक्रियाओ ं के लेखा-परीक्षण के लिए 
ईसीआई के भीतर एक स्वतंत्र निरीक्षण बोर््ड की स्थापना करना।

•	 न्यायिक समीक्षा एवं  समय पर निवारण:

	¾ यह सुनिश्चित किया जाए कि बहिष्कार से संबंधित सभी मतदाता शिकायतो ं
का निपटारा निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि निर््ववाचन 
न्यायाधिकरणो ंद्वारा त्वरित कार््रवाई संभव हो सके।

निष्कर््ष

बिहार एसआईआर अभ्यास से जडु़़ा विवाद मतदाता अधिकारो ं की रक्षा, चुनावी 
प्रक्रियाओ ंमेें पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा एक निष्पक्ष एवं जवाबदेह संवैधानिक 
निकाय के रूप मेें चुनाव आयोग मेें जनता का विश्वास बहाल करने की तत्काल 
आवश्यकता को रेखाकंित करता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �बिहार मेें हाल ही मेें मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया ने मतदाता अधिकारो,ं 
चुनावी निष्पक्षता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर 
चितंाएँ पैदा की हैैं। भारत मेें लोकतातं्रिक प्रक्रियाओ ंपर इस विवाद के 
प्रभावो ंका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, चुनाव आयोग की 
पारदर्शिता और जवाबदेही को मज़बतू करने के लिए सुधारो ंका सुझाव 
दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]
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असम के आक्रामक निष्कासन अभियान
चर््चचा मेें क््यो ों: असम मेें हाल ही मेें बड़़े पैमाने पर बदेखली अभियान चलाए गए हैैं, 
जिनमेें हज़़ारो ंघर ध्वस्त कर दिए गए हैैं और लोगो ंको वनभूमि और सरकारी संपत्ति 
से बदेखल कर दिया गया ह।ै इन अभियानो ंकी राज्य और उसके पड़़ोसी राज््योों  मेें 
तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जिससे पारिस्थितिकी, प्रवास, राजनीति और मानवाधिकारो ं
पर सवाल उठ रहे हैैं।

वनभमूि से बेदखली का आक्रामक अभियान क््यो ों?

असम सरकार ने बेदखली अभियानों  को निम्नलिखित आधारों  पर उचित ठहराया है:

•	 वन भमूि का सं रक्षण: अतिक्रमणो ंको ‘पैकन’ और ‘बरुहाचापोरी’ जसेै आरक्षित 
वनो ंके पारिस्थितिक संतलुन के लिए एक सीधा खतरा माना जाता ह।ै

•	 जनसांख्यिकीय दबाव: बदेखल किए गए कई परिवार बंगाली भाषी मुसलमान 
हैैं, जिन पर सरकार का आरोप है कि वे "अवैध रूप से बसने वाले" हैैं और वन 
और सरकारी भूमि पर कब्जा कर रह ेहैैं। यह इस मुद्दे को असम की प्रवासन 
राजनीति के लंब ेइतिहास से जोड़ता है।

•	 राजनीतिक दावा: आलोचको ंका तर््क  ह ैकि बदेखली का समय और पैमाना—
एक ही कार््रवाई मेें हज़़ारो ंघरो ंको ध्वस्त करना—राजनीति से प्रेरित है, जिसका 
उद्देश्य 2026 के राज्य चुनावो ंसे पहले स्वदेशी समुदायो ंके बीच समर््थन को 
मजबतू करना है।

पड़़ोसी राज््यो ों मेें प्रतिक्रिया

•	 नागालैैंड, मेघालय और मणिपुर ने असम से विस्थापित लोगो ंकी आमद को 
रोकने के लिए अपनी सीमाओ ंपर निगरानी बढ़़ा दी है।

•	 टास्क फोर््स और सीमा जाचँ चौकिया ँस्थापित की गई हैैं, और ऐसी खबरेें हैैं कि 
अगर किसी वाहन मेें बदेखल परिवारो ंके होने का संदेह होता ह,ै तो उसे वापस 
लौटा दिया जाता ह।ै

•	 इन राज््योों  के नागरिक समाज समूहो ं को डर है कि अगर बदेखल आबादी 
असम के बाहर पुनर््ववास का प्रयास करती ह,ै तो जनसाखं्यिकीय बदलाव और 
सामाजिक तनाव पैदा हो सकते हैैं।

असम का अपने पड़़ोसियों  के साथ सीमा विवाद क््यो ों है?

असम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैैंड के साथ सीमा साझा करता 
ह,ै और प्रत्येक के साथ विवाद औपनिवेशिक यगु के सीमाकंन से उत्पन्न होत ेहैैं:

•	 अरुणाचल प्रदेश: 1951 की अधिसूचना के तहत वन क्षेत््रोों  के स्थानातंरण से 
उत्पन्न, जिसके कारण कई आरक्षित वनो ंके स्वामित्व पर विवाद उत्पन्न हुआ।

•	 मेघालय: असम पुनर््गठन अधिनियम, 1971 से विरासत मेें मिला विवाद, जहा ँ
भूमि के 12 खंड विवादित हैैं।

•	 मिज़़ोरम: 1875 और 1933 की औपनिवेशिक सीमा अधिसूचनाओ ंसे जडु़़ा; 
मिज़़ोरम असम पर जनजातीय क्षेत््रोों  के लिए आरक्षित "आतंरिक रेखा" से आगे 
अतिक्रमण करने का आरोप लगाता ह।ै

•	 नागालैैंड: 1963 मेें नागालैैंड के निर््ममाण के बाद से एक लंब ेसमय से चला आ 
रहा विवाद, विशेष रूप से शिवसागर और जोरहाट बले्ट के वन क्षेत््रोों  को लेकर।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्देश

बढ़ते तनाव के बीच, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर््ण निर्देश जारी किए 
हैैं:

•	 सभी पूर्वोत्तर राज््योों  को आरक्षित वनो ंपर अतिक्रमण रोकने और उनकी सुरक्षा 
सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

•	 राज््योों  को विवादित सीमाओ ंपर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए असम के 
साथ समन्वय मेें काम करने का निर्देश दिया गया है।

•	 न्यायालय ने पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और वनभूमि 
को अनधिकृत कब्जे से बचाने की सरकारो ंकी कानूनी ज़़िम्मेदारी को बरकरार 
रखा।

निष्कर््ष
•	 असम के आक्रामक बदेखली अभियान पर््ययावरण संरक्षण, प्रवासन राजनीति 

और अतंर््रराज्यीय तनावो ं के अतंर्संबंध को उजागर करत े हैैं। हालाकँि राज्य 
सरकार इन्हहें वनभूमि पुनः प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप 
मेें प्रस्तुत करती ह,ै लेकिन इसके मानवीय परिणामो ंऔर क्षेत्रीय अस्थिरता को 
नज़रअदंाज़ नही ंकिया जा सकता।

•	 पड़़ोसी राज््योों  की रक्षात्मक प्रतिक्रियाएँ और अनसुलझ ेसीमा विवाद इस मुद्दे को 
अत्यधिक संवेदनशील बनात ेहैैं। आगे बढ़त ेहुए, संतलुित नीतिगत हस्तक्षेप, 
समन्वित अंतर््रराज्यीय संवाद और मानवीय पुनर््ववास उपाय पूर्वोत्तर मेें आगे की 
अशातंि को रोकने के लिए महत्वपूर््ण होगंे।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न
प्रश्न: �असम के सीमा विवादो ंऔर उनके ऐतिहासिक मूल के निम्नलिखित यगु््मोों  

पर विचार करना:

सं बंधित  राज्य विवाद की उत्पत्ति
1. मिजोरम 1875 और 1933 की औपनिवेशिक अधिसूचनाओ ं से 

जडु़़ा हुआ
2. मेघालय असम पुनर््गठन अधिनियम, 1971 से विरासत मेें मिले 

विवाद
3. नागालैैंड विवाद 1963 मेें नागालैैंड के गठन के समय से ही चल 

रहा है
4. अरुणाचल प्रदेश 1951 मेें वन भूमि के हस््ताांतरण से जडु़़ा

उपर््ययुक्त मेें से कौन से यगु्म सही सुमेलित हैैं?

(a) केवल 1, 2 और 3	 (b) केवल 2 और 4

(c) 1, 2, 3 और 4	 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (c)

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, ऑनलाइन गेमिगं संवर््धन और विनियमन विधयेक 2025, 
संसद द्वारा पारित किया गया।
विधेयक के प्रावधान
•	 यह विधयेक ऑनलाइन मनी गेम्स से जडु़़ी खतरनाक गतिविधियो ं पर रोक 

लगाता ह ै और सुरक्षित डिजिटल आनंद को प्रोत्साहित करने के लिए एक 
व्यापक ढाचँा स्थापित करता ह।ै

•	 ई-स्पोर््टट््स को प्रोत्साहन: भारत मेें, ई-स्पोर््टट््स को अब एक वास्तविक प्रतिस्पर्धी 
खेल के रूप मेें स्वीकार किया जाता ह।ै टूर््ननामेेंट के नियम और विनियम यवुा 
मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा बनाए जाएँगे।

•	 शैक्षिक और सामाजिक खेलों  को प्रोत्साहन: केें द्र सरकार को आय-ुउपयकु्त 
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और सुरक्षित सामाजिक खेलो ंकी पहचान और पंजीकरण का अधिकार ह।ै ये 
खेल कौशल, संस्कृ ति या शिक्षा पर ज़़ोर दे सकत ेहैैं।

•	 खतरनाक ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: विधयेक द्वारा ऑनलाइन मनी 
गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया ह।ै ऐसे खेलो ंका विज्ञापन या प्रचार 
करना पूरी तरह से वर्जित ह।ै बैैंको ंऔर भुगतान प्रणालियो ंको इन प्लेटफ़़ॉर््म से 
संबंधित वित्तीय लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया ह।ै

•	 ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियामक प्राधिकरण: पर््यवेक्षण के लिए एक मौजूदा 
नियामक निकाय को नियकु्त किया जा सकता ह,ै या राष्ट्रीय स्तर पर एक नया 
निकाय बनाया जाएगा। इसके कर््तव््योों  मेें ऑनलाइन गेम्स का वर्गीकरण और 
पंजीकरण, यह निर््धधारित करना कि कोई गेम मनी गेम है या नही,ं और आम 
जनता की शिकायतो ंका निपटारा करना शामिल होगा।

•	 दंड और अपराध: ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश या सुविधा प्रदान करने पर 
एक करोड़ रुपये तक का जरु््ममाना और तीन साल की जले की सजा हो सकती ह।ै 
इन खेलो ंसे जडु़़े वित्तीय लेनदेन पर भी इसी तरह के दंड लागू होत ेहैैं। ऐसे खेलो ं
को बढ़़ावा देने पर अधिकतम पचास लाख रुपये की सजा और अधिकतम दो 
साल की जले की सजा हो सकती ह।ै बार-बार अपराध करने पर पाचँ साल तक 
की जेल और दो करोड़ रुपये तक के जुर््ममाने जसैी कठोर सजाएँ भी हो सकती हैैं।

•	 जाचँ ​​और प्रवर््तन शक्तिया:ँ केें द्र सरकार अधिकारियो ंको उल्लंघनो ंसे जडु़़ी 
भौतिक और डिजिटल संपत्ति की जाचँ, तलाशी और ज़ब्ती करने के लिए 
अधिकृत कर सकती ह।ै अधिकारी कभी-कभी बिना वारंट के किसी इमारत मेें 
प्रवेश कर गिरफ्तारी भी कर सकते हैैं।

•	 नियम बनाने का अधिकार: सामाजिक खेलो ं और ई-स्पोर््टट््स के प्रचार, 
ऑनलाइन खेलो ंकी पहचान और पंजीकरण, और ऑनलाइन गेमिगं प्राधिकरण 
के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति केें द्र सरकार के पास होगी।

•	 3 विभिन्न श्रेणियों  के खेल:

	¾ ई-स्पोर््टट््स: यह संगठित टूर््ननामेेंटो ं को संदर्भित करता ह ै जिनमेें टीमेें या 
व्यक्ति प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेलो ंमेें प्रतिस्पर््धधा करत ेहैैं।

	¾ ऑनलाइन सोशल गेम्स: रोज़मर््ररा के मनोरंजन का हिस्सा बनने वाले 
कैज़़ुअल गेम्स को ऑनलाइन सोशल गेम्स कहा जाता ह।ै ये ज़््यादातर 
कौशल-आधारित होत ेहैैं और सामाजिक संपर््क , शिक्षा या मनोरंजन के 
लिए होत ेहैैं।

	¾ ऑनलाइन मनी गेम्स: इस श्रेणी मेें मौद्रिक दावं वाले गेम शामिल हैैं, चाहे 
वे कौशल, भाग्य या दोनो ंके मिश्रण से निर््धधारित हो।ं

विधेयक की आवश्यकता
•	 विश्व स्वास्थ्य सं गठन: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अतंर््रराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण के 

अनुसार, गेमिगं विकार खेल का एक ऐसा पैटर््न ह ै जिसकी विशेषता नियत्रण 
की कमी, अन्य दैनिक गतिविधियो ंकी उपेक्षा और नकारात्मक परिणामो ं के 
बावजदू दृढ़ता है।

•	 मौद्रिक नकुसान: अनुमान ह ैकि ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने के परिणामस्वरूप 
45 करोड़ लोगो ंको लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस 
कमी को पूरा करने और नागरिको ंकी सुरक्षा के लिए, सरकार ने कदम उठाए हैैं।

•	 वित्तीय बर््बबादी और लत: कई गेमर््स तजे़़ी से रिटर््न के झठेू वादे के पीछे भागत े
हैैं और अतंतः अपनी सारी बचत गँवा देत ेहैैं। परिवार आर्थिक तंगी और कर््ज 
मेें डूब गए हैैं।

•	 मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याए: आत्महत्या और निराशा को बड़़े वित्तीय 
नुकसान के तनाव से जोड़़ा गया ह।ै इन शिकारी प्लेटफार्ममों पर प्रतिबंध लगाकर, 
इस विधयेक का उद्देश्य इस प्रकार की त्रासदियो ंको रोकना ह।ै

•	 धन शोधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: कई प्लेटफार्ममों का अवैध उद्देश््योों  
के लिए दरुुपयोग किया गया है, वैध चैनलो ं के माध्यम से अवैध मुनाफे को 
स्थानातंरित करके अपने स्रोत को छुपाया गया ह,ै साथ ही ऐसे प्लेटफार्ममों का 
उपयोग अवैध संदेश और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया ह,ै 
जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ह।ै

विधेयक के सकारात्मक प्रभाव
•	 रचनात्मक अर््थव्यवस्था को बढ़़ावा: यह विधयेक डिजिटल रचनात्मकता के 

केें द्र के रूप मेें भारत की स्थिति का समर््थन करता है। ई-स्पोर््टट््स और सुरक्षित 
ऑनलाइन गेम्स को प्रोत्साहित करके, यह निर््ययात के अवसरो ंका विस्तार करेगा, 
नए रोज़गार सृजित करेगा और गेमिगं क्षेत्र मेें नवाचार को बढ़़ावा देगा।

•	 यवुाओ ंका सशक्तिकरण: ई-स्पोर््टट््स और कौशल-आधारित डिजिटल गेम्स 
उन्हहें आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम वर््क  विकसित करने मेें मदद करेगा। 
ये अवसर प्रतिभाशाली खिलाड़़ियो ंके लिए करियर के नए रास्ते भी खोलेेंगे।

•	 सुरक्षित डिजिटल वातावरण: परिवारो ं को धन-आधारित जुआ खेलने की 
हिसंक प्रथाओ ंसे बचाया जाएगा। ऐसे खतरो ंको दूर करके, यह विधयेक एक 
स्वस्थ और सुरक्षित डिजिटल स्थान का निर््ममाण करता ह।ै

•	 वैश्विक नेतृत्व को मज़बूत करना: यह विधयेक दर््शशाता ह ै कि कैसे एक राष्टट्र 
नवाचार और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतलुन बना सकता ह।ै यह भारत को 
उन अन्य देशो ंके लिए एक आदर््श के रूप मेें स्थापित करता ह ैजो ऑनलाइन 
धन-आधारित खेलो ंसे समान चुनौतियो ंका सामना कर रहे हैैं।

निष्कर््ष

ऑनलाइन गेमिगं संवर््धन एवं विनियमन विधयेक, 2025, भारत की डिजिटल यात्रा 
मेें एक निर््णणायक कदम है। यह अनियमित मनी गेमिगं के खतरो ंको पहचानता ह ै
और नागरिको ंकी सुरक्षा के लिए कड़़े सुरक्षा उपाय करता ह।ै सबसे महत्वपूर््ण बात 
यह ह ैकि यह सुनिश्चित करता ह ैकि तकनीक समाज को नुकसान पहुुँचाने के बजाय 
उसकी सेवा करे।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �ऑनलाइन गेमिगं संवर््धन एवं विनियमन विधयेक 2025 नवाचार और 
विनियमन के बीच संतलुन स्थापित करता है। भारत की डिजिटल शासन 
चुनौतियो ं के संदर््भ मेें आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] 
[15 अकं]

भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, संसद ने बंदरगाहो ं से संबंधित कानून को मजबतू करने, 
एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़़ावा देने, व्यापार करने मेें आसानी को सुविधाजनक 
बनाने और भारत के समुद्र तट का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय 
बंदरगाह विधयेक (India Ports Bill), 2025 पारित किया।

विधेयक की मखु्य विशषताएं
•	 इस विधयेक का उद्देश्य 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम को प्रतिस्थापित 

करना है।
•	 राज्य समदु्री बोर््ड:

	¾ तटीय राज््योों  द्वारा स्थापित सभी राज्य समुद्री बोर्डडों को विधयेक के अतंर््गत 
वैधानिक दर््जजा प्राप्त होगा।
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	¾ अपने राज््योों  मेें लघु बंदरगाहो ंका प्रबंधन और नियत्रण राज्य समुद्री बोर्डडों 
के अधिकार क्षेत्र मेें आएगा।

	¾ उनके कर््तव््यो ों मेें शामिल हैैं:
(i) बंदरगाह अवसंरचना डिजाइन और विकास,

(ii) लाइसेेंस जारी करना,
(iii) टैरिफ निर््धधारण और
(iv) पर््ययावरण, सुरक्षा और संरक्षा नियमो ंके पालन की निगरानी।

•	 समदु्री राज्य विकास परिषद:
	¾ विधयेक द्वारा समुद्री राज्य विकास परिषद को वैधानिक मान्यता भी प्रदान 

की गई ह।ै
	¾ केें द्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार््ग मंत्री परिषद के अध्यक्ष होगंे।
	¾ परिषद निम्नलिखित के संबंध मेें दिशानिर्देश स्थापित करेगी:

(i) बंदरगाहो ंको एकत्रित किए जाने वाले डेटा या सूचना, साथ ही उन्हहें 
कैसे एकत्रित, अद्यतन, संग्रहीत और परिषद को प्रस्तुत करना होगा;

(ii) बंदरगाह से संबंधित डेटा या सूचना का वितरण और
(iii) बंदरगाह शुल्क पारदर्शिता की गारंटी।

	¾ इसके अतिरिक्त, यह केें द्र सरकार को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के निर््ममाण 
पर सलाह देगा तथा विधायी पर््ययाप्तता, बंदरगाह दक्षता और बंदरगाह 
कनेक्टिविटी से संबंधित मुद््दोों  पर सुझाव देगा।

•	 विवाद समाधान समिति:
	¾ किसी राज्य के भीतर रियायतग्राहियो,ं उपयोगकर््तताओ,ं सेवा प्रदाताओ ं

और गैर-प्रमुख बंदरगाहो ंके बीच विवादो ंको सुलझाने के लिए, विधयेक 
राज्य सरकारो ंको एक विवाद समाधान समिति (डीआरसी) स्थापित करने 
का आदेश देता ह।ै

	¾ उच्च न्यायालय डीआरसी के आदेशो ंके विरुद्ध अपीलो ंकी सुनवाई करेगा।
	¾ डीआरसी को सौपंे गए मामलो ंकी सुनवाई सिविल अदालतो ंद्वारा नही ंकी 

जा सकती।
	¾ डीआरसी के बाहर मध्यस्थता या अन्य विवाद समाधान प्रक्रियाएँ राज्य समदु्री 

बोर्डडों द्वारा दिए गए समझौतो ंया प्राधिकरणो ंद्वारा कवर की जा सकती हैैं।
•	 टैरिफ:

	¾ किसी प्रमुख बंदरगाह के लिए टैरिफ निम्नलिखित द्वारा निर््धधारित किया 
जाएगा:
(i) या तो किसी बंदरगाह का निदेशक मंडल जो एक फर््म है या
(ii) प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण का बोर््ड।

	¾ राज्य समुद्री बोर््ड या उसके द्वारा लाइसेेंस प्राप्त रियायतग्राही, गैर-प्रमुख 
बंदरगाहो ंके लिए टैरिफ निर््धधारित करेगा।

•	 बंदरगाहों  पर अधिकारी:
	¾ अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक बंदरगाह या बंदरगाहो ं के 

समूह के लिए संरक्षक को बंदरगाह अधिकारी के रूप मेें नियकु्त करती ह।ै
	¾ विधयेक मेें अधिनियम के तहत संरक्षक को किसी भी जहाज को बर्थथिंग, 

लंगर डालने, बंदरगाह की सीमाओ ं के भीतर आवागमन, अवरोधो ं को 
हटाने और शुल्क एवं प्रभार वसूलने के संबंध मेें निर्देश देने का अधिकार 
दिया गया ह।ै

•	 सुरक्षा और सं रक्षण:
	¾ सुरक्षा को खतरे मेें डालने वाली गतिविधिया,ँ जसेै कि प्लव(Buoy) को 

नुकसान पहुुँचाना, बंदूकेें  चलाना और जहाज़ पर ज्वलनशील वस्तुओ ं
जलाना, अधिनियम के तहत दंडनीय हैैं।

	¾ पर््ययावरण की सुरक्षा के लिए, अधिनियम बंदरगाहो ंपर कंकड़/पत्थर या 
कचरा डालने पर रोक लगाता ह।ै

	¾ विधयेक मेें कंकड़/पत्थर जल प्रबंधन कन्ववेंशन और MARPOL 
(जहाज़़ोों  से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अतंर््रराष्ट्रीय कन्ववेंशन) का पालन 
करने की आवश्यकता ह।ै

•	 दंड और अपराध:
	¾ 1908 के अधिनियम मेें निम्नलिखित अपराधो ंकी सूची दी गई है:

(i) संरक्षक या बंदरगाह के कानूनी निर्देशो ंका पालन न करना,
(ii) संरक्षक या अधिकृत व्यक्तियो ंको जहाज पर चढ़ने से मना करना,
(iii) यातायात मेें बाधा डालना या बंदरगाह की संपत्ति को नुकसान 

पहुुँचाना,
(iv) बिना अनुमति के जहाज चलाना और
(v) बंदरगाह शुल्क से बचना।

	¾ अधिनियम के तहत, उल्लंघन के परिणामस्वरूप जले की सज़़ा, जरु््ममाना या 
दोनो ंहो सकते हैैं।

	¾ यह कुछ अपराधो ंको गैर-अपराधी बनाता है और उनके स्थान पर आर्थिक 
दंड का प्रावधान करता है।

महत्वपूर््ण मदु्दे

•	 विधयेक मेें संरक्षक द्वारा लगाए गए जुर््ममाने के विरुद्ध कोई अपील प्रक्रिया नही ं
ह।ै

•	 विधयेक संघीय सरकार को किसी बंदरगाह को "मेगा पोर््ट" घोषित करने का 
अधिकार देता ह।ै लेकिन विधयेक मेें मेगा पोर््ट से संबंधित कोई अतिरिक्त 
प्रावधान नही ंहैैं। यह स्पष्ट नही ंह ैकि किसी बंदरगाह को प्रमुख या गैर-प्रमुख 
बंदरगाह होने के अलावा "मेगा पोर््ट" क््योों  घोषित किया जाता ह।ै

•	 शक्ति का केें द्रीकरण: केें द्र के पास समुद्री राज्य विकास परिषद के माध्यम से 
राज्य की समुद्री नीतियो ंको निर्देशित करने का अधिकार ह।ै आलोचको ंका तर््क  
ह ै कि संघीय अधीनता, राज््योों  को केवल केें द्रीय योजनाओ ंको लागू करने के 
लिए बाध्य करके सहकारी संघवाद को कमजोर करती ह।ै

	¾ धारा 17 विवाद: असमान आतंरिक समितियो ंका उपयोग करता ह ैऔर 
बंदरगाह से संबंधित समस्याओ ंसे सिविल अदालतो ंको बाहर रखता ह।ै

भारतीय बंदरगाह

•	� भारत मेें बंदरगाहो ंको दो श्रेणियो ंमेें विभाजित किया गया ह:ै प्रमुख और 
गैर-प्रमुख बंदरगाह।

•	� संघीय सरकार संघ सूची मेें शामिल प्रमुख बंदरगाहो ंके प्रबंधन के लिए पूरी 
तरह से उत्तरदायी ह।ै

•	� गैर-प्रमुख बंदरगाह समवर्ती सूची मेें हैैं, जिसका अर््थ ह ैकि केें द्र और राज्य 
दोनो ंउन पर कानून बना सकत ेहैैं। हालाकँि, इनका प्रशासन मुख्य रूप से 
राज्य सरकारो ंद्वारा किया जाता है।

•	 2024 तक भारत मेें 217 गैर-प्रमुख बंदरगाह और 13 प्रमुख बंदरगाह थ।े
•	� इन 217 छोटे बंदरगाहो ंमेें से 66 माल ढुलाई करत ेहैैं, जबकि शेष मुख्य रूप 

से मछली पकड़ने के लिए उपयोग किए जात ेहैैं। ये नौ राज््योों  और तीन तटीय 
केें द्र शासित प्रदेशो ंमेें स्थित हैैं।

•	� 2023-2024 मेें देश के 53 प्रतिशत समुद्री माल यातायात का संचालन 
प्रमुख बंदरगाहो ंद्वारा किया जाएगा।
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संक्षेप मेें, सुधार परिवर््तनकारी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता संघवाद 
के साथ दक्षता और समावेशिता के साथ आधुनिकीकरण के संतुलन पर निर््भर 
करेगी।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न
मखु्य परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न: �सरकार ने बंदरगाहो ं के लिए प्रशासनिक ढाचेँ को आधनुिक बनाने हते ु

भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के स्थान पर भारतीय बंदरगाह 
विधयेक, 2025 लाने का प्रस्ताव रखा ह।ै आलोचनात्मक विश्लेषण 
कीजिए कि यह विधयेक भारत मेें सहकारी संघवाद, बंदरगाह दक्षता और 
व्यापार सुगमता से संबंधित चुनौतियो ंका किस प्रकार समाधान करता ह।ै 
[250 शब्द] [15 अकं]

स्वप्रेरणा सं ज्ञान 
चर््चचा मेें क््यो ों: सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत््तोों  के हमलो ंसे उत्पन्न बढ़त ेखतरे की 
प्रतिक्रिया मेें स्वप्रेरणा (Suo Motu) से कार््यवाही शुरू की ह।ै

मखु्य विवरण
•	 न्यायमूर्ति जबेी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्वतः 

संज्ञान लिया।
•	 कुत््तोों  के काटने की सैकड़़ोों  घटनाओ ंकी खबरेें हैैं जिनसे रेबीज संक्रमण हुआ ह।ै

स्वतः सं ज्ञान
•	 स्वतः संज्ञान से तात्पर््य किसी न्यायालय द्वारा औपचारिक याचिका प्रस्तुत किए 

बिना, स्वय पहल करके कार््रवाई करने से ह।ै
•	 यह न्यायालयो ंको मीडिया रिपोर्टटों, पत््रोों  या अन्य स्रोतो ंसे प्राप्त जानकारी के 

आधार पर जनहित या चितंा के मुद््दोों  से निपटने मेें सक्षम बनाता है, भले ही कोई 
औपचारिक मामला प्रस्तुत न किया गया हो।

•	 संविधान के भाग V के अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, 
स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियो ंऔर प्रक्रियाओ ंसे संबंधित हैैं।

आवारा पशुओ ंको भोजन देने के नियम
•	 पशु जन्म नियत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के नियम 20 के अनुसार, निवासी 

कल्याण संघो ं (आरडब्ल्यूए), अपार््टमेेंट मालिक संघो ं (एओए) या स्थानीय 
प्राधिकारियो ंको सामुदायिक पशुओ ं(जिन्हहें पहले आवारा पशु कहा जाता था) 
के भोजन की व्यवस्था करना अनिवार््य ह।ै

•	 विशेष रूप से, यदि कोई निवासी सामुदायिक पशुओ ंको भोजन उपलब्ध करा 
रहा है, तो इन संघो ंया प्राधिकारियो ंको ऐसे विशिष्ट भोजन स्थानो ंकी पहचान 
करना अनिवार््य ह ैजो सीढ़़ियो ंया खेल के मैदानो ंजसेै साझा स्थानो ंसे दूर हो।ं

•	 इसके अतिरिक्त, ये नियम विवादो ंके समाधान के लिए एक तंत्र प्रस्तुत करत ेहैैं 
जिसमेें पशु चिकित्सा अधिकारी, कानून प्रवर््तन, स्थानीय पशु कल्याण संगठन 
और आरडब्ल्यूए शामिल होत ेहैैं ताकि भोजन संबंधी किसी भी असहमति का 
प्रबंधन किया जा सके।

आगे की राह

समयावधि मखु्य कार््रवाई
तरंुत आवारा पशुओ ं को पकड़ना और उनका पुनर््ववास 

करना, आश्रय प्रदान करना, हले्पलाइन स्थापित करना, 
अनुपालन लागू करना

मध्यावधि आश्रय अवसंरचना का विस्तार करना, हितधारको ं से 
परामर््श करना, फीडर दायित्व को स्पष्ट करना

दीर््घकालिक एबीसी नियमो ं को पूर््णतः लागू करना, भोजन क्षेत्र 
निर््धधारित करना, मानव जनसंख्या नियत्रण को बढ़़ावा देना

नागरिक भूमिका कार््यकर््तताओ ंके साथ सहयोग करना, साक्ष्य-आधारित 
नीति तयैार करना, जन जागरूकता को बढ़़ावा देना

निष्कर््ष

मानवीय व्यवहार, सार््वजनिक सुरक्षा अनिवार््यताएं और दीर््घकालिक योजना को 
मिलाकर भारत मेें आवारा कुत््तोों  की जटिल समस्या के प्रति संतलुित, दयालु और 
व्यावहारिक प्रतिक्रिया तयैार करने मेें मदद मिल सकती है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न
मखु्य परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न: भारत मेें आवारा कुत््तोों  के हमलो ंकी बढ़ती घटनाओ ंने सर्वोच्च न्यायालय 
को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेने के लिए बाध्य किया ह।ै न्यायपालिका की स्वतः 
संज्ञान शक्तियो ंके संवैधानिक आधार पर चर््चचा कीजिए और पशु जन्म नियत्रण 
(एबीसी) नियम, 2023 के संदर््भ मेें जन सुरक्षा और पशु अधिकारो ं के बीच 
संतलुन बनाने की चुनौतियो ंका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] 
[15 अकं]

प्रतिपूर्ति क्षति (Restitutionary damages)
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रदूषण नियत्रण बोर्डडों 
को अधिक अधिकार प्रदान करत े हुए उन्हहें प्रदूषित वाय ु और जल निकायो ं को 
पारिस्थितिकी तंत्र मेें उनके मूल, प्राचीन स्वरूप मेें पूरी तरह से बहाल करने के लिए 
क्षतिपूर्ति लगाने और वसूलने की शक्ति प्रदान की है।

मखु्य विवरण
•	 सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि दिल्ली प्रदूषण नियत्रण बोर््ड जल (प्रदूषण 

निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए और वाय ु(प्रदूषण 
निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत प्रदत्त 
शक्तियो ंका प्रयोग करते हुए प्रतिपूरक हर््जजाना लगाने के लिए अधिकृत हैैं।

•	 यह फैसला इन शक्तियो ंको लागू करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद््धाांतो ंको 
शामिल करने हेत ुआवश्यक नियमो ंऔर विनियमो ंके विकास पर ज़़ोर देता है।

•	 इन क़़ानूनो ंके प्रावधानो ंने बोर्डडों को निम्नलिखित प्रदान किए:
	¾ बंद करने का निर्देश देने की शक्ति;
	¾ किसी भी उद्योग का निषेध या विनियमन;

	¾ संचालन या प्रक्रिया;

	¾ बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित 
करना।

•	 कानून, बोर््ड को निर्देशो ंके प्रकार निर््धधारित करने मेें काफ़़ी स्वतंत्रता देत ेहैैं।
•	 प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति, अनुबंध कानून मेें प्रदान किया जाने वाला एक प्रकार का 

मुआवज़़ा ह ैजिसका उद्देश्य अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष को प्राप्त लाभो ंपर ध्यान 
केें द्रित करके, पीड़़ित पक्ष को अनुबंध समाप्त होने से पहले की स्थिति मेें बहाल 
करना है।

•	 इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का उद्देश्य अनुबंध का उल्लंघन करने वाले पक्ष को 
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अनुचित रूप से लाभ कमाने से रोकना ह,ै न कि खोए हुए लाभ या अपेक्षित हितो ं
की भरपाई करना।

•	 यह एक ऐसा उपाय ह ैजो अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष को अनुबंध से प्राप्त किसी 
भी लाभ या मूल्य को वापस करने की आवश्यकता बताकर निष्पक्षता सुनिश्चित 
करता ह।ै

•	 दंडात्मक क्षतिपूर्ति के विपरीत, जसेै कि प्रदूषक भुगतान करता ह ै सिद््धाांत, 
प्रतिपूर्ति क्षतिपूर्ति, अपराधी को दंडित करने के बजाय पर््ययावरणीय क्षति की 
मरम्मत पर केें द्रित होती है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 हाल ही मेें, ‘प्रतिपूर्ति क्षति’ शब्द चर््चचा मेें रहा। यह निम्न से संबंधित ह:ै

	 (a) �चककर््तता पक्ष को दंडित करने और भविष्य मेें उल्लंघनो ंको रोकने के 
लिए दिया गया हर््जजाना।

	 (b) �उल्लंघन से चूककर््तता पक्ष द्वारा अनुचित रूप से प्राप्त लाभ को 
दावेदार को वापस दिलाने के लिए दिया गया हर््जजाना।

	 (c) �बिना किसी वास्तविक हानि के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने पर 
दिया गया नाममात्र का हर््जजाना।

	 (d) उपर््ययुक्त मेें से कोई नही ं

उत्तर: (c)

इंडिया सिन हब पोर््टल
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, केें द्र ने राज््योों  से स्थानीय स्तर पर वैश्विक फिल्म निर््ममाण की 
सुविधा के लिए इंडिया सिने हब पोर््टल का उपयोग करने का आग्रह किया।

मखु्य विवरण
•	 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित लक्षष्ययों के साथ इस सम्मेलन की 

मेजबानी की:
	¾ इंडिया सिने हब का पूर््ण पैमाने पर कार््ययान्वयन और संचालन सुनिश्चित 

करना;
	¾ जनसंचार मेें केें द्र-राज्य समन्वय को सुदृढ़ करना;

	¾ फिल्म अवसंरचना निर््ममाण हते ुसंयकु्त उद्यम के अवसरो ंकी खोज करना;
	¾ विभिन्न क्षेत््रोों  मेें भारत की रचनात्मक अर््थव्यवस्था को आगे बढ़़ाना।

इंडिया सिन हब पोर््टल की मुख्य विशषताएं
•	 इसे 28 जनू, 2024 को लॉन्च किया गया था।
•	 भारत सिने हब (ICH) की स्थापना भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण 

मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (NFDC) के अंतर््गत, अंतर््रराष्ट्रीय 
फिल्म निर््ममाताओ ंको भारत मेें फिल््माांकन के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता 
प्रदान करने के लिए की गई थी।

•	 भारतीय फिल्म निर््ममाता भी इंडिया सिने हब (ICH) द्वारा प्रदान की जाने वाली 
सेवाओ ंका लाभ उठा सकत ेहैैं।

•	 भारत सिने हब पोर््टल संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर फिल््माांकन परमिट, 
प्रोत्साहन और संसाधन मानचित्रण तक एकीकृत पहुुँच प्रदान करता ह,ै जो पूरे 
भारत मेें फिल्म-संबंधी सुविधाओ ंके लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप मेें कार््य करता है।

•	 इक्कीस राज्य और छह केें द्र शासित प्रदेश पहले ही एक सामान्य आवेदन पत्र के 
माध्यम से इसमेें शामिल हो चुके हैैं, और सात राज्य और दो केें द्र शासित प्रदेश 
पहले ही पूर््ण एकीकरण पूरा कर चुके हैैं।

•	 भारत सिने हब पोर््टल उद्योग के पेशेवरो ंसे क्राउडसोर््स््ड सामग्री, जीआईएस पर 
आधारित स्थान मानचित्रण, और प्रोत्साहन, गैर-फिल््माांकन और फिल््माांकन के 
लिए अलग-अलग वर््क फ़़्ललो की सुविधा प्रदान करता ह।ै

•	 इंडिया सिने हब पोर््टल कम स्क्रीन घनत्व वाले क्षेत््रोों  की पहचान करने, मौजदूा 
सार््वजनिक बनुियादी ढाचें को पुनः उपयोग मेें लाने, एकल खिड़की प्रणाली 
के माध्यम से लाइसेेंसिगं को सरल बनाने, तथा उचित मूल्य पर मूवी थियटर 
बनुियादी ढाचें मेें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर और भूमि नीति 
प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जीआईएस मैपिगं के उपयोग की सुविधा प्रदान 
करता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 हाल ही मेें, ‘इंडिया सिने हब पोर््टल’ किसके द्वारा लॉन्च किया गया:

	 (a) संचार मंत्रालय	 (b) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

	 (c) संस्कृ ति मंत्रालय	 (d) उपर््ययुक्त मेें से कोई नही ं

उत्तर: (c)
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भारत और यरूोपीय मकु्त व्यापार समझौता (EFTA)
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें भारत और चार देशो ं के यरूोपीय ब्लॉक (आइसलैैंड, 
लिकटेेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटज्रलैैंड) के बीच FTA हुआ।

समझौते की मखु्य बातेें
•	 दोनो ंपक््षोों  ने मार््च 2024 मेें व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौत े(TEPA) 

पर हस्ताक्षर किए।
•	 इस समझौत ेके तहत, भारत को समूह से 15 वर्षषों मेें 100 अरब डॉलर के निवेश 

की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई ह।ै
•	 स्विस घड़़िया,ँ चॉकलेट और कटे-पॉलिश किए हुए हीरे जसेै कई उत्पाद कम 

या शून्य शुल्क पर।
•	 इस समूह मेें भारत का सबसे बड़़ा व्यापारिक साझदेार स्विटज्रलैैंड है।
•	 इस निवेश से भारत मेें 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होगंे।
•	 EFTA अपनी 92.2% टैरिफ लाइनेें प्रदान कर रहा ह,ै जो भारत के 99.6% 

निर््ययात को कवर करती हैैं। EFTA की बाज़़ार पहुुँच पेशकश मेें 100% गैर-
कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृ त कृषि उत्पादो ं(PAP) पर टैरिफ रियायत शामिल है।

•	 इस समझौत ेमेें, भारत अपनी 82.7% टैरिफ लाइनेें या उत्पाद श्रेणियो ंकी 
पेशकश कर रहा ह,ै जो EFTA निर््ययात का 95.3% कवर करती हैैं, जिनमेें से 
80% से अधिक आयात सोना है।

•	 घरेलू ग्राहको ं को कम कीमतो ं पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होगंे 
क््योों कि भारत व्यापार समझौते के तहत इन वस्तुओ ंपर सीमा शुल्क को 10 वर्षषों 
मेें चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा।

•	 सेवा क्षेत्र मेें, भारत ने EFTA को 105 उप-क्षेत््रोों  की पेशकश की है, जसेै 
लेखाकंन, व्यावसायिक सेवाएँ, कंप्यूटर सेवाएँ, आईटी सेवाएँ, व्यक्तिगत, 
सासं्कृति क, खेल और मनोरंजक सेवाएँ, अन्य शैक्षिक सेवाएँ, दृश्य-श्रव्य सेवाएँ, 
वितरण और स्वास्थ्य।

•	 यह समझौता घरेलू निर््ययातको ंको यरूोपीय संघ (ईय)ू के बाजारो ंमेें एकीकृत होने 
का अवसर प्रदान करेगा।

•	 2024-25 मेें भारत-EFTA का द्विपक्षीय व्यापार 24.4 बिलियन डॉलर था।
•	 TEPA मेें नर्ससिंग, चार््टर््ड अकाउंटेेंट, आर्किटक्ट आदि जसैी व्यावसायिक 

सेवाओ ंमेें पारस्परिक मान्यता समझौतो ंके प्रावधान हैैं।
•	 TEPA मेें बौद्धिक संपदा अधिकारो ंसे संबंधित प्रतिबद्धताएँ ट््ररिप्स स्तर पर हैैं।
•	 भारत सतत विकास, समावेशी विकास, सामाजिक विकास और पर््ययावरण 

संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर््शशाता ह।ै
•	 व्यापार प्रक्रियाओ ंकी पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और निरंतरता 

को बढ़़ावा देता ह।ै
•	 TEPA बनुियादी ढाचें और कनेक्टिविटी, विनिर््ममाण, मशीनरी, फार््ममास्यूटिकल्स, 

रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, परिवहन और रसद, बैैंकिंग और वित्तीय सेवाओ ंऔर 
बीमा जसेै क्षेत््रोों  मेें घरेलू विनिर््ममाण को प्रोत्साहित करके "मेकइनइंडिया" और 
आत्मनिर््भर भारत को गति देगा।

भारत के लिए EFTA का महत्व

व्यापार और निवेश को आसान बनाकर, भारत-EFTA TEPA वैश्विक मूल्य 
श््रृृंखलाओ ंमेें विविधता लाने मेें मदद करेगा, मुख्यतः औद्योगिक उत्पादो ंऔर सेवाओ ं
के क्षेत्र मेें, साथ ही भारत की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी प्रोत्साहन देगा।

•	 बाज़़ार पहुुँच मेें वृद्धि: FTA से भारतीय वस्तुओ ंकी एक विस्तृत श््रृृंखला पर 
टैरिफ समाप्त होने की संभावना ह,ै जिससे उन्हहें यरूोपीय संघ के बाज़़ार मेें 
अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर््धधा करने मेें मदद मिलेगी।

•	 निर््ययात को बढ़़ावा: व्यापार बाधाओ ंको कम करके, FTA से यरूोपीय संघ को 
भारत के निर््ययात मेें वदृ्धि होने का अनुमान है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़़ावा 
मिलने और रोज़गार सृजन की संभावना ह।ै

•	 विदेशी निवेश आकर्षित करना: FTA यरूोपीय संघ से भारत मेें अधिक प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकता है।

•	 आर्थिक संबंधो ंको मज़बूत करना: FTA से भारत और यरूोपीय संघ के बीच 
रणनीतिक साझदेारी को मज़बतू करने की संभावना ह।ै

संभावित चुनौतियाँ

•	 असमान साझेदारी पर बातचीत: कुछ चितंाएँ हैैं कि मुक्त व्यापार समझौता 
(FTA) यरूोपीय संघ की अधिक आर्थिक शक्ति के कारण उसके पक्ष मेें जा 
सकता ह,ै जिससे भारतीय उद्योगो ंऔर श्रमिको ंको संभावित रूप से नुकसान 
हो सकता है।

•	 संवेदनशील क्षेत््रोों  पर प्रभाव: भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता 
ह ै कि उसके संवेदनशील क्षेत्र, जसेै डेयरी, कृषि और कुछ विनिर््ममाण उद्योग, 
बातचीत के दौरान पर््ययाप्त रूप से संरक्षित रहेें।

•	 गैर-शुल्क बाधाएँ: भारत को जटिल नियमो ं और मानको ं जसैी गैर-शुल्क 
बाधाओ ंका समाधान करने की आवश्यकता ह,ै ताकि यह सुनिश्चित हो सके 
कि उसके निर््ययातक मुक्त व्यापार समझौत े (FTA) से पूरी तरह लाभान्वित 
हो सकेें ।

आगे की राह

भारत-EFTA समझौता एक उच्च-मूल्य वाली आर्थिक साझदेारी के लिए मंच तैयार 
करता ह,ै लेकिन इसका वास्तविक मूल्य इन पर निर््भर करता ह:ै

•	 प्रभावी नीतिगत अनुपालन,

•	 निरंतर हितधारक जडु़़ाव,

•	 सक्रिय कूटनीति, और

•	 भारत की विकास प्राथमिकताओ ंके साथ रणनीतिक संरेखण।
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यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारत के व्यापार विविधीकरण और रणनीतिक कूटनीति के संदर््भ मेें भारत-
यरूोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) व्यापार और आर्थिक भागीदारी 
समझौते (TEPA) के महत्व पर चर््चचा कीजिए। इसके कार््ययान्वयन मेें क्या 
चुनौतिया ँआ सकती हैैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता ह?ै 
[250 शब्द] [15 अकं]

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंध
चर््चचा मेें क््योों : भारत मालदीव के राष्टट्रपति का राजकीय दौरे पर स्वागत करता ह।ै मुक्त 
व्यापार समझौत े(FTA) पर द्विपक्षीय वार््तता की घोषणा की संभावना। 

 मखु्य विवरण
•	 भारत ने द्वीपीय राष्टट्र मालदीव को 565 मिलियन डॉलर (4,850 करोड़ रुपये) 

की ऋण सहायता देने की घोषणा की।
•	 मालदीव भारत की ‘पड़़ोसी प्रथम नीति’ और वैश्विक दक्षिण के लिए ‘महासागर 

विजन’ (क्षेत््रोों  मेें सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दोनो ं
मेें एक महत्वपूर््ण स्थान रखता है।

•	 हिदं महासागर क्षेत्र मेें शातंि, स्थिरता और समृद्धि साझा लक्ष्य हैैं।
•	 कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से, हम मिलकर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को 

मज़बतू करेेंगे।

आठ द्विपक्षीय समझौतो ंपर हस्ताक्षर किए गए
•	 भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ऋणो ंपर मालदीव की वार्षिक ऋण चुकौती मेें 

लगभग 40% की कमी।
•	 मालदीव को ऋण सहायता (एलओसी)।
•	 मालदीव मेें एकीकृत भुगतान इंटरफ़़े स (यपूीआई) को सक्षम बनाना।
•	 प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौत ेकी संदर््भ शर्ततें (टीओआर)।
•	 मत्स्य पालन और जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, न्यायिक प्रशिक्षण, कानून प्रवर््तन, 

खेल, यवुा मामले और क्षमता निर््ममाण मेें सहयोग।
•	 भारतीय औषधकोश को अपनाना।
•	 हुलहुमाले मेें सामाजिक आवास इकाइया ँ(3300), मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल 

और आव्रजन अधिकारियो ंके लिए 72 वाहन, और अड्डू शहर मेें सड़क एवं जल 
निकासी प्रणाली परियोजना।

•	 दो आरोग्य मैत्री स्वास्थ्य क्यूब (BHISHM) सेट।

भारतीय फार््ममाकोपिया आयोग
यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान ह ैजो भारत 
मेें निर्मित, विक्रय और उपभोग की जाने वाली सभी औषधियो ंके लिए मानक 
निर््धधारित करता ह।ै

अन्य प्रमखु हालिया विकास
•	 ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना (थिलामाले ब्रिज) 6.74 किलोमीटर लंबी 

ह ैऔर वर््तमान मेें लगभग 52% पूरी हो चुकी है, जिसके सितंबर 2026 तक 
पूरा होने की उम्मीद है।

•	 अड्डू शहर मेें मरध ूऔर गौकेें डी को जोड़ने वाला हनकेडे ब्रिज 1 फरवरी 2025 
को बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन किया गया।

•	 2024 मेें, भारत ने 28 द्वीपो ंमेें जल और स्वच्छता परियोजनाओ ंका भी उद्घाटन 
किया, जिससे 100 मिलियन डॉलर की जलवाय ुअनुकूलन पहल से 28,000 से 
अधिक लोगो ंको लाभ होगा। 

दोनो ंदेशो ंके लिए लाभ

भारत के लिए मालदीव के लिए
•	 सामरिक प्रभाव: क्षेत्रीय 

प्रतिद्वंद्विता के बीच हिदं 
महासागर क्षेत्र मेें पुनः नेततृ्व 
स्थापित किया।

•	 क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता: 
उन्नत समुद्री एवं सुरक्षा सहयोग 
क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करता 
ह।ै

•	 सुदृढ़ कूटनीति: पुनः स्थापित 
विश्वास, गहन द्विपक्षीय और 
बहुपक्षीय जुड़़ाव को संभव 
बनाता है।

•	 वित्तीय राहत: रियायती ऋण तक 
पहुुँच और कम ऋण भार से आर्थिक 
स्थिरता को बढ़़ावा मिलता है।

•	 बुनियादी ढाचँा और सामाजिक 
उन्नयन: आवास, स्वास्थ्य, रक्षा और 
डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म मेें निवेश से 
विकास को बढ़़ावा मिलता ह।ै

•	 वैश्विक एकीकरण: मुक्त व्यापार 
समझौते (FTA) और डिजिटल 
सुधार पर््यटन से परे अर््थव्यवस्था मेें 
विविधता लात ेहैैं।

निष्कर््ष
तनावो ं के बावजदू, दोनो ं देशो ं ने आपसी सम्मान, क्षेत्रीय स्थिरता और समावेशी 
विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ह।ै उच्च-स्तरीय यात्राओ,ं आर्थिक सहायता 
और विकास सहयोग द्वारा चिह्नित यह नया जडु़़ाव दोनो ंदेशो ंके बीच स्थायी रणनीतिक 
और सभ्यतागत बंधन को रेखाकंित करता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� निम्नलिखित मेें से कौन से समझौत े भारत-मालदीव 2025 द्विपक्षीय 
समझौतो ंका हिस्सा थ?े

	 1. मालदीव के वार्षिक ऋण चुकौती दायित््वोों  मेें कमी।

	 2. सामाजिक आवास इकाइयो ंऔर स्वास्थ्य सेवा केें द््रोों  का हस््ताांतरण।

	 3. एक संयकु्त उपग्रह मिशन का प्रक्षेपण।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3	 (d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

भारत-मोरक्को पारस्परिक कानूनी सहायता संधिया ँ
(एमएलएटी)

चर््चचा मेें क््योों : न्यायिक और कानूनी क्षेत्र मेें सहयोग को बढ़़ावा देने के लिए भारत और 
मोरक्को के बीच एमएलएटी पर हस्ताक्षर किए गए हैैं।

मखु्य विवरण
•	 यह समझौता राष्ट्रीय कानूनो ं के अनुसार दीवानी और वाणिज्यिक मामलो ंमेें 

कानूनी सहायता प्रदान करता है।
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•	 इस समझौते के तहत सहायता विशेष रूप से निम्नलिखित पर लागू होती है:
	¾ समन और अन्य न्यायिक दस्तावेजो ंया प्रक्रियाओ ंकी तामील;
	¾ अनुरोध पत््रोों  के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करना;
	¾ न्यायिक निर््णयो ं(मोरक्को साम्राज्य के मामले मेें), आदेशो ं(भारत गणराज्य 

के मामले मेें), समझौतो ंऔर मध्यस्थता पुरस्कारो ंका निष्पादन।
•	 इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ह:ै

	¾ संस्थागत संबंधो ंको मजबतू करना,
	¾ कानूनी ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़़ावा देना,
	¾ दोनो ं देशो ं के बीच प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर््ममाण जसैी 

सहयोगात्मक गतिविधियो ंको प्रोत्साहित करना।

समझौता ज्ञापन (एमओय)ू की प्रमखु विशेषताएँ इस प्रकार हैैं: 

•	 विशेषज्ञता का आदान-प्रदान: संबंधित मंत्रालयो ंऔर न्यायिक प्रणालियो ं के 
कामकाज से संबंधित अनुभवो ंऔर ज्ञान का आदान-प्रदान।

•	 विधायी आदान-प्रदान: कानूनी समझ, सहयोग और सहभागिता को बढ़़ाने के 
उद्देश्य से कानूनी प्रकाशनो,ं बलेुटिनो ं और विधायी सामग्रियो ं का पारस्परिक 
आदान-प्रदान।

•	 क्षमता निर््ममाण: विभिन्न कानूनी मामलो ंऔर अनुप्रयोगो ंपर विचार-विमर््श हते ु
संगोष्ठियो,ं सम्मेलनो ंऔर संयकु्त पाठ्यक्रमो ंका आयोजन।

•	 काननूी प्रशिक्षण और प्रतिनिधिमंडल आदान-प्रदान: वकीलो ं और कानूनी 
पेशेवरो ंके लिए यात्राओ ंऔर प्रशिक्षण के अवसरो ंकी सुविधा, जिसमेें एक-
दूसरे की प्रशिक्षण पहलो ंमेें भागीदारी भी शामिल ह।ै

•	 न्यायिक सूचना प्रणाली: राष्ट्रीय कानूनी सूचना प्रणालियो ंऔर संबंधित तकनीकी 
प्रगति के विकास मेें सहयोगात्मक प्रयास।

•	 कार््ययान्वयन तंत्र: एक संयकु्त समन्वय समिति की स्थापना, जिसका कार््य दोनो ं
पक््षोों  के लिए व्यावहारिक और वित्तीय रूप से व्यवहार््य वार्षिक सहयोग कार््यक्रमो ं
की योजना बनाना ह।ै

समझौते का महत्व
•	 काननूी संबंधो ंको मज़बूत करना: इस समझौत ेका उद्देश्य भारत और मोरक्को 

के बीच कानूनी और संस्थागत संबंधो ंको मज़बतू करना है।
•	 सीमा-पार सहयोग को बढ़़ावा: यह सीमा-पार विवाद समाधान और कानूनी 

सहायता को सुगम बनाएगा।
•	 क्षमता निर््ममाण को बढ़़ावा: यह समझौता दोनो ं देशो ं मेें न्यायपालिका और 

कानूनी प्रणालियो ंके विकास मेें योगदान देगा।
•	 अतंर््रराष्ट्रीय सहयोग का विस्तार: यह अतंर््रराष्ट्रीय कानूनी सहयोग के विस्तार के 

भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप ह।ै

निष्कर््ष
भारत और मोरक्को के बीच एमएलएटी और समझौता ज्ञापन न्यायिक और कानूनी 
मामलो ंमेें द्विपक्षीय सहयोग बढ़़ाने, कानून के शासन को बढ़़ावा देने और दोनो ंदेशो ंके 
बीच मजबतू संबंधो ंको बढ़़ावा देने की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न 

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� आपराधिक मामलो ं मेें भारत-मोरक्को पारस्परिक कानूनी सहायता संधि 
(एमएलएटी) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित मेें से कौन सा है?

	 (a) रक्षा उपकरणो ंमेें द्विपक्षीय व्यापार को बढ़़ावा देना

	 (b) राजनीतिक कैदियो ंका प्रत्यर््पण

	 (c) �आपराधिक जाचँ और अभियोजन के लिए कानूनी साक्ष्य और सूचना 
का आदान-प्रदान

	 (d) एक संयकु्त सैन्य कार््यबल की स्थापना

उत्तर: (c)

भारत-यकेू व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए)
चर््चचा मेें क््योों : भारत और ब्रिटेन ने सीईटीए, एक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौत ेपर 
हस्ताक्षर किए हैैं, जिससे दो प्रमुख अर््थव्यवस्थाओ ंके बीच आर्थिक संबंधो ंको गहरा 
करने की दिशा मेें कदम बढ़़ाए गए हैैं।

मखु्य विवरण
•	 द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 56 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुुँच चुका है, जिसे 

2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है।
	¾ भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार ~ 56 अरब अमेरिकी डॉलर
	¾ कुल वस्तु-व्यापार ~ 23 अरब अमेरिकी डॉलर
	¾ कुल सेवा व्यापार ~ 33 अरब अमेरिकी डॉलर

प्रमखु विशेषताएँ
•	 व्यापक टैरिफ उन्मूलन: सीईटीए, ब्रिटेन को भारत के लगभग 100% निर््ययात 

तक शुल्क-मुक्त पहुुँच प्रदान करता है।
•	 सेवाओ ं को बढ़़ावा: इसमेें कपड़़ा, चमड़़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, 

खिलौने, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और ऑटो कंपोनेेंट जसेै क्षेत्र शामिल हैैं।
•	 इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंग,े कारीगरो,ं महिलाओ ंके नेततृ्व वाले उद्यमो ंऔर 

एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा।
•	 व्यावसायिक गतिशीलता: इस समझौत ेमेें आईटी-सक्षम सेवाएँ, वित्तीय और 

व्यावसायिक सेवाएँ, व्यावसायिक परामर््श, शिक्षा, दूरसंचार, वास्तुकला और 
इंजीनियरिंग शामिल हैैं जो रोज़गार के अवसरो ंको बढ़़ावा देेंगे।

•	 दोहरा अशंदान समझौता: दोहरा अशंदान समझौता एक महत्वपूर््ण प्रगति ह,ै 
जिससे दोहरे सामाजिक सुरक्षा अशंदान की आवश्यकता को समाप्त करके 
भारतीय कंपनियो ंऔर कर््मचारियो ंको 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत 
होने की उम्मीद है।

•	 सरलीकृत मलू नियम: यह समझौता निर््ययातको ंको उत्पादो ंके मूल स्थान का स्व-
प्रमाणन करने की अनुमति देकर अनुपालन को सरल बनाता है, जिससे समय 
और कागजी कार््रवाई कम होती ह।ै उत्पाद-विशिष्ट मूल नियम (पीएसआर) 
कपड़़ा, मशीनरी, फार््ममास्यूटिकल्स और प्रसंस्कृ त खाद्य जसेै प्रमुख क्षेत््रोों  के लिए 
भारत की वर््तमान आपूर्ति श््रृृंखलाओ ंके अनुरूप हैैं।

•	 कृषि और संबद्ध वस्तुएँ: कृषि क्षेत्र मेें 1,437 टैरिफ लाइनेें हैैं, जो सभी उत्पाद 
टैरिफ लाइनो ंका 14.8% है। ब्रिटेन विशिष्ट भारतीय कृषि उत्पादो ंजसेै चाय, 
आम, अगंूर, मसाले, समुद्री उत्पाद आदि के लिए एक उच्च-मूल्य वाला बाज़़ार 
ह।ै

•	 वृक्षारोपण क्षेत्र: ब्रिटेन पहले से ही भारत के लिए एक महत्वपूर््ण बाज़़ार है, 
जहा ँकॉफ़़ी का 1.7%, चाय का 5.6% और मसाला निर््ययात का 2.9% हिस्सा 
ह ै- अब इन उत्पादो ंपर शुल्क मुक्त पहुुँच के साथ यह तजे़़ी से विकास के लिए 
तयैार ह।ै

•	 भारतीय तिलहन: कम शुल्क और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओ ंके साथ, भारतीय 
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तिलहन निर््ययातक ब्रिटेन के बाज़़ार मेें अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकत ेहैैं, जिससे 
संभावित रूप से निर््ययात मेें वदृ्धि हो सकती है।

•	 समदु्री उत्पाद: भारत ने मछली, झीगंा और कटलफ़़िश जैसे समुद्री उत्पादो ंका 
निर््ययात शीर््ष श्रेणियो ंमेें किया। सीईटीए ब्रिटेन के शुल््कोों  को समाप्त करता है, 
जिससे भारतीय निर््ययातको ंके लिए मूल्य प्राप्ति मेें सुधार होता है, जिसका लाभ 
उच्च खरीद दरो ंके माध्यम से तटीय मछुआरो ंतक पहुुँचता ह।ै

•	 वस्त्र और परिधान: वस्त्र और परिधान क्षेत्र के लिए शून्य शुल्क बाज़़ार पहुुँच, 
पहले के 12% शुल्क से कम ह।ै

•	 चमड़़ा एवं फुटवियर उत्पाद: भारत-यकेू सीईटीए ने भारतीय निर््ययातको ंके लिए 
8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का चमड़़ा एवं फुटवियर निर््ययात बाजार खोला ह।ै

•	 इंजीनियरिंग सामान: यकेू भारत का छठा सबसे बड़़ा इंजीनियरिंग निर््ययात 
बाजार ह।ै टैरिफ उन्मूलन विस्तार की प्रबल संभावना का संकेत दे रहा है।

•	 इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर: शून्य-शुल्क पहुुँच से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादो ं के 
निर््ययात मेें तजेी आने की उम्मीद ह,ै स्मार््टफोन, ऑप्टिकल फाइबर केबल और 
इन्वर््टर यकेू के बाजार मेें भारत की पकड़ मजबतू करेेंगे।

•	 इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार निर््ययात: पहले दिन से ही यकेू की शुल्क-मुक्त 
पहुुँच भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से टीवी, मॉनिटर, दूरसंचार उपकरण, 
इन्वर््टर के लिए पर््ययाप्त निर््ययात अवसर खोलती ह।ै हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन 
और अमेरिका हैैं।

•	 फार््ममास्यूटिकल्स: शून्य-शुल्क प्रावधानो ं से यकेू के बाजार मेें भारतीय 
फार््ममास्यूटिकल्स, जनेेरिक और चिकित्सा उपकरणो ं की प्रतिस्पर््धधात्मकता 
मेें उल्लेखनीय वदृ्धि होने की उम्मीद ह,ै जो यरूोप मेें भारत का सबसे बड़़ा 
फार््ममास्यूटिकल निर््ययात गंतव्य बना हुआ है।

•	 रसायन: शुल्क-मुक्त पहुुँच भारतीय निर््ययातको ंके लिए यकेू के 28.35 अरब 
अमेरिकी डॉलर के रसायन बाजार के द्वार खोलती ह।ै

•	 प्लास्टिक: ब्रिटेन मेें 13वेें सबसे बड़़े प्लास्टिक आपूर्तिकर््तता के रूप मेें भारत 
की वर््तमान स्थिति को देखत ेहुए, शुल्क मुक्त पहुुँच, प्लास्टिक - फिल्म, शीट, 
पाइप, पैकेजिगं, टेबलवेयर और किचनवेयर - के लिए ब्रिटेन की मज़बतू मागँ 
का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती ह,ै ऐसे क्षेत्र जहा ँभारत ने विनिर््ममाण 
क्षमता सिद्ध कर ली है।

•	 खेल के सामान और खिलौने: ब्रिटेन के आयात शुल्क समाप्त होने से भारतीय 
खेल के सामान और खिलौनो ंको लाभ होगा, जिससे वे चीन या वियतनाम जसेै 
देशो ंकी तलुना मेें अधिक मूल्य-प्रतिस्पर्धी हो जाएँगे, जिनके ब्रिटेन के साथ 
समान मुक्त व्यापार समझौत े(FTA) नही ंहैैं।

•	 इस्पात और लौह एवं इस्पात उत्पाद: तत्काल और पूर््ण शुल्क उन्मूलन (शून्य 
शुल्क) से भारत के लौह क्षेत्र, विशेष रूप से इसके एमएसएमई के बड़़े आधार 
को महत्वपूर््ण लाभ होने की संभावना ह।ै

•	 रत्न और आभषूण: FTA के तहत शुल्क मेें छूट से अगले 2-3 वर्षषों मेें ब्रिटेन को 
भारत के रत्न और आभूषण निर््ययात मेें दोगुनी वदृ्धि होने का अनुमान है।

•	 पारस्परिक मान्यता और व्यावसायिक गतिशीलता: दोनो ंदेशो ंने समझौत ेके 
लागू होने के 12 महीनो ंके भीतर व्यावसायिक योग्यताओ ंके लिए पारस्परिक 
मान्यता समझौतो ं(एमआरए) को आगे बढ़़ाने पर सहमति व्यक्त की ह,ै जिसमेें 
नर्ससिंग, लेखा और वास्तुकला जसेै क्षेत््रोों  को लक्षित किया जाएगा।

लाभ
•	 वैश्विक क्षमता केें द्र: यह समझौता भारत के उच्च-मूल्य सेवाओ ंका वैश्विक केें द्र 

बनने के लक्ष्य के अनुरूप ह।ै
•	 स्टार््ट-अप इकोसिस्टम: 150,000 से अधिक कंपनियो ंवाले भारत के स्टार््ट-

अप इकोसिस्टम को यकेू के आसान बाजार पहुुँच का लाभ मिलेगा।
•	 स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ: यह समझौता स्वास्थ्य और शिक्षा मेें सहयोग के नए 

अवसर खोलता ह।ै भारतीय अस्पताल बहेतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और 
उन्नत चिकित्सा तकनीको ंको अपनाने के लिए यकेू के समकक््षोों  के साथ मिलकर 
काम कर सकत ेहैैं।

•	 वित्तीय सेवाएँ: यह समझौता भारत के तेज़़ी से बढ़त ेवित्तीय बाज़़ार मेें यकेू के 
निवेश को प्रोत्साहित करता है।

•	 आपूर्ति श््रृृंखलाओ ं और प्रतिस्पर््धधात्मकता को बढ़़ावा: यह समझौता व्यापार 
प्रक्रियाओ ंको सुव्यवस्थित करता है, अनावश्यक बाधाओ ंको दूर करता है और 
अनुपालन लागत को कम करता ह।ै

•	 हरित विकास और स्थिरता: यह स्थायी उत्पादन प्रथाओ,ं स्वच्छ प्रौद्योगिकियो ं
पर सहयोग और नवीकरणीय ऊर््जजा मेें निवेश को बढ़़ावा देता ह।ै 

•	 कौशल विकास और कार््यबल विकास: यह समझौता पेशेवरो ंऔर श्रमिको ंके 
लिए पूर््ववानुमानित गतिशीलता मार््ग सुनिश्चित करता ह।ै यह ज्ञान के आदान-
प्रदान के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर््ममाण का समर््थन करता है।

•	 सामाजिक और आर्थिक समावेशन: इसका उद्देश्य वैश्विक मूल्य श््रृृंखलाओ ंतक 
पहुुँच बढ़़ाकर और व्यापार मेें भागीदारी को सुगम बनाकर महिलाओ,ं यवुाओ ं
और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहो ंको सशक्त बनाना है।

•	 किसान - स्थानीय बुवाई, वैश्विक बिक्री: टैरिफ उन्मूलन के कारण भारतीय 
कृषक समुदायो ंको यकेू के बाज़़ार तक आसान पहुुँच और अपनी उपज बचेने के 
अधिक अवसरो ंका लाभ मिलेगा।

•	 यवुा - यवुा सोच, वैश्विक खोजेें: सीईटीए सेवा बाज़़ार तक पहुुँच को आसान 
बनाकर, व्यावसायिक योग्यताओ ं की पारस्परिक मान्यता सुनिश्चित करके, 
और आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और रचनात्मक क्षेत््रोों  मेें प्रतिभाओ ंके लिए 
अल्पकालिक गतिशीलता को सुगम बनाकर भारतीय यवुाओ ं के लिए उच्च-
गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसरो ंका विस्तार करने के लिए तयैार है।

निष्कर््ष

सीईटीए एक क््राांतिकारी व्यापार समझौता ह ै जो महत्वपूर््ण बाज़़ार पहुुँच, व्यापार 
विस्तार, सेवाओ ंमेें वदृ्धि और रोज़गार सृजन प्रदान करता ह।ै इसकी सफलता प्रभावी 
कार््ययान्वयन, संतलुित सुरक्षा उपायो ंऔर समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को गति 
देने के लिए समझौत ेके लाभ उठाने पर निर््भर करेगी।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� 2025 मेें हस्ताक्षरित भारत-यकेू व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौत े
(सीईटीए) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

	 (a) भारत और यकेू के बीच एक सैन्य गठबंधन स्थापित करना।

	 (b) अतंरिक्ष अनुसंधान सहयोग को बढ़़ावा देना।

	 (c) �टरिफ कम करके और बाजार पहुुँच बढ़़ाकर द्विपक्षीय व्यापार को 
बढ़़ावा देना।

	 (d) तीसरे देशो ंसे वस्तुओ ंके आयात को प्रतिबंधित करना।

उत्तर: (c)
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भारत-फिलीपीसं रणनीतिक साझेदारी
चर््चचा मेें क््योों : भारत और फिलीपीसं ने औपचारिक रूप से अपने संबंधो ंको रणनीतिक 
साझदेारी तक बढ़़ा दिया ह,ै जो 1949 से राजनयिक संबंधो ंके 75 वर््ष पूरे होने के 
उपलक्ष्य मेें मनाया जा रहा है। यह उन्नयन केवल प्रतीकात्मक नही ंह ै- यह दोनो ंदेशो ं
के बीच, विशेष रूप से हिदं-प्रशातं क्षेत्र की बदलती गतिशीलता मेें, गहरे राजनीतिक, 
आर्थिक और सुरक्षा संरेखण को दर््शशाता ह।ै 

संक्षिप्त पृष्ठभमूि

भारत और फिलीपीसं के बीच लंब े समय से मैत्रीपूर््ण संबंध रह े हैैं, जो साझा 
लोकतातं्रिक मूल््योों , सासं्कृति क संबंधो ंऔर समुद्री भूगोल से आकार लेत े हैैं। इस 
यात्रा के कुछ मील के पत्थर इस प्रकार हैैं:

•	 मैत्री संधि (1952) - द्विपक्षीय संबंधो ंकी पहली औपचारिक मान्यता।
•	 नीति परामर््श वार््तता पर समझौता ज्ञापन (2000) - नियमित संवाद का मार््ग 

प्रशस्त करना।
•	 द्विपक्षीय सहयोग पर संयकु्त आयोग (2007) - सहयोग को संस्थागत बनाना।
•	 द्विपक्षीय सहयोग पर रूपरेखा घोषणा (2007) - सहभागिता के दायरे का 

विस्तार। 

नई रणनीतिक साझेदारी की मखु्य विशेषताएँ

यह साझदेारी एक कार््य योजना (2025-2029) द्वारा निर्देशित ह,ै जो विभिन्न क्षेत््रोों  
मेें एक व्यापक रोडमैप तयैार करती ह:ै

1. रक्षा और समदु्री सहयोग

•	 रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, प्रशिक्षण और रसद मेें सहयोग को बढ़़ावा देने के 
लिए संयकु्त रक्षा समितियो ंका गठन।

•	 समुद्री क्षेत्र जागरूकता (एमडीए), जहाज निर््ममाण सहयोग और तटीय निगरानी 
को बढ़़ाना।

•	 प्रदूषण नियंत्रण, खोज और बचाव (एसएआर), और मानवीय सहायता/आपदा 
राहत (एचएडीआर) पर संयकु्त कार््य।

•	 आसियान-भारत समुद्री अभ्यास और मिलान जैसे प्रमुख बहुपक्षीय अभ्यासो ं
मेें भागीदारी।

2. सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी

•	 खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओ ंका आदान-प्रदान।
•	 आतंकवाद-रोधी पर एक संयकु्त कार््य समूह की स्थापना।
•	 संयकु्त राष्टट्र शातंि अभियानो ं(पीकेओ) और सैन्य चिकित्सा मेें सहयोग।

3. आर्थिक और व्यापारिक संबंध

•	 एक अधिमान्य व्यापार समझौत े(पीटीए) पर बातचीत।
•	 एक संयकु्त सीमा शुल्क सहयोग समिति के माध्यम से सीमा शुल्क प्रक्रियाओ ं

को सरल बनाना।
•	 महत्वपूर््ण खनिजो,ं नवीकरणीय ऊर््जजा, इलेक्ट्रिक वाहनो,ं जहाज निर््ममाण, कृषि 

और पर््यटन मेें व्यापार को बढ़़ावा देना।
•	 अधिक अवसरो ंके द्वार खोलने के लिए आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौत े

(एआईटीआईजीए) की समीक्षा मेें तजेी लाना।

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार

•	 डिजिटल प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, एआई, जैव प्रौद्योगिकी, आईसीटी और 
स्टार््टअप्स मेें संयकु्त परियोजनाएँ।

•	 भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और उसके फिलीपीसं समकक्ष (2025-
28) के बीच सहयोग।

•	 बाह्य अंतरिक्ष और परमाण ुऊर््जजा के शातंिपूर््ण उपयोग मेें सहयोग।

5. स्वास्थ्य, संस्कृति  और लोगो ंके बीच आदान-प्रदान
•	 स्वास्थ्य सेवा, फार््ममास्यूटिकल्स, आयरु्वेद और पारंपरिक चिकित्सा मेें सहयोग।
•	 पर््यटन प्रवाह मेें वदृ्धि:

	¾ फिलीपीसं मेें भारतीय पर््यटको ंके लिए वीज़़ा-मुक्त प्रवेश।
	¾ भारत आने वाले फिलीपीसंवासियो ंके लिए निःशुल्क ई-पर््यटक वीज़़ा।

•	 छात्र और शैक्षणिक आदान-प्रदान, घनिष्ठ सासं्कृति क संबंधो ंको बढ़़ावा देना।

संबंधो ंमेें चुनौतियाँ

प्रगति के बावजदू, बाधाएँ बनी हुई हैैं:

•	 भारत के अन्य आसियान भागीदारो ंकी तलुना मेें सीमित व्यापार मात्रा।
•	 हाल ही तक विदेश नीति मेें एक-दूसरे को कम प्राथमिकता दी गई।
•	 समझौतो ंके कार््ययान्वयन मेें नौकरशाही की देरी।

दक्षिण चीन सागर और व्यापक हिदं-प्रशातं क्षेत्र मेें क्षेत्रीय तनाव सहयोग को जटिल 
बना सकत ेहैैं। इनसे निपटने के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रतिबद्धता, आर्थिक प्रोत्साहन 
और रणनीतिक विश्वास का निर््ममाण आवश्यक है।

 भारत और क्षेत्र के लिए यह क््योों  महत्वपूर््ण है? 
•	 रणनीतिक महत्व: दक्षिण चीन सागर मेें अग्रणी राष्टट्र फिलीपीसं के साथ संबंधो ं

को मज़बतू करने से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिदं-प्रशातं क्षेत्र मेें उपस्थिति 
को बल मिलेगा।

•	 रक्षा सहयोग: संयकु्त समुद्री और रक्षा परियोजनाएँ क्षेत्रीय सुरक्षा मेें सुधार 
लाएँगी और बाहरी दबावो ंको संतलुित करेेंगी।

•	 आर्थिक संभावना: व्यापार का विस्तार, विशेष रूप से फार््ममास्यूटिकल्स, आईटी 
और नवीकरणीय ऊर््जजा के क्षेत्र मेें, दोनो ंपक््षोों  के लिए जीत के अवसर पैदा कर 
सकता ह।ै

•	 भ-ूराजनीतिक निहितार््थ: यह साझदेारी भारत और फिलीपीसं को एक स्वतंत्र, 
खुले और समावेशी हिदं-प्रशातं क्षेत्र की चाह रखने वाले समान विचारधारा वाले 
देशो ंके साथ और भी नज़दीक लाती है।

निष्कर््ष

भारत-फिलीपीसं संबंधो ंमेें रणनीतिक साझदेारी का यह उन्नयन एक महत्वपूर््ण मोड़ 
ह।ै रक्षा सहयोग, आर्थिक जडु़़ाव, तकनीकी नवाचार और लोगो ं के बीच आदान-
प्रदान को मिलाकर, दोनो ं देश एक अधिक स्थिर और समृद्ध हिदं-प्रशातं क्षेत्र को 
आकार दे सकत े हैैं। अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की ह ै कि यह महत्वाकाकं्षी 
रोडमैप नियमित संवाद, प्रभावी कार््ययान्वयन और आपसी विश्वास के माध्यम से 
ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित हो।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारत-फिलीपीसं संबंधो ं का रणनीतिक साझदेारी के स्तर तक पहुुँचना, 
भारत की एक्ट ईस्ट नीति और विकसित होत े हिदं-प्रशातं ढाचें मेें 
एक महत्वपूर््ण कदम ह।ै इस विकास के रणनीतिक, आर्थिक और भू-
राजनीतिक निहितार्थथों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] 
[15 अकं]
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संयकु्त राष्टट्र विश्व खाद्य कार््यक्रम
चर््चचा मेें क््योों : भारत ने संयकु्त राष्टट्र विश्व खाद्य कार््यक्रम के सहयोग से नेपाल मेें चावल 
संवर््धन और आपूर्ति श््रृृंखला प्रबंधन को बढ़़ाने के उद्देश्य से एक सहयोगात्मक प्रयास 
शुरू किया ह।ै
मखु्य विवरण
•	 यह पहल भारत-संयकु्त राष्टट्र वैश्विक क्षमता निर््ममाण पहल का हिस्सा है।
•	 नेपाल मेें यह परियोजना नेपाल की निम्नलिखित कमियो ंको दूर करेगी:

	¾ फोर्टिफाइड चावल आपूर्ति श््रृृंखला
	¾ खरीद प्रक्रियाएँ और डेटा संग्रह
	¾ सार््वजनिक वितरण प्रणाली
	¾ ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर््ममाण

•	 यह परियोजना 12 महीनो ंकी अवधि मेें तीन चरणो ंमेें क्रियान्वित की जाएगी।
•	 पिछले वित्तीय वर््ष मेें, नेपाल ने भारत से 5 लाख मीट््ररिक टन बासमती चावल 

का आयात किया था।

चावल का पोषणीकरण (Rice Fortification)
•	� चावल के पोषणीकरण मेें चावल के पोषण संबंधी गुणो ंको बढ़़ाने के लिए 

उसमेें लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जसेै सूक्ष्म पोषक तत््वोों  को 
शामिल किया जाता ह।ै

•	� इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सूक्ष्म पोषक तत््वोों  की कमी को दूर करना ह,ै खासकर 
उन समुदायो ंमेें जहा ँचावल प्राथमिक खाद्य स्रोत ह।ै

•	� भारत मेें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) पहल 
व्यापक एनीमिया और विभिन्न अन्य पोषक तत््वोों  की कमी से निपटने के लिए 
पोषणयकु्त चावल प्रदान करती ह।ै

महत्व
•	 सार््वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा: इस परियोजना के कार््ययान्वयन से, चावल 

को लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत््वोों  से समृद्ध 
किया जाएगा जिससे सार््वजनिक स्वास्थ्य संबंधी कमियो ंको दूर किया जा सकेगा 
और कमजोर आबादी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

•	 अतंर््रराष्ट्रीय संबंध: यह भारत और नेपाल के बीच मजबतू विकास साझदेारी को 
उजागर करता ह ैऔर सतत विकास लक्षष्ययों पर सहयोग को बढ़़ावा देता ह।ै

खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर््ट
•	�विश्व  खाद्य कार््यक्रम (WFP) ने खाद्य संकट पर एक वैश्विक रिपोर््ट जारी की 

ह,ै जो दनुिया भर मेें तीव्र भूख की स्थिति पर प्रकाश डालती ह ैऔर सहायता 
की सबसे अधिक आवश्यकता वाले क्षेत््रोों  और आबादी के बारे मेें महत्वपूर््ण 
जानकारी प्रदान करती है।

वैश्विक भखुमरी उन्मूलन मेें संयकु्त राष्टट्र विश्व खाद्य कार््यक्रम की भमूिका
•	 आपात स्थितियो ंमेें खाद्य सहायता: विश्व खाद्य कार््यक्रम (WFP) प्राकृतिक 

आपदाओ,ं संघर्षषों और आपात स्थितियो ंके दौरान त्वरित खाद्य सहायता प्रदान 
करता ह,ै जिससे यह सुनिश्चित होता ह ैकि सबसे अधिक जोखिम वाली आबादी 
को उनकी सबसे बड़़ी ज़रूरत के समय आवश्यक खाद्य आपूर्ति प्राप्त हो।

•	 लचीलापन निर््ममाण: WFP खाद्य सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान तयैार करने 
हते ुसमुदायो ंके साथ सहयोग करता ह,ै जिसमेें कृषि विधियो ंको बहेतर बनाना 
और पौष्टिक भोजन तक पहुुँच मेें सुधार करना शामिल ह।ै

•	 पोषण कार््यक्रम: WFP विशेष रूप से बच््चोों  और गर््भवती माताओ ंमेें कुपोषण 
को दूर करने के लिए, पोषण-केें द्रित पहलो,ं जसेै कि फोर्टिफाइड खाद्य उत्पादो,ं 
की वकालत करता ह।ै

•	 सतत कृषि को बढ़़ावा देना: यह संगठन स्थायी कृषि पद्धतियो ंको आगे बढ़़ाने 
और स्थानीय समुदायो ंको अपना भोजन स्वयं उगाने के लिए आवश्यक उपकरण 
और ज्ञान से लैस करने के लिए समर्पित है।

 आगे की राह
•	 WFP का कार््य सतत विकास लक्ष्य 2 - 2030 तक भुखमरी को समाप्त करने 

के लक्ष्य के अनुरूप ह।ै भारत 1963 से WFP का सदस्य रहा है।
•	 WFP भुखमरी और खाद्य असुरक्षा के विरुद्ध वैश्विक लड़़ाई मेें एक महत्वपूर््ण 

संगठन बना हुआ है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न 

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:   

प्रश्न:	� भारत ने नेपाल मेें संयकु्त राष्टट्र विश्व खाद्य कार््यक्रम के प्रयासो ंका किस 
प्रकार समर््थन किया ह?ै

	 (a) भोजन वितरित करने के लिए सैन्य टुकड़़िया ँभेजकर

	 (b) �नेपाल मेें कमजोर समुदायो ंके लिए विश्व खाद्य कार््यक्रम के माध्यम से 
वित्तीय और खाद्य सहायता प्रदान करके

	 (c) नेपाल से भारत को पैकेज्ड खाद्य पदार््थ निर््ययात करके

	 (d) नेपाल मेें निजी खाद्य कंपनियो ंको वित्त पोषित करके

उत्तर: (b)

प्रथम बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, नई दिल्ली मेें एक ऐतिहासिक सासं्कृति क कार््यक्रम आयोजित 
हुआ - पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव।

मखु्य विवरण
•	 यह कार््यक्रम प्रतिष्ठित भारत मंडपम मेें आयोजित किया गया।
•	 विदेश मंत्रालय (MEA) के तत्वावधान मेें भारतीय सासं्कृति क संबंध परिषद 

(ICCR) द्वारा आयोजित यह उत्सव बंगाल की खाड़़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी 
और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) देशो ंके बीच क्षेत्रीय संबंधो ंको 
मजबतू करने की दिशा मेें एक ऐतिहासिक कदम था।

महोत्सव की मुख्य विशेषताएँ
•	 विषय: "सप्तसुर: सात राष्टट्र, एक राग"

	¾ सात संगीत स्वरो ं और सात बिम्सटेक सदस्य देशो:ं बागं्लादेश, भूटान, 
भारत, म््याांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैैंड का प्रतीक।

•	 भागीदारी
	¾ सभी सात बिम्सटेक देशो ं के कलाकारो ं और संगीत मंडलियो ं ने अपनी 

समृद्ध सासं्कृति क परंपराओ ंऔर लोक संगीत का प्रदर््शन किया।
•	 उद्घाटन

	¾ महोत्सव का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने किया, जिन््होों ने इस 
बात पर ज़़ोर दिया कि सासं्कृति क परंपराएँ पहचान की शक्तिशाली प्रतीक 
हैैं, जो संवाद, सम्मान और एकता को बढ़़ावा देने मेें सक्षम हैैं।

•	 सासं्कृति क कूटनीति
	¾ इस कार््यक्रम ने भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति पर प्रकाश डाला, जो 
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क्षेत्रीय सहयोग को मज़बतू करने के लिए लोगो ंके बीच आदान-प्रदान पर 
केें द्रित थी।

•	 सार््वजनिक जडु़़ाव
	¾ यह महोत्सव जनता के लिए निःशुल्क खुला था, जिससे सासं्कृति क कूटनीति 

सुलभ और समावेशी बनी।
•	 महत्व

	¾ इसने न केवल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिए, बल्कि सासं्कृति क 
एकीकरण और साझा विरासत के लिए भी बिम्सटेक की प्रतिबद्धता को 
पुष्ट किया।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष
बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़़ी 
पहल)
•	 उत्पत्ति और स्थापना
	� �स्थापना: 1997 (बिस्टेक के रूप मेें: बागं्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैैंड 

आर्थिक सहयोग)।
	� �1997 मेें म््याांमार के शामिल होने के साथ इसका नाम बदलकर बिम्सटेक-

ईसी कर दिया गया।
	� �बिम्सटेक (वर््तमान नाम): 2004 मेें अपनाया गया, जब भूटान और 

नेपाल इसमेें शामिल हुए।
	� मखु्यालय: ढाका, बागं्लादेश (2014 से)।
•	स दस्यता (7 देश) 
	� दक्षिण एशिया: बागं्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका 
	� दक्षिण पूर््व एशिया: म््याांमार, थाईलैैंड 
मखु्य विशेषताएँ
•	 दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर््व एशिया के बीच एक सेत ुका काम करता ह।ै
•	 बहु-क्षेत्रीय सहयोग पर केें द्रित। 
संस्थागत तंत्र
•	शि खर सम्मेलन: सर्वोच्च निर््णय लेने वाला निकाय (राष्टट्र/सरकार के प्रमुख)।
•	 मंत्रिस्तरीय बैठकेें : नियमित (विदेश, व्यापार, पर््यटन, आदि)
•	 कार््य समहू और तकनीकी समितिया:ँ विशिष्ट क्षेत््रोों  के लिए।
•	सचि वालय: 2014 मेें ढाका मेें स्थापित। 
महत्व
•	� भ-ूराजनीतिक: दक्षिण एशिया और आसियान को जोड़ता ह;ै भारत की एक्ट 

ईस्ट नीति का पूरक ह।ै
•	� आर्थिक: वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% (लगभग 1.7 बिलियन लोग) 

और 4 ट््ररिलियन अमेरिकी डॉलर (2024 अनुमान) से अधिक का संयकु्त 
सकल घरेलू उत्पाद शामिल है।

•	� रणनीतिक: बंगाल की खाड़़ी समुद्री व्यापार, ऊर््जजा मार्गगों और सुरक्षा के लिए 
महत्वपूर््ण ह।ै

•	स ार््क  का विकल्प: सीमित पाकिस्तान कारक के कारण अधिक कार््ययात्मक।
हालिया घटनाक्रम
•	� पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव (सप्तसूर) अगस्त 2025 मेें नई 

दिल्ली मेें आयोजित किया जाएगा।
•	� 2022 मेें अपनाए गए बिम्सटेक चार््टर ने समूह को एक अधिक औपचारिक 

संरचना प्रदान की है।

•	� कनेक्टिविटी परियोजनाओ,ं ऊर््जजा ग्रिड अतंर्संबंधो ंऔर आतंकवाद-निरोध 
पर सहयोग बढ़़ाना।

निष्कर््ष

पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह इस बात की याद दिलाता ह ैकि कूटनीति 
केवल नीतियो ंऔर शिखर सम्मेलनो ंतक ही सीमित नही ंह,ै बल्कि साझा सासं्कृति क 
विरासतो ंका जश्न मनाने के बारे मेें भी ह।ै जिस तरह ब्रिक्स उभरती शक्तियो ंके बीच 
आर्थिक और भू-राजनीतिक सहयोग पर ज़़ोर देता है, उसी तरह बिम्सटेक एक ऐसे 
मंच के रूप मेें विकसित हो रहा ह ैजो रणनीतिक हितो ंको सासं्कृति क बंधनो ंके साथ 
जोड़ता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �बिम्सटेक जसेै क्षेत्रीय समूहो ं मेें सासं्कृति क कूटनीति के महत्व पर चर््चचा 
कीजिए। बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जसैी पहल सदस्य देशो ंके 
बीच आर्थिक और सामरिक सहयोग को कैसे पूरक बना सकती हैैं? [250 
शब्द] [15 अकं]

पर््पल नोटिस
चर््चचा मेें क््योों : प्रवर््तन निदेशालय (ईडी) ने 21 अगस्त को इंटरपोल के माध्यम से 
पर््पल नोटिस जारी करके एक महत्वपूर््ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमेें व्यापार 
आधारित मनी लॉन््ड््रििंग के एक जटिल मामले का खुलासा हुआ है।

मखु्य बिदंु
•	 नोटिस मेें इंटरपोल के 196 सदस्य देशो ं की सभी जाचँ एजेेंसियो ं को इन 

गतिविधियो ंमेें शामिल फर्जी संस्थाओ ंपर नज़र रखने के लिए कहा गया है।
•	 ईडी ने घरेलू और अतंर््रराष्ट्रीय, दोनो ंतरह की फर्जी कंपनियो ं के एक संगठित 

नेटवर््क  का पता लगाया, जो अतंर््रराष्ट्रीय व्यापार के नाम पर मनी लॉन््ड््रििंग मेें 
शामिल थी।ं

•	 यह ऑपरेशन हवाला जसेै ही था, लेकिन पकड़़े जाने से बचने के लिए औपचारिक 
बैैंकिंग प्रणालियो ंऔर जाली दस्तावेज़़ोों  के ज़रिए इसे अजंाम दिया गया।

•	 षड्यं त्रकारियो ंने निम्नलिखित तकनीको ंका इस्तेमाल करके व्यापार और बैैंकिंग 
प्रणालियो ंका फायदा उठाया:

	¾ आयातो ंका कम बिल बनाना।
	¾ सेमीकंडक्टर जैसे फर्जी शुल्क-मुक्त आयात का दावा करना।
	¾ अनुपालन दस्तावेज़़ोों  मेें जालसाज़़ी करना।
	¾ अवैध धन प्रवाह को छिपाने के लिए तीसरे देशो ं के माध्यम से सर््ककु लर 

पुनर्निर््ययात करना।

पर््पल नोटिस के बारे मेें
•	 पर््पल नोटिस, इंटरपोल (अतंर््रराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) द्वारा दनुिया भर 

की कानून प्रवर््तन एजेेंसियो ंके बीच सूचना साझा करने के लिए जारी किए जाने 
वाले आठ प्रकार के अलर््ट मेें से एक ह।ै

•	 पर््पल नोटिस, अपराधियो ं द्वारा अपनी गतिविधियो,ं वस्तुओ,ं उपकरणो ं या 
छिपाने के तरीको ंके बारे मेें जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए जारी 
किया जाता ह।ै यह अपराधो ंमेें प्रयकु्त तकनीको,ं उपकरणो ंया कार््यप्रणाली पर 
केें द्रित होता है।
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नोटिस का प्रकार उद्देश्य
रेड किसी वाछंित व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसके स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए।
ब्लू किसी व्यक्ति का पता लगाने, उसकी पहचान करने या उसके बारे मेें जानकारी एकत्र करने के लिए।
ग्रीन आपराधिक गतिविधियो ंके बारे मेें चेतावनी या खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए।
येलो लापता व्यक्तियो,ं विशेषकर नाबालिगो ंका पता लगाने मेें मदद करने के लिए।
ब्लैक अज्ञात शवो ंके बारे मेें जानकारी प्राप्त करने के लिए।
ऑरेेंज किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति से गंभीर खतरे की चेतावनी देने के लिए।
पर््पल आपराधिक तरीको ंया उपकरणो ंके बारे मेें जानकारी साझा करने के लिए।

लाइट ब्लू संयकु्त राष्टट्र प्रतिबंधो ंके अधीन व्यक्तियो ंके लिए जारी किया गया।

यह क््योों  महत्वपूर््ण है?

इस तरह की जानकारी साझा करके, इंटरपोल देशो ंको उन अपराधियो ंसे आगे रहने 
मेें मदद करता ह ैजो अपराध करने और उसे छिपाने के लिए हमेशा नए-नए तरीके 
अपनात ेरहत ेहैैं। पर््पल नोटिस एक चेतावनी और खुफिया जानकारी साझा करने वाले 
उपकरण के रूप मेें कार््य करता ह।ै

रणनीतिक प्रभाव
•	 यह जारी पत्र सीमा पार वित्तीय अपराधो ंके विरुद्ध भारत के सक्रिय रुख को 

रेखाकंित करता ह ैऔर ईडी को वैश्विक खुफिया जानकारी साझा करने मेें एक 
प्रमुख खिलाड़़ी बनाता ह।ै

•	 यह अतंर््रराष्ट्रीय कानून प्रवर््तन एजेेंसियो ंको उनके अधिकार क्षेत्र मेें इसी तरह की 
व्यापार-आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) योजनाओ ंकी पहचान करने और 
उनका मुकाबला करने मेें सहायता करता है।

भारत के प्रयास
•	 भारत, प्रवर््तन निदेशालय के माध्यम से, धन शोधन से निपटने के लिए वैश्विक 

नीतियो ंको प्रभावित करने हेत ुग्लोबल नेटवर््क  और एसेट रिकवरी इंटरएजेेंसी 
नेटवर््क  एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) जसेै प्लेटफार्ममों का उपयोग कर 
रहा ह।ै

आगे की राह
•	 इस पर््पल नोटिस के जारी होने से न केवल व्यापार-आधारित धन शोधन 

जोखिमो ंसे जडु़़े जोखिम के बारे मेें अतंर््रराष्ट्रीय जागरूकता मजबतू होगी, बल्कि 
धन शोधन के प्रति समन्वित अंतर््रराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओ ंको बढ़़ावा देने मेें भारत की 
महत्वपूर््ण भूमिका पर भी प्रकाश पड़़ेगा।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न 

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� अगस्त 2025 मेें इंटरपोल द्वारा प्रवर््तन निदेशालय (ईडी) को जारी किए 
गए पर््पल नोटिस का मुख्य उद्देश्य क्या था?

	 (a) धन शोधन मेें शामिल एक भगोड़़े की गिरफ्तारी का अनुरोध करना।

	 (b) आतंकवादी खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति के बारे मेें चेतावनी देना।

	 (c) �व्यापार-आधारित धन शोधन मेें प्रयकु्त विधियो ंकी जानकारी साझा 
करना।

	 (d) वित्तीय धोखाधड़़ी से जडु़़े एक लापता व्यक्ति का पता लगाना।

उत्तर: (c)

UNHCR (यएूनएचसीआर)
चर््चचा मेें क््योों : संयकु्त राष्टट्र शरणार्थी उच्चायकु्त (यएूनएचसीआर) ने श्रीलंका पहुुंचने 
पर गिरफ्तारी की आशंका वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियो ंके प्रत्यावर््तन की प्रक्रिया 
को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया ह।ै

मखु्य विवरण

•	 बिना वैध पासपोर््ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़़ोों  के देश छोड़ने के संदेह मेें श्रीलंकाई 
अधिकारियो ंद्वारा स्वेच्छा से लौटने वाले शरणार्थियो ंकी गिरफ़््तारी इस तरह की 
पहली घटना ह।ै

•	 2002 से, यएूनएचसीआर द्वारा श्रीलंका से 18,643 तमिल शरणार्थियो ंको 
उनके वतन वापस भेजा जा चुका ह।ै

•	 "स्वेच्छा से लौटने वाले शरणार्थियो ंकी सुरक्षा और सम्मान मूलभूत सिद््धाांत हैैं।"
•	 जब तक कोई आपराधिक मामला चल रहा हो, तब तक किसी को भी गिरफ़््तार 

नही ंकिया जाता।

शरणार्थी कौन है?
•	 1951 के शरणार्थी अभिसमय मेें कहा गया ह ै कि यदि कोई व्यक्ति अपनी 

जाति, धर््म, किसी सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक मान्यताओ ंके 
कारण खतरे के वास्तविक भय के कारण अपने मूल देश लौटने मेें असमर््थ ह,ै 
तो उसे शरणार्थी माना जाता ह।ै

•	 संघर््ष, उत्पीड़न, हिसंा या अन्य मानवाधिकार उल्लंघनो ंके कारण, शरणार्थियो ं
को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबरू होना पड़ता है।

•	 हालाकँि विदेश जाना एक सर्वोत्कृ ष्ट शरणार्थी अनुभव है, फिर भी ये विदेशी 
शरणार्थी वैश्विक स्तर पर सभी विस्थापित लोगो ं का तलुनात्मक रूप से एक 
छोटा हिस्सा हैैं।

•	 अन्य गैर-विशिष्ट शरणार्थी श्रेणियो ंमेें राज्यविहीन व्यक्ति, जिनके विरुद्ध किसी 
देश की नागरिकता का दावा नही ं किया गया ह,ै और शरण चाहने वाले, जो 
अतंर््रराष्ट्रीय सुरक्षा की तलाश मेें यात्रा करत ेहैैं, शामिल हैैं।

यएूनएचसीआर

•	 संयकु्त राष्टट्र शरणार्थी उच्चायकु्त (यएूनएचसीआर) ने बताया कि 2024 तक 
दनुिया भर मेें 130.8 मिलियन लोग राज्यविहीन या जबरन विस्थापित होगंे, 
जिनमेें से 32 मिलियन से ज़््यादा शरणार्थी होगंे।

•	 यएूनएचसीआर के आकंड़़ोों  के अनुसार, दनुिया भर मेें 75% शरणार्थी निम्न और 
मध्यम आय वाले देशो ंमेें रहत ेहैैं।

•	 यएूनएचसीआर दनुिया भर के शरणार्थियो ं की सुरक्षा करता ह ै और उनके 
पुनर््ववास या घर वापसी को आसान बनाता है।
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•	 पृ�भूमि द्वितीय विश्व यदु्ध के दौरान अपने घर खो चुके लाखो ंलोगो ंकी सहायता 
के लिए, यएूनजीए ने 1950 मेें इसकी स्थापना की थी।

•	 यह एक अतंरराष्ट्रीय संगठन ह ैजो उत्पीड़न और संघर््ष के कारण विस्थापित 
हुए लोगो ंकी जान बचाने, उनके अधिकारो ंकी रक्षा करने और उनके लिए एक 
उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए काम करता ह।ै

•	 1954 और 1981 मेें, इसे नोबले शातंि पुरस्कार मिले।

•	 मखु्यालय: जिनेवा, स्विटज्रलैैंड।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� संयकु्त राष्टट्र शरणार्थी उच्चायकु्त (यएूनएचसीआर) का मुख्यालय कहा ँ
स्थित है?

	 (a) जिनेवा	 (b) न्यूयॉर््क

	 (c) हगे	 (d) उपयु�क्त मेें से कोई नही ं

उत्तर: (a)
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इकाई
3 अर््थव्यवस्था एवं कृषि

राष्ट्रीय सहकारी नीति
चर््चचा मेें क््यो ों: सुरेश प्रभु के नेततृ्व मेें 48 सदस्यीय समिति ने 20-वर्षीय दृष्टिकोण के 
साथ राष्ट्रीय सहकारी नीति (एनसीपी) 2025 का मसौदा तयैार किया ह,ै जो 2022 
के ढाचें का स्थान लेगी।
मखु्य विवरण
•	 एनसीपी 2025 “सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण पर आधारित है।
•	 इस नीति का उद्देश्य भारत के सहकारी क्षेत्र का आधनुिकीकरण, पहुुँच और 

दक्षता मेें वदृ्धि और ग्रामीण रोज़गार सृजन करना है।
•	 संयकु्त राष्टट्र द्वारा घोषित अंतर््रराष्ट्रीय सहकारिता वर््ष (आईवाईसी) 2025 के 

उपलक्ष्य मेें, भारत ने एनसीपी 2025 का अनावरण किया।
•	 एनसीपी वर््तमान आर्थिक परिदृश्य मेें अधिक सक्रिय और उपयोगी ह,ै जो 

"विकसित भारत 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने मेें फलदायी होगी।

सहकारी और सहकारी समितियां
•	 सहकारी समिति व्यक्तियो ंका एक स्वायत्त संघ ह,ै जो संयकु्त स्वामित्व वाले 

और लोकतातं्रिक रूप से सदस्य-नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य 
आर्थिक, सामाजिक और सासं्कृ तिक आवश्यकताओ ंऔर आकाकं्षाओ ंको पूरा 
करने के लिए स्वेच्छा से एकजटु होते हैैं।

•	 भारत मेें 8 लाख से अधिक सहकारी समितिया ँहैैं, जिनमेें लगभग 2 लाख ऋण 
सहकारी समितिया ँऔर 6 लाख गैर-ऋण सहकारी समितिया ँशामिल हैैं।

•	 गैर-ऋण सहकारी समितिया ँमुख्य रूप से आवास, डेयरी, श्रम और अन्य क्षेत््रोों  
मेें काम करती हैैं, जिनमेें चीनी, उपभोक्ता, विपणन, मत्स्य पालन, वस्त्र, सेवाएँ, 
प्रसंस्करण, अस्पताल आदि शामिल हैैं।

एनसीपी 2025 की विशेषताएं
•	 इससे रोज़गार को बढ़़ावा मिलेगा और 1.4 अरब लोगो ंको लाभ होगा।
•	 पाचँ वर्षषों के भीतर भारत के प्रत्येक गावँ मेें सहकारी समितियो ंकी स्थापना।
•	 फ़रवरी 2026 तक 2,00,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितिया ँ (पीएसीएस) 

स्थापित करने का लक्ष्य।
•	 सभी राज्य 31 जनवरी, 2026 तक अपनी सहकारी नीतिया ँघोषित करेेंगेें।
•	 नई नीति के 6 स्तंभ:

	¾ आधारभूत प्रणालियो ंको मज़बतू करना।
	¾ डिजिटलीकरण और नवाचार के माध्यम से भविष्य की चुनौतियो ंके लिए 

तयैारी।
	¾ मौजदूा सहकारी समितियो ंमेें जीवंतता को बढ़़ावा देना।
	¾ समावेशीपन और पहुुँच को बढ़़ाना।
	¾ उभरत ेक्षेत््रोों  मेें विस्तार।
	¾ यवुाओ ंको शामिल करना और भावी पीढ़़ियो ंके लिए क्षमता निर््ममाण।

•	 एनसीपी 2025 का लक्ष्य 2034 तक सकल घरेलू उत्पाद मेें इस क्षेत्र के योगदान 
को तीन गुना बढ़़ाना है।

•	 सहकारिता अब हरित ऊर््जजा, पर््यटन, बीमा और टैक्सी सेवाओ ं(सहकार टैक्सी) 
जसेै गैर-पारंपरिक क्षेत््रोों  को भी कवर करेगी।

•	 4,108 प्राथमिक कृषि ऋण समितियो ं(पीएसीएस) को प्रधानमंत्री जन औषधि 
केें द्र खोलने की मंजरूी दी गई है।

•	 393 पीएसीएस ने पेट््ररोल और डीजल की खुदरा दकुानेें चलाने के लिए आवेदन 
किया ह।ै

•	 100 से ज़््यादा पीएसीएस ने एलपीजी वितरण के लिए आवेदन किया है।
•	 पीएसीएस "हर घर नल से जल" योजना और प्रधानमंत्री सूर््य घर योजना के 

प्रबंधन पर भी काम कर रही हैैं।
•	 इन सभी गतिविधियो ं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने हते ु त्रिभुवन 

सहकारी विश्वविद्यालय की नीवं पहले ही रखी जा चुकी ह।ै

सहकारी समितियों  के लिए चुनौतियाँ
•	 पूँजी तक सीमित पहुुँच, शासन संबंधी समस्याएँ और पेशेवर प्रबंधन का अभाव।
•	 राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ और बनुियादी ढाचेँ मेें कमिया।ँ
•	 पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव और कमज़़ोर नेततृ्व।

सहकारी समितियों  के लिए अवसर
•	 नीति संवर््धन: जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देत ेहुए, सहकारी 

समितियो ंके लिए शासन नीतियो ंको सुदृढ़ बनाना।
•	 डिजिटल उन्नति: सहकारी संचालन के सभी स्तरो ंपर प्रौद्योगिकी अपनाने के 

महत्व पर बल देना, जिसमेें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियो ंऔर रजिस्ट्रार 
कार््ययालयो ंका कम्प्यूटरीकरण शामिल ह।ै

•	 कौशल विकास: सहकारी सदस््योों  और कर््मचारियो ं को प्रबंधन, वित्त और 
विपणन मेें उनकी विशेषज्ञता मेें सुधार लाने हतेु प्रशिक्षण कार््यक्रमो ंहते ुसंसाधन 
आवंटित करना।

•	 वित्तीय अनकूुलनशीलता: सहकारी विकास निधि का निर््ममाण करना जो उनके 
विकास और विस्तार को सुगम बनाने के लिए लचीले संपार्श्विक और वित्तपोषण 
विकल्प प्रदान करत ेहैैं।

•	 समावेशन पहल: हाशिए पर पड़़े और संवेदनशील समूहो ं को सहकारी 
गतिविधियो ंमेें शामिल करने के लिए आउटरीच कार््यक्रम शुरू करना, जिससे 
सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़़ावा मिले।

•	 बुनियादी ढाचेँ मेें सुधार: सहकारी संचालन को बढ़़ावा देने के लिए भंडारण 
सुविधाओ,ं परिवहन प्रणालियो ंऔर संचार नेटवर््क  सहित ग्रामीण बनुियादी ढाचेँ 
को बढ़़ाने के लिए सरकारी संस्थाओ ंके साथ साझदेारी करना।

•	 जागरूकता पहल: संभावित सदस््योों  को सहकारी समितियो ंमेें शामिल होने और 
भागीदारी करने के लाभो ंके बारे मेें, विशेष रूप से स्थानीय भाषाओ ंमेें, सूचित 
करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।

आगे की राह

राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 मेें भारत के सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और 
इसे आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय का एक सशक्त 
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माध्यम बनाने की क्षमता ह।ै हालाकँि, इस नीति की सफलता प्रभावी कार््ययान्वयन, 
सुदृढ़ शासन और सरकार, निजी क्षेत्र और सहकारी संस्थाओ ंके बीच सक्रिय सहयोग 
पर निर््भर करती ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न : 

प्रश्न: �राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के प्रमुख प्रावधानो ं का समालोचनात्मक 
विश्लेषण कीजिए। यह नीति भारत के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, 
विशेषकर ग्रामीण क्षेत््रोों  मेें, मेें किस प्रकार योगदान देगी? इसके कार््ययान्वयन 
के दौरान आने वाली चुनौतियो ंपर चर््चचा कीजिए और उनसे निपटने के 
उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अकं]

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
चर््चचा मेें क््यो ों: भारत मेें किसानो ं के लिए परिवर््तनकारी सामूहिक ढाचें के रूप मेें 
एफपीओ का उदय हो रहा ह,ै जो पारंपरिक सहकारी समितियो ंके विकल्प के रूप मेें 
कार््य कर रहा है।

मखु्य विवरण
•	 चंूकि जलवाय ुपरिवर््तन भारतीय कृषि को तजेी से प्रभावित कर रहा ह,ै इसलिए 

यदि एफपीओ स्थानीय ज्ञान और पुनर्योजी प्रथाओ ं पर आधारित चक्रीय 
अर््थव्यवस्थाओ ंको अपनात े हैैं, तो वे लचीली खाद्य प्रणालियो ं के विकास मेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभा सकते हैैं।

चक्रीय अर््थव्यवस्था
•	� चक्रीय अर््थव्यवस्था एक आर्थिक ढाचेँ को संदर्भित करती ह ैजो अपशिष्ट को 

कम करने और संसाधन दक्षता को बढ़़ाने के लिए डिज़़ाइन किया गया ह ैताकि 
यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद और सामग्री लंब ेसमय तक प्रचलन 
मेें रहेें। यह पुन: उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर््चक्रण सहित विभिन्न 
रणनीतियो ंके माध्यम से प्राप्त किया जाता ह।ै

एफपीओ

•	 2000 के दशक के प्रारंभ मेें, भारत ने छोटे किसानो ंको बड़़े पैमाने पर उत्पादन 
करने और सामूहिक कार््रवाई के माध्यम से उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़़ाने 
मेें सहायता करने के लिए किसान उत्पादक संगठनो ं(एफपीओ) की अवधारणा 
को लागू किया।

•	 2024 तक लगभग 30,000 एफपीओ का गठन किया जा चुका ह,ै जिनमेें से 
9000 एफपीओ इस पहल के तहत पंजीकृत हैैं।

•	 यह सरकार द्वारा किसानो ंको और अधिक सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को 
सुदृढ़ बनाने वाली नीतियो ंको अपनाने की तत्काल आवश्यकता को दर््शशाता ह।ै

•	 एफपीओ कंपनी अधिनियम के भाग IXA या संबंधित राज््योों  के सहकारी 
समिति अधिनियम के तहत निगमित/पंजीकृत होत ेहैैं।

चक्रीय अर््थव्यवस्था मॉडल और एफपीओ
•	 यह पद्धति स्थानीय उपभोग के लिए डिज़़ाइन की गई उत्पादन प्रणालियो ंपर 

प्रकाश डालती ह,ै साथ ही पारिस्थितिक कल्याण को भी बढ़़ावा देती ह।ै
•	 यह बाहरी संसाधनो ं और बाज़़ारो ं पर निर््भरता को कम करके, स्थानीय 

परिस्थितियो ं के अनुकूल फसलो,ं जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य मेें सुधार और 
जलवाय ु परिवर््तन के प्रति लचीलापन प्रदर्शित करने पर ध्यान केें द्रित करके 
स्थिरता पर ज़़ोर देती ह।ै

•	 एफपीओ पारंपरिक फसलो ं के लिए आपूर्ति श््रृृंखलाओ ंको मज़बतू करने पर 
केें द्रित हैैं जो स्वास्थ्यवर््धक, अधिक संधारणीय और स्थानीय आहार का अभिन्न 
अगं हैैं।

फसलों  मेें लचीलापन बढ़़ाने के तरीक

•	 स्थानीय मांग को पूरा करने वाली और पर््ययावरणीय लाभ प्रदान करने वाली 
फसलों  पर ध्यान केें द्रित करना: ऐसी फसलो ं के विकास को बढ़़ावा देना जो 
स्थानीय कृषि-जलवाय ुपरिस्थितियो ंके लिए आदर््श रूप से अनुकूल हो,ं न्यूनतम 
पानी की आवश्यकता हो, मृदा स्वास्थ्य मेें सुधार हो, और समुदाय के पारंपरिक 
आहार का अभिन्न अगं हो।ं

•	 बाह्य स्रोतों  पर निर््भरता को न्यूनतम करना: उपलब्ध संसाधनो ं का उपयोग 
करत ेहुए, स्थानीय स्तर पर जवैिक उर््वरको,ं जवै-कीटनाशको ंऔर बीजो ंजसैी 
आवश्यक वस्तुओ ंकी खेती करना।

•	 स्थानीय उपभोग को विपणन योग्य वस्तुओ ंके साथ सामंज स्य स्थापित करना: 
यह सुनिश्चित करत ेहुए कि समुदाय की पोषण संबंधी आवश्यकताएं स्थानीय 
फसलो ंके माध्यम से पूरी की जाएं, संधारणीय उत्पादन की अधिशेष मात्रा को 
मान्यता देना, जिसका क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनो ंस्तरो ंपर लाभप्रद ढंग से विपणन 
किया जा सके।

•	 स्थानीय उत्पादों  का मलू्य संवर््धन: कृषि उत्पादो ंका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण 
करना, उदाहरण के लिए, गूदा, जसू या आटे मेें बदलना - जिससे कि उनका 
जीवन काल बढ़ सके और ऐसे विशिष्ट बाजारो ंतक पहुुंच बन सके जो स्थायित्व 
और स्वास्थ्य पर जोर देत ेहैैं।

सरकारी पहल
•	 परम्परागत कृषि  विकास योजना (पीकवीवाई): 2015 मेें शुरू की गई, इसका 

उद्देश्य जैविक खेती को समर््थन और बढ़़ावा देना ह,ै जिससे मृदा स्वास्थ्य मेें 
सुधार हो।

•	 राष्ट्रीय प्राकृत िक खेती मिशन (एनएमएनएफ): वैज्ञानिक रूप से समर्थित 
विधियो ंको लागू करके कृषि पद्धतियो ंमेें बदलाव लाने के लिए स्थापित, जो 
स्थिरता, जलवाय ुलचीलापन और खाद्य सुरक्षा पर केें द्रित हैैं।

आगे की राह

वित्त, बाजार और बनुियादी ढाचें तक पहुुंच को मजबतू करना; प्रशिक्षण और 
प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से किसानो ंकी क्षमता को बढ़़ाना; और विनियमन 
और क्लस्टर-आधारित संवर््धन मेें आसानी के साथ नीति समर््थन सुनिश्चित करना।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	�नि म्नलिखित मेें से कौन सा "किसान उत्पादक संगठन" (एफपीओ) को 
सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?

	 (a) शहरी किसानो ंके लिए एक सरकारी वित्त पोषित संगठन

	 (b) �बहेतर सौदेबाजी शक्ति और बाजार पहुुँच के लिए किसानो ंका एक 
समूह
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	 (c) ग्रामीण शिक्षा पर केें द्रित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)

	 (d) बड़़ी कृषि फर्ममों के स्वामित्व वाला एक लाभकारी निगम

उत्तर: (b)

हरित ईंधन नीति
चर््चचा मेें क््यो ों: पेट््ररोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि पेट््ररोल मेें इथनेॉल को 
शामिल करने से भारत की ऊर््जजा सुरक्षा बढ़़ी ह ैऔर इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर््ण 
पर््ययावरणीय लाभ हुए हैैं।

मखु्य विवरण

•	 अपनी हरित ईंधन नीति के अनुरूप, सरकार सक्रिय रूप से इथनेॉल मिश्रण को 
बढ़़ावा दे रही ह,ै जिसकी शुरुआत E10 (10% इथनेॉल) से हुई और अब 
E20 (20% इथनेॉल) की ओर बढ़ रही है।

•	 लेकिन कार निर््ममाताओ ं ने तकनीकी जोखिमो ं और दक्षता मेें कमी, खासकर 
E20 जैसे उच्च इथनेॉल मिश्रणो ंके बारे मेें चितंा जताई ह।ै

•	 इथनेॉल धात ुके पुर्जजों मेें जंग पैदा कर सकता ह ैऔर ईंधन प्रणालियो ंसे जमाव 
को हटा सकता है, जिससे फिल्टर और लाइनेें जाम हो सकती हैैं।

वर््तमान और भविष्य के लक्ष्य
•	 भारत की राष्ट्रीय जवै ईंधन नीति, जिसकी घोषणा 2018 मेें की गई थी, ने 

इथनेॉल आपूर्ति वर््ष (ईएसवाई) 2025-26 के लिए इथनेॉल मिश्रित पेट््ररोल 
(ईबीपी) कार््यक्रम के तहत 20 प्रतिशत का लक्ष्य निर््धधारित किया था।

•	 सरकार अब वर््ष 2030 तक 30 प्रतिशत मिश्रण का नया लक्ष्य निर््धधारित कर 
रही ह।ै

•	 इसके अतिरिक्त, भारत उच्च-इथनेॉल मिश्रणो ंपर कम जीएसटी और फ्लेक्स-
फ्यूल या E27/E30 के अनुकूल वाहनो ंको बढ़़ावा देने जसेै प्रोत्साहनो ं पर 
विचार कर रहा ह।ै

भारत की हरित ईंधन नीति

•	� राष्ट्रीय जवै ईंधन नीति का मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर््भरता कम करने 
और एक स्थायी ऊर््जजा उद्योग को बढ़़ावा देने के लिए इथनेॉल और बायोडीज़ल 
जसेै जवै ईंधनो ंके उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

•	� यह नीति जवै ईंधनो ंको देश के ऊर््जजा और परिवहन क्षेत््रोों  का एक अनिवार््य 
हिस्सा मानती ह,ै और जीवाश्म ईंधनो,ं विशेष रूप से पेट््ररोल मेें इथनेॉल के साथ 
जवै ईंधनो ंके मिश्रण के लक्ष्य निर््धधारित करती ह।ै

ईंधन के रूप मेें इथेनॉल
•	 इथनेॉल, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता ह,ै एक संधारणीय और 

जवैनिम्नीकरणीय ईंधन ह ैजो बायोमास के किण्वन से उत्पन्न होता ह,ै जिसमेें 
आमतौर पर गन्ना, मक्का, चावल, कसावा या विभिन्न अन्य फसलेें शामिल होती 
हैैं।

•	 ईंधन योजक के रूप मेें, इसे पेट््ररोल (गैसोलीन) के साथ विभिन्न अनुपातो ंमेें 
मिलाया जाता ह,ै जसेै E5 (5 प्रतिशत), E10, E20-E25, और विशेष रूप 
से इसके लिए डिज़़ाइन किए गए इंजनो ंमेें यह E85 या यहा ँतक कि E100 
तक भी जा सकता है।

•	 यह ईंधन ग्रीनहाउस गैस उत्सर््जन को कम करने और आयातित जीवाश्म ईंधन 
पर निर््भरता को कम करने मेें मदद करता है।

इथेनॉल मिश्रण के विरुद्ध चिंताए
•	 कम ईंधन दक्षता: इथनेॉल-मिश्रित पेट््ररोल (विशेषकर E20 या उससे अधिक 

जसेै उच्च मिश्रण वाले) पर चलने वाले वाहन कम माइलेज देत ेहैैं, और समान 
दूरी के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती ह।ै

•	 इंजन अनकूुलता संबंधी समस्याए: पुराने वाहन और छोटे इंजन, जो इथनेॉल 
मिश्रणो ं के लिए डिज़़ाइन नही ं किए गए हैैं, जंग से ग्रस्त हो सकत ेहैैं (चँूकि 
इथनेॉल हाइग्रोस्कोपिक ह,ै यह नमी को अवशोषित करता ह)ै और रबर और 
प्लास्टिक के पुर्जजों को तोड़ सकता ह,ै ईंधन लाइन को नुकसान पहुुँचा सकता ह,ै 
या इंजन का जीवनकाल कम कर सकता है।

•	 खाद्य बनाम ईंधन संघर््ष: ईंधन के लिए खाद्य फसलो ंका उपयोग खाद्य कीमतो ं
को बढ़़ा सकता ह ैऔर कमी पैदा कर सकता ह,ै खासकर उन देशो ंमेें जहा ँखाद्य 
सुरक्षा की समस्या है।

•	 उच्च जल और भमूि उपयोग: फसल उगाने के लिए बड़़ी मात्रा मेें पानी और 
कृषि भूमि की आवश्यकता होती ह,ै जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जल 
आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है।

•	 भंडा रण और परिवहन संबंधी समस्याए: इथनेॉल नमी को अवशोषित कर 
सकता ह,ै जिससे भंडारण टैैंको ंऔर पाइपलाइनो ंमेें चरण पृथक्करण हो सकता 
ह,ै जिससे संदूषण और इंजन की समस्याओ ंका खतरा बढ़ जाता है।

•	 सीमित पर््ययावरणीय लाभ: ग्रीनहाउस गैस उत्सर््जन मेें समग्र कमी पेट््ररोल की 
तलुना मेें मामूली या नकारात्मक भी हो सकती ह,ै खासकर अगर फसल उत्पादन 
मेें वनो ंकी कटाई शामिल हो।

पेट््ररोल मेें इथेनॉल मिश्रण के लाभ और फायदे

•	 हरित प्रौद्योगिकी मेें नवाचार को प्रोत्साहित करता है: दूसरी पीढ़़ी के जवै ईंधन 
(जसेै, अपशिष्ट या गैर-खाद्य फसलो ंसे) के विकास को बढ़़ावा देता ह।ै स्थायी 
ईंधन प्रौद्योगिकियो ंमेें निवेश और नवाचार को बढ़़ावा देता ह।ै

•	 राष्ट्रीय जलवाय ुप्रतिबद्धताओ ंका समर््थन करता है: ईंधन की कार््बन तीव्रता 
को कम करके देशो ंको पेरिस समझौत ेजसेै अंतर््रराष्ट्रीय जलवाय ुलक्षष्ययों  को प्राप्त 
करने मेें मदद करता ह।ै शुद्ध-शून्य या कार््बन-तटस्थ रणनीतियो ंमेें योगदान 
देता ह।ै
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•	 जैव-निम्नीकरणीय और पर््ययावरण की दृष्टि से सुरक्षित: इथनेॉल पेट््ररोल की 
तलुना मेें कम विषैला और अधिक जवै-निम्नीकरणीय ह।ै रिसाव या फैलाव की 
स्थिति मेें, यह मिट्टी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कम जोखिम पैदा 
करता ह।ै

•	 उच्च ऑक्टेन रेटिंग: इथनेॉल मेें उच्च-ऑक्टेन संख्या होती ह,ै जो इंजन के 
प्रदर््शन को बहेतर बनाने मेें मदद करती ह।ै इंजन की खटखटाहट को कम करता 
ह ैऔर पेट््ररोल इंजनो ंमेें दहन दक्षता को बढ़़ा सकता है।

•	 नवीकरणीय ईंधन स्रोत: जीवाश्म ईंधन के विपरीत, इथनेॉल नवीकरणीय 
जैविक स्रोतो ंसे प्राप्त होता है।

•	 ग्रामीण अर््थव्यवस्था को बढ़़ावा देता है: कृषि फसलो ंकी मागं बढ़़ाता है, जिससे 
किसानो ंके लिए आय का एक नया स्रोत उपलब्ध होता ह।ै जवै ईंधन उत्पादन, 
प्रसंस्करण और वितरण मेें ग्रामीण रोजगार का सृजन करता है।

•	 वाय ु गुणवत्ता मेें सुधार: हानिकारक प्रदूषको ंका कम उत्सर््जन धुंध को कम 
करने और शहरी वाय ुगुणवत्ता को बहेतर बनाने मेें योगदान देता ह।ै

•	 ग्रीनहाउस गैस उत्सर््जन मेें कमी: इथनेॉल पेट््ररोल की तलुना मेें अधिक स्वच्छ 
तरीके से जलता है, जिससे कार््बन मोनोऑक्साइड, हाइड््ररोकार््बन और कणिकाओ ं
जसेै प्रदूषक कम निकलत ेहैैं। यह समग्र कार््बन उत्सर््जन को कम करने मेें मदद 
करता ह,ै जिससे जलवाय ुपरिवर््तन शमन मेें सहायता मिलती है।

निष्कर््ष

भारत को खाद्य बनाम ईंधन के टकराव से बचने के लिए कृषि अपशिष्ट जसेै गैर-खाद्य 
स्रोतो ंसे इथनेॉल उत्पादन बढ़़ाने पर ध्यान केें द्रित करना चाहिए। बनुियादी ढाचेँ को 
मज़बतू करने और वाहनो ंके लिए अनुकूलता सुनिश्चित करने से देश भर मेें सुचारू 
कार््ययान्वयन मेें मदद मिलेगी और सम्मिश्रण लक्षष्ययों को स्थायी रूप से पूरा करने मेें 
मदद मिलेगी।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� भारत मेें हरित ईंधन पहलो ंऔर नीतियो ंके संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ं
पर विचार कीजिए:

	 1. �हरित हाइड््ररोजन मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड््ररोजन के 
उत्पादन और निर््ययात का वैश्विक केें द्र बनाना है।

	 2. �इथनेॉल मिश्रित पेट््ररोल (EBP) कार््यक्रम का लक्ष्य वर््ष 2025 तक 
पेट््ररोल मेें 20% इथनेॉल मिलाना ह।ै

	 3. �SATAT पहल के तहत, सरकार परिवहन क्षेत्र के लिए हरित ईंधन के 
विकल्प के रूप मेें संपीड़़ित बायोगैस (CBG) के उपयोग को बढ़़ावा 
देती ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

राष्ट्रीय राजमार््ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड 
(NHIDCL)

चर््चचा मेें क््यो ों: NHIDCL ने राष्ट्रीय राजमार््ग 10 की मरम्मत की, जो सिक्किम को 
पश्चिम बंगाल से जोड़ता है और इसे पूर्वोत्तर राज््योों  की जीवन रेखा कहा जाता ह।ै

NHIDCL के बारे मेें
•	 यह सड़क परिवहन और राजमार््ग मंत्रालय (MoRTH) के अतंर््गत एक 

सार््वजनिक क्षेत्र का उद्यम ह।ै
•	 इसकी स्थापना 18 जलुाई, 2014 को राष्ट्रीय राजमार्गगों और रणनीतिक सड़को ं

के निर््ममाण और रखरखाव मेें तजेी लाने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी।
•	 इसकी स्थापना अविकसित और चुनौतीपूर््ण इलाको ंमेें, विशेष रूप से निम्नलिखित 

क्षेत््रोों  मेें, क्षेत्रीय संपर््क  और आर्थिक विकास को बढ़़ावा देने के लिए की गई थी:
	¾ पूर्वोत्तर राज्य
	¾ हिमालयी क्षेत्र
	¾ केें द्र शासित प्रदेश
	¾ अडंमान और निकोबार द्वीप समूह
	¾ लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, आदि।

•	 अतंर््रराष्ट्रीय सीमाओ ंके निकट सामरिक सड़क सम्पर््क  मेें सुधार करना, प्रायः रक्षा 
एवं सुरक्षा आवश्यकताओ ंके साथ समन्वय करते हुए।

NHIDCL विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत््रोों  मेें सक्रिय है:

•	 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर): सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़़ावा देने के लिए 
संपर््क  बढ़़ाना।

•	 सीमावर्ती क्षेत्र: सैन्य रसद और तीव्र नागरिक पहुुँच के लिए सड़को ंका निर््ममाण।
•	 पहाड़़ी इलाक: सुरंगो ं और हिमस्खलन-प्रवण सड़क सुरक्षा संरचनाओ ं जसैी 

परियोजनाएँ।

NHIDCL निम्नलिखित के साथ समन्वय मेें काम करता है:
•	 राज्य सरकारेें
•	 सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)
•	 एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार््ग प्राधिकरण)
•	 रणनीतिक परियोजनाओ ंके लिए रक्षा और गृह मंत्रालय

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारत के बनुियादी ढाचें के विकास मेें, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा 
और क्षेत्रीय विकास के संदर््भ मेें, NHIDCL की भूमिका, चुनौतियो ं
और भविष्य की संभावनाओ ं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।  
[150 शब्द] [10 अकं]

मार्के ट कपलिगं इन डे अहेड मार्के ट 
चर््चचा मेें क््यो ों: केें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने पावर एक्सचेेंजो ंके 
डे अहडे मार्के ट (डीएएम) खंड मेें मार्के ट कपलिगं के कार््ययान्वयन का प्रस्ताव रखा ह।ै

मखु्य विवरण

•	 केें द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने जनवरी 2026 से भारत के 
डे-अहडे मार्के ट (डीएएम) मेें चरणबद्ध तरीके से मार्के ट कपलिगं को हरी झंडी 
दे दी है।

•	 डीएएम कपलिगं राउंड-रॉबिन तरीके से एक्सचेेंजो ं मेें घूमेगी, जिसमेें ग्रिड-
इंडिया बकैअप और ऑडिट ऑपरेटर के रूप मेें काम करेगा।
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प्रारंभिक परीक्षा विशेष
डे-अहेड मार्के ट (डी ए एम) के बारे मेें
•	� डे-अहडे मार्के ट (डीएएम) बिजली एक्सचेेंज का एक खंड ह ैजहा ँअगले दिन 

डिलीवरी के लिए बिजली का कारोबार किया जाता ह।ै
•	� यह दो-तरफ़़ा बंद नीलामी पर आधारित ह,ै जहा ँखरीदार (वितरण कंपनिया,ँ 

औद्योगिक उपभोक्ता) और विक्रे ता (बिजली उत्पादक, नवीकरणीय ऊर््जजा 
उत्पादक) अगले दिन के लिए बोलिया ँजमा करत ेहैैं।

•	� बाज़़ार समाशोधन मूल्य (एमसीपी) आपूर्ति और मागँ वक््रोों  के मिलान द्वारा 
निर््धधारित किया जाता ह।ै

•	 डीएएम सुनिश्चित करता है:
	� पारदर्शी मूल्य निर््धधारण
	� उपलब्ध बिजली का कुशल आवंटन
	� �नवीकरणीय एकीकरण के अवसर, क््योों कि नवीकरणीय उत्पादक अगले 

दिन के शेड्यूल के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैैं
वर््तमान मेें, डीएएम भारत के विद्युत एक्सचेेंजो ंका सबसे बड़़ा खंड ह,ै जिसमेें 
भारतीय ऊर््जजा एक्सचेेंज (आईईएक्स) का प्रभुत्व ह,ै तथा पीएक्सआईएल और 
एचपीएक्स की भागीदारी कम है।
डीएएम मेें बाजार यगु्मन की अवधारणा
•	� बाजार यगु्मन (मार्के ट कपलिगं) एक ऐसी प्रक्रिया ह ै जिसमेें सभी पावर 

एक्सचेेंजो ंकी बोलियो ंको एकत्रित किया जाता ह ैऔर एक केें द्रीकृत तंत्र के 
माध्यम से एक समान मार्के ट क्लियरिंग मूल्य निर््धधारित किया जाता ह।ै

•	� प्रत्येक एक्सचेेंज द्वारा अपनी नीलामी चलाने के बजाय, एक ही एल्गोरिथम 
इष्टतम मूल्य और मात्रा तय करेगा।

•	� भारत के मॉडल मेें, यह भूमिका एक इकाई (ग्रिड-इंडिया को बकैअप के रूप 
मेें) द्वारा संभाली जाएगी।

बाजार यगु्मन के उद्देश्य
•	 सभी एक्सचेेंजो ंमेें कुशल मूल्य निर््धधारण।
•	� एक्सचेेंज प्लेटफ़़ॉर््म की परवाह किए बिना खरीदारो ंऔर विक्रे ताओ ंके लिए 

एक समान मूल्य।
•	 प्रमुख एक्सचेेंजो ंके लाभ को कम करके निष्पक्ष प्रतिस्पर््धधा।
•	� सभी प्लेटफ़़ॉर््म पर शेड्यूलिगं को अनुकूलित करके बहेतर नवीकरणीय 

एकीकरण।

पायलट अध्ययन और निष्कर््ष

ग्रिड-इंडिया द्वारा ऐतिहासिक आकंड़़ोों  का उपयोग करत ेहुए चलाए गए एक शैडो 
पायलट अध्ययन से पता चला:

•	 सीमांत कल्याण लाभ: केवल लगभग 0.3% सुधार (29 महीनो ं मेें ₹38 
करोड़)

•	 समाप्त मात्रा मेें मामलूी वृद्धि: लगभग 0.2%
•	 मलू्य स्तरों  पर न्यूनतम प्रभाव
•	 वास्तविक समय बाज़़ार (RTM) मेें, लाभ और भी कम थे

इससे यह प्रश्न उठा कि क्या यगु्मन के लिए आवश्यक परिचालनात्मक और विनियामक 
प्रयास ऐसे सीमित लाभो ंको उचित ठहरात ेहैैं।

चुनौतिया ँऔर चिंताए
•	 सीमांत लाभ - कल्याण और मात्रा मेें मामूली वदृ्धि पर््ययाप्त महत्वपूर््ण नही ंहो 

सकती ह।ै

•	 कार््ययान्वयन की जटिलता - एक्सचेेंजो ंमेें नए बनुियादी ढाचेँ, सॉफ़्टवेयर और 
समन्वय की आवश्यकता है।

•	 एक्सचेेंज स्वायत्तता - कुछ लोगो ं का तर््क  ह ै कि बाज़़ार यगु्मन "एक्सचेेंज 
यगु्मन" के अधिक निकट है, जिससे मूल्य निर््धधारण मेें प्रतिस्पर््धधा कम होती है।

•	 समय-सीमा सीमित - जनवरी 2026 के लिए निर््धधारित, हालाकँि उद्योग जगत 
के लोग कार््ययान्वयन मेें देरी का सुझाव दे रहे हैैं।

बिजली एक्सचेेंजों  पर प्रभाव

•	 इंडियन एनर्जी एक्सचेेंज (IEX) अपनी प्रमुख बाज़़ार स्थिति कुछ हद तक खो 
सकता ह।ै

•	 PXIL और HPX को बढ़त मिल सकती है, क््योों कि एक समान मूल्य निर््धधारण 
से प्रतिस्पर््धधा का स्तर समान हो सकता है।

•	 एक्सचेेंज अब केवल तरलता के बजाय लेनदेन शुल्क, सेवाओ ंऔर उपयोगकर््तता 
अनुभव पर प्रतिस्पर््धधा कर सकते हैैं।

आगे की राह

हालाकँि डीएएम मेें बाज़़ार संयोजन का उद्देश्य अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाना है, 
लेकिन इसके वास्तविक लाभ सीमित प्रतीत होते हैैं। नीति निर््ममाताओ ंको निम्न कार््य 
करने की आवश्यकता हो सकती है:

•	 उच्च दक्षता के लिए सुरक्षा-बाधित आर्थिक प्रेषण (SCED) के साथ एकीकरण 
का अन्वेषण करना।

•	 RTM और नवीकरणीय ऊर््जजा बाजारो ं को मज़बतू करने पर ध्यान केें द्रित 
करना।

•	 प्रणालियो ं और हितधारको ं की तत्परता सुनिश्चित करत े हुए, चरणबद्ध या 
विलंबित कार््ययान्वयन पर विचार करना।

निष्कर््ष

डे-अहडे मार्के ट (डीएएम) भारत के बिजली विनिमय तंत्र का केें द्रबिदं ुहै, जो पारदर्शी 
और कुशल अगले दिन के व्यापार को सक्षम बनाता ह।ै प्रस्तावित बाजार यगु्मन का 
उद्देश्य मूल्य निर््धधारण को एकीकृत करना और समान अवसर प्रदान करना ह,ै लेकिन 
अध्ययन केवल मामूली लाभ ही दर््शशात ेहैैं। भारत के तजे़़ी से विकसित हो रह ेबिजली 
क्षेत्र के लिए, कंुजी केवल एक्सचेेंजो ंको यगु्मित करने मेें ही नही,ं बल्कि वास्तविक 
समय के व्यापार, नवीकरणीय एकीकरण और ग्रिड स्थिरता के लिए अधिक मज़बतू 
ढाचेँ के निर््ममाण मेें भी निहित हो सकती है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �बिजली व्यापार मेें डे-अहडे मार्के ट (डीएएम) के संदर््भ मेें मार्के ट कपलिगं 
क्या ह?ै भारत मेें इसके महत्व, लाभो ं और इसके कार््ययान्वयन से जडु़़ी 
चुनौतियो ंपर चर््चचा कीजिए। [250 शब्द] [15 अकं]

आरबीआई मौद्रिक नीति समीक्षा
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, भारतीय रिजर््व बैैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 
तटस्थ रुख बनाए रखत ेहुए रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा। 

मखु्य विवरण
•	 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत तथा सीमातं स्थायी सुविधा 

(एमएसएफ) दर एवं बैैंक दर 5.75 प्रतिशत अपरिवर्तित रही।ं
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भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ के बावजदू आरबीआई ने वित्त वर््ष 2026 के 
लिए जीडीपी वदृ्धि का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा।

•	 वित्त वर््ष 26 के लिए मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान ह,ै जो जनू के 3.7% 
अनुमान से कम ह,ै हालाकँि वित्त वर््ष 27 मेें उपभोक्ता मूल्य सूचकाकं (CPI) 
4.9% तक पहुुँचने की संभावना ह।ै

•	 मुद्रास्फीति मेें कमी और वैश्विक अनिश्चितताओ ंके साथ, RBI ने बाहरी जोखिमो ं
का प्रबंधन करत ेहुए घरेलू मागँ को समर््थन देने के लिए सतर््क  रुख अपनाने का 
संकेत दिया ह।ै 

रेपो दर क्या है?
•	 रेपो दर (पुनर््खरीद दर का संक्षिप्त रूप) वह ब्याज दर ह ैजिस पर आरबीआई 

वाणिज्यिक बैैंको ंको अल्पावधि के लिए ऋण देता ह।ै
•	 इस प्रक्रिया मेें:

	¾ बैैंक आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतिया ँबचेत ेहैैं।
	¾ वे बाद मेें एक निश्चित मूल्य पर उन्हहें वापस खरीदने के लिए सहमत होत ेहैैं।
	¾ यह प्रणाली आरबीआई को निम्नलिखित प्रबंधन मेें मदद करती है:

	� अर््थव्यवस्था मेें तरलता (बाज़़ार मेें मुद्रा की उपलब्धता)
	� मुद्रास्फीति (कीमतो ंमेें वदृ्धि)
	� आर्थिक विकास

आरबीआई रेपो रेट मेें बदलाव क््यो ों करता है?
•	 मदु्रास्फीति को नियंत्रित  करने के लिए: यदि मुद्रास्फीति बढ़ रही ह ै(वस्तुओ ं

और सेवाओ ंकी कीमतेें बढ़ रही हैैं), तो RBI रेपो दर बढ़़ा देता ह।ै इससे ऋण 
महंगे हो जात ेहैैं, जिससे बाजार मेें ऋण और मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती ह,ै 
जिससे कीमतो ंको कम करने मेें मदद मिलती है।

•	 विकास को बढ़़ावा देने के लिए: जब आर्थिक विकास धीमा होता ह,ै तो RBI 
रेपो दर कम कर देता है। इससे ऋण सस्ते हो जात ेहैैं, जिससे लोग और व्यवसाय 
अधिक उधार लेने, निवेश करने और खर््च करने के लिए प्रोत्साहित होत े हैैं, 
जिससे अर््थव्यवस्था को बढ़़ावा मिलता ह।ै

•	 तरलता का प्रबंधन: रेपो दर को समायोजित करके, आरबीआई यह सुनिश्चित 
करता है कि अर््थव्यवस्था मेें न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम धन प्रसारित 
हो।

मौद्रिक नीति क्या है?
•	 मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आरबीआई अर््थव्यवस्था मेें मुद्रा 

आपूर्ति, ब्याज दरो ंऔर तरलता को नियंत्रित करता ह।ै

•	 इसके मखु्य उद्देश्य हैैं:

	¾ मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

	¾ आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।

	¾ वित्तीय बाज़़ारो ंको स्थिर रखना।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

•	 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), आरबीआई का एक प्रमुख निकाय ह ै जो 
मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर और अन्य 
मौद्रिक नीति उपायो ंपर निर््णय लेने के लिए उत्तरदायी ह।ै

•	 एमपीसी का गठन आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 मेें संशोधित) की 
धारा 45जडेबी के तहत किया गया था और यह अक्टूबर 2016 मेें कार््यरत 
हो गई थी।

एमपीसी का अधिदेश

•	 बेेंचमार््क  रेपो दर निर््धधारित करना ताकि मुद्रास्फीति 4% ± 2% के लक्ष्य सीमा 
के भीतर रह।े

•	 मौद्रिक नीति की समीक्षा वर््ष मेें कम से कम चार बार (आमतौर पर हर दो महीने 
मेें) करना।

•	 बहुमत से निर््णय लेना। यदि बराबरी हो, तो आरबीआई गवर््नर के पास निर््णणायक 
मत का अधिकार होता है।

एमपीसी की संरचना (6 सदस्य)

•	 आरबीआई के 3 सदस्य:

	 1. आरबीआई गवर््नर - अध्यक्ष (पदेन)

	 2. मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर््नर

	 3. एक आरबीआई अधिकारी (आमतौर पर एक कार््यकारी निदेशक)

•	 भारत सरकार द्वारा नामित 3 सदस्य:

	 1. प्रख्यात अर््थशास्त्री या नीति विशेषज्ञ।

	 2. �चार वर्षषों के लिए नियकु्त किया जाता ह ैऔर पुनर्नियकु्त नही ं किया जा 
सकता।

	 3. कैबिनेट सचिव के नेततृ्व वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा चुना जाता ह।ै

	 4. कैबिनेट की नियकु्ति समिति (एसीसी) द्वारा अतंिम रूप से अनुमोदित।

आरबीआई द्वारा प्रयकु्त महत्वपूर््ण मौद्रिक नीति उपकरण

आरबीआई मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित 
करने के लिए कई उपायो ं का उपयोग करता ह।ै इन्हहें मात्रात्मक (सामान्य) और 
गुणात्मक (चयनात्मक) उपायो ंमेें वर्गीकृत किया गया ह।ै

मात्रात्मक उपकरण (सामान्य उपकरण)
•	 रेपो दर: वह ब्याज दर जिस पर RBI बैैंको ंको अल्पकालिक ऋण देता ह।ै रेपो 

दर मेें वदृ्धि = महँगे ऋण, बाज़़ार मेें कम मुद्रा। रेपो दर मेें कमी = सस्ते ऋण, 
बाज़़ार मेें अधिक मुद्रा।

•	 रिवर््स रेपो दर: वह दर जिस पर RBI बैैंको ंसे ऋण लेता ह।ै उच्च दर = बैैंक 
RBI के पास अतिरिक्त धनराशि जमा करत ेहैैं (तरलता कम होती ह)ै। निम्न दर 
= बैैंक ऋण देने के लिए धनराशि रखत ेहैैं (तरलता बढ़ती है)।

•	 नकद आरक्षित अनपुात (CRR): किसी बैैंक की कुल जमा राशि का वह 
प्रतिशत जो RBI के पास नकद मेें रखा जाना ह।ै उच्च CRR = ऋण देने के 
लिए कम धनराशि। निम्न CRR = ऋण देने के लिए अधिक धनराशि।

•	 वैधानिक तरलता अनपुात (SLR): किसी बैैंक की जमा राशि का न्यूनतम 
प्रतिशत जो सोने, नकदी या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियो ंके रूप मेें रखा 
जाना ह।ै उच्च SLR = ऋण के लिए कम धनराशि। निम्न SLR = ऋण के लिए 
अधिक धनराशि।

•	 खलुा बाजार परिचालन (OMO): RBI खुले बाजार मेें सरकारी प्रतिभूतियो ं
की खरीद या बिक्री करता ह।ै प्रतिभूतियो ंकी बिक्री = बाजार से धन निष्कासन। 
प्रतिभूतिया ँखरीदना = बाज़़ार मेें धन का प्रवाह।

•	 सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): आपात स्थिति मेें बैैंक, RBI से रेपो दर से 
अधिक दर पर ओवरनाइट फ़़ं ड उधार ले सकते हैैं।

•	 बैैंक दर: दीर््घकालिक ब्याज दर जिस पर RBI बैैंको ंको उधार देता ह।ै आजकल 
कम इस्तेमाल होता ह,ै लेकिन फिर भी प्रासंगिक है।
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•	 तरलता समायोजन सुविधा (LAF): बैैंकिंग प्रणाली मेें दैनिक तरलता 
असंतलुन को प्रबंधित करने के लिए रेपो और रिवर््स रेपो दरो ंका उपयोग करने 
वाला एक ढाचँा।

•	 बाज़़ार स्थिरीकरण योजना (MSS): अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के 
लिए जारी किए जाने वाले विशेष बॉन्ड, आमतौर पर उच्च विदेशी पूंजी प्रवाह 
के दौरान।

गुणात्मक उपकरण (चयनात्मक उपकरण)

•	 नैतिक दबाव (Moral Suasion): आरबीआई बैैंको ंसे एक निश्चित तरीके से 
व्यवहार करने का अनुरोध या सलाह देता ह,ै जसेै कि जोखिम भरे क्षेत््रोों  को बहुत 
अधिक ऋण न देना, बिना किसी सख्त नियम का उपयोग किए।

•	 क्रे डिट राशनिंग और प्रत्यक्ष कार््रवाई: आरबीआई कुछ क्षेत््रोों  या कंपनियो ंको 
दिए जाने वाले ऋणो ंकी सीमाएँ निर््धधारित कर सकता है और यदि आवश्यक हो, 
तो दिशानिर्देशो ंका पालन न करने पर बैैंको ंके विरुद्ध कार््रवाई भी कर सकता ह।ै

निष्कर््ष

रेपो दर, आरबीआई की मौद्रिक नीति के सबसे महत्वपूर््ण उपकरणो ंमेें से एक ह,ै जो 
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, तरलता प्रबंधन और आर्थिक विकास को बढ़़ावा देने 
मेें मदद करती है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) इस दर और अन्य मौद्रिक नीति 
साधनो ंको समायोजित करके व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने मेें केें द्रीय भूमिका 
निभाती है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� भारतीय अर््थव्यवस्था मेें मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास लक्षष्ययों  के 
बीच संतलुन बनाने मेें मौद्रिक नीति समिति के निर््णय महत्वपूर््ण भूमिका 
निभात ेहैैं। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के हालिया निर््णय के आलोक 
मेें, मुद्रास्फीति प्रबंधन और आर्थिक विकास को बनाए रखने मेें आरबीआई 
के मौद्रिक नीति उपकरणो ंकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण 
कीजिए। अपने उत्तर के समर््थन मेें हालिया आकँड़़े और रुझान बताइए। 
[250 शब्द] [15 अकं]

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� भारत मेें मौद्रिक नीति ढाचें के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ं पर विचार 
कीजिए:

	 1. �RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास के उद्देश्य 
को ध्यान मेें रखत ेहुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

	 2. �मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारतीय रिज़र््व बैैंक अधिनियम, 1934 
के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

	 3. �RBI अपने मौद्रिक नीति उपकरणो ंके तहत अर््थव्यवस्था मेें तरलता के 
प्रबंधन के लिए केवल रेपो दर का उपयोग करता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

गोल्डीलॉक्स अर््थव्यवस्था
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, भारत के वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर््थव्यवस्था को 
“गोल्डीलॉक्स स्थिति” मेें घोषित किया।

मखु्य विवरण
•	 मध्यम वदृ्धि, मंद मुद्रास्फीति और सहायक मौद्रिक स्थितियो ंके दरु््लभ संयोजन ने 

विश्लेषको ंको इसे भारतीय अर््थव्यवस्था के लिए एक "मिनी-गोल्डीलॉक्स क्षण" 
के रूप मेें चिह्नित करने की अनुमति दी है।

•	 यह भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति के कारण है, जो 7.6% जीडीपी वदृ्धि, 
चरम ब्याज दरो ंऔर स्थिर कॉर्पोर�ेट आय से प्रेरित ह।ै'

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

अर््थव्यवस्था मेें "गोल्डीलॉक्स ज़़ोन" क्या है?

•	� “गोल्डीलॉक्स अर््थव्यवस्था" शब्द की उत्पत्ति उस कहानी से हुई ह ै जिसमेें 
गोल्डीलॉक्स बहुत ज़््यादा गरम या बहुत ज़््यादा ठंडा दलिया खाने से बचता ह,ै 
बल्कि वह दलिया चुनता ह ैजो उसके लिए बिल्कु ल सही हो।

	� �आर्थिक दृष्टि से, यह मध्यम विकास, कम मुद्रास्फीति और सहायक मौद्रिक 
नीति द्वारा चिह्नित एक क्षेत्र को दर््शशाता ह ै- जो अति-उत्साह और गतिरोध 
के बीच एक सुखद स्थिति है।

	� �भारतीय संदर््भ मेें, वित्त मंत्रालय ने कभी-कभी नियंत्रित मुद्रास्फीति, स्थिर 
जीडीपी वदृ्धि और अनुकूल ब्याज दर रुझानो ंका हवाला देत ेहुए वर््तमान 
स्थिति को “गोल्डीलॉक्स चरण” के रूप मेें वर्णित किया ह।ै

एक “जस्ट राईट” अर््थव्यवस्था के संक त 

•	 विकास की गति भारत की जीडीपी वदृ्धि दर, जो लगभग 7.6% अनुमानित है, 
वैश्विक मानको ंके अनुसार मज़बतू है और लचीलेपन का संकेत देती है।

•	 मदु्रास्फीति नियंत्रण मेें  हडेलाइन सीपीआई मेें कमी आई ह ै- मई 2024 मेें 
4.8% से मई 2025 मेें 2.82% तक, जो भारतीय रिजर््व बैैंक के आरामदायक 
स्तर के अनुरूप ह।ै

•	 सहायक मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा नीतिगत दरो ंमेें 100 आधार अंको ंकी 
कटौती से संतलुित समष्टि आर्थिक परिवेश की अवधारणा को और बल मिला ह।ै

सतह के नीचे मृगतृष्णा

1. मदु्रास्फीति: प्रमखु आंकड़़े बनाम वास्तविकता
•	 य�पि बकि समग्र मुद्रास्फीति कम है, खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) अक्सर 

उच्च और अस्थिर बनी रहती ह।ै उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2024 मेें, 
सीएफपीआई 10.87% पर पहुुँच गया, जबकि सीपीआई 6.21% पर था।

•	 चँूकि निम्न-आय वाले परिवारो ंके खर््च का लगभग 50% हिस्सा खाद्य पदार्थथों पर 
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खर््च होता ह,ै इसलिए इस तरह की अस्थिरता सीध ेतौर पर सामर्थथ्य और घरेलू 
बजट को प्रभावित करती ह।ै

2.	 वास्तविक मजदूरी मेें ठहराव 

•	 नाममात्र वेतन वदृ्धि अक्सर वास्तविक वेतन वदृ्धि से काफ़़ी ज़््यादा होती ह।ै 
2023 मेें, नाममात्र वेतन मेें 9.2% की वदृ्धि हुई, लेकिन वास्तविक वेतन मेें 
मुश्किल से 2.5% की वदृ्धि हुई; 2020 मेें, इसमेें 0.4% की गिरावट भी आई।

•	 मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति कम होने के कारण, परिवारो ंको नाममात्र वदृ्धि 
से बहुत कम लाभ होता है।

3.	 असमान विकास: K-आकार की रिकवरी
•	 जीडीपी मेें उछाल तो आया है, लेकिन सुधार असमान ह।ै औपचारिक क्षेत््रोों  

और शहरी अभिजात वर््ग को ज़््यादा फ़़ायदा हुआ ह,ै जबकि अनौपचारिक 
कार््यबल—जो औपचारिक रूप से श्रम बाज़़ार का 80% माना जाता ह—ैइससे 
बाहर रहा है।

•	 कर योग्य आय-आधारित गिनी गुणाकं, जो 0.489 (वित्त वर््ष 13) से 0.402 
(वित्त वर््ष 23) तक सुधार दर््शशात ेहैैं, अनौपचारिक क्षेत्र मेें इस असमानता को 
दर््शशाने मेें विफल रहे हैैं।

4.	 राजकोषीय बाधाए

•	 हालाकँि राजकोषीय घाटा कम हो रहा ह,ै फिर भी यह उच्च बना हुआ ह—ैइसके 
6.4% (2022-23) से घटकर 4.4% (2025-26) होने का अनुमान है।

•	 सार््वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 81% ह,ै जो FRBM के 
60% के लक्ष्य से काफ़़ी ज़््यादा ह।ै इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बनुियादी ढाचेँ 
जसेै महत्वपूर््ण क्षेत््रोों  पर सरकारी खर््च सीमित हो जाता है।

एक गहन वास्तविकता जाचँ: गोल्डीलॉक्स एक मृगतृष्णा हो सकती है

दावा सतही वास्तविकता अंतर्निहित मुद्दे

विकास ~7.6% पर मजबतू असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्र 
मेें अतंराल

मुद्रा स््फ़़ीति नि�न सीपीआई अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी 
गरीबो ंपर बोझ है

वेतन नाममात्र वदृ्धि देखी गई वास्तविक मजदूरी स्थिर—क्रय 
शक्ति क्षीण

राजकोषीय 
स्थिति

घाटे मेें कमी ऋण अभी भी उच्च ह,ै विकास व्यय 
सीमित है

आगे की राह

भारत को वास्तविक गोल्डीलॉक्स चरण को बनाए रखने के लिए, उसे सुर्खियो ंसे आगे 
बढ़कर मूल संरचनात्मक खामियो ंको दूर करना होगा:

•	 खाद्य मलू्य स्थिरता: अस्थिरता को कम करने के लिए आपूर्ति श््रृृंखलाओ ंऔर 
कृषि लचीलेपन को मज़बतू करना।

•	 वास्तविक वेतन वृद्धि: यह सुनिश्चित करना कि वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति के अनुरूप 
हो या उससे अधिक हो।

•	 समावेशी विकास: रोज़गार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक समर््थन के 
माध्यम से अनौपचारिक क्षेत््रोों  मेें समृद्धि का विस्तार करना।

•	 राजकोषीय विवेक और लक्षित निवेश: आवश्यक सार््वजनिक सेवाओ ं और 
बनुियादी ढाचेँ के वित्तपोषण के साथ-साथ ऋण प्रबंधन।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� भारत की वर््तमान अर््थव्यवस्था के संदर््भ मेें, निम्नलिखित मेें से कौन सी 
स्थिति एक आदर््श गोल्डीलॉक्स क्षेत्र के विचार को चुनौती देती है?

	 1. �कम मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकाकं (CPI) के बावजदू खाद्य 
मुद्रास्फीति अक्सर उच्च और अस्थिर रहती है।

	 2. �वास्तविक मजदूरी वदृ्धि नाममात्र मजदूरी वदृ्धि से पीछे रहती ह,ै जिससे 
क्रय शक्ति कम होती है।

	 3. �अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमेें लगभग 80% कार््यबल शामिल ह,ै असमान 
सुधार दर््शशाता ह।ै

	 4. �सार््वजनिक ऋण FRBM लक्ष्य से काफी नीचे रहता ह,ै जिससे पर््ययाप्त 
राजकोषीय गुंजाइश मिलती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनेें:
(a) केवल 1, 2 और 3	 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मखु्य परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न: �वित्त मंत्रालय ने हाल ही मेें दावा किया ह ैकि भारतीय अर््थव्यवस्था स्थिर 

विकास और नियंत्रित मुद्रास्फीति के कारण "गोल्डीलॉक्स स्थिति" मेें ह।ै 
हालाकँि, आलोचको ं का तर््क  ह ै कि यह कथन उच्च खाद्य मुद्रास्फीति, 
स्थिर वास्तविक मजदूरी, बढ़ती असमानता और राजकोषीय तनाव जसैी 
संरचनात्मक कमज़़ोरियो ंको छुपाता ह।ै आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
[250 शब्द] [15 अकं]
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इकाई
4 पर््ययावरण एवं  भूगोल

दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम, 2025
चर््चचा मेें क््योों : पर््ययावरण, वन और जलवाय ुपरिवर््तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) 
ने पर््ययावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर््ययावरण संरक्षण (दूषित स्थलो ं
का प्रबंधन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया ह।ै ये नियम मानव स्वास्थ्य और 
पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पहुुंचाने वाले दूषित स्थलो ंकी पहचान, उपचार और 
निगरानी के लिए भारत का पहला समर्पित कानूनी ढाचंा स्थापित करत ेहैैं।

 उद्देश्य और लक्ष्य
•	 उद्देश्य: औद्योगिक उत्सर््जन, खतरनाक अपशिष्ट निपटान और पूर््व पर््ययावरणीय 

उपेक्षा से उत्पन्न मृदा, तलछट और जल प्रदूषण का समाधान करना।
•	 ल�य :

	¾ पर््ययावरण के और अधिक क्षरण को रोकना।
	¾ प्रदूषको ंको वित्तीय और कानूनी रूप से जवाबदेह बनाकर "प्रदूषक भुगतान 

सिद््धाांत" सुनिश्चित करना।
	¾ वैज्ञानिक जाचँ, जोखिम मूल््याांकन और अनिवार््य सफाई की एक संरचित 

प्रक्रिया लागू करना।

नियमों  के प्रमखु प्रावधान

1. स्थलों  की पहचान और वर्गीकरण

•	 स्थलो ं को औद्योगिक गतिविधि, ऐतिहासिक अपशिष्ट रिकॉर््ड या सामुदायिक 
शिकायतो ं के आधार पर संदिग्ध, संभावित रूप से दूषित या पुष्ट के रूप मेें 
वर्गीकृत किया जाएगा।

2. केें द्रीकृत ट््ररैकिंग  तंत्र

•	 सीपीसीबी के नेतृत्व वाला एक ऑनलाइन पोर््टल दूषित स्थलो ंपर वास्तविक 
समय का डेटा बनाए रखेगा, जिससे पारदर्शिता और सूचना तक सार््वजनिक 
पहुुँच सुनिश्चित होगी।

3. जन भागीदारी

•	 राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्डडों को साइट सूचीकरण के 60 दिनो ं के भीतर 
हितधारको ंकी टिप्पणिया ँप्राप्त करनी होगंी।

•	 व्यापक जागरूकता के लिए अतंिम सूचिया ँक्षेत्रीय समाचार पत््रोों  मेें प्रकाशित 
की जाएँगी।

4. ज़़िम्मेदारी और जवाबदेही

•	 “ज़़िम्मेदार व्यक्ति" तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियो,ं कंपनियो ंया संस्थाओ ं
को ज़़िम्मेदारी सौपंता है।

•	 ऐसे पक््षोों  को:

	¾ संपूर््ण सुधार लागत वहन करनी होगी।
	¾ यदि प्रदूषक की पहचान हो जाती ह,ै तो 3 महीने के भीतर लागत चुकानी 

होगी।

	¾ सफाई के दौरान/बाद मेें भूमि उपयोग या स्वामित्व बदलने से पहले पूर््व 
अनुमति लेनी होगी।

5. अनाथ स्थल(Orphan Sites)

•	 जहा ँकिसी प्रदूषक की पहचान नही ंकी जा सकती, अर््थथात अनाथ स्थल, वहा ँ
सुधार कार््य निम्नलिखित माध्यमो ंसे वित्तपोषित किया जाएगा:

	¾ पर््ययावरण राहत कोष।
	¾ पर््ययावरण उल्लंघनो ंसे दंड।
	¾ केें द्रीय और राज्य बजटीय आवंटन।

6. स्वैच्छिक सफ़़ाई

•	 निजी संस्थाएँ सफ़़ाई का कार््य कर सकती हैैं, बशर्ते वे तकनीकी क्षमता, वित्तीय 
क्षमता और भूस्वामी की सहमति प्रदर्शित करेें।

7. निगरानी तंत्र

•	 विशेषज््ञोों  और नियामको ंवाली राज्य और केें द्र स्तरीय समितिया:ँ
	¾ कार््ययान्वयन का पर््यवेक्षण करेेंगी।
	¾ अतिरिक्त उपायो ंकी सिफ़़ारिश करेेंगी।
	¾ केें द्र सरकार को वार्षिक अनुपालन रिपोर््ट प्रस्तुत करेेंगी।

8. वित्तपोषण पैटर््न

•	 हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य: 90% केें द्र सरकार + 10% राज्य।
•	 अन्य राज्य: 60% केें द्र सरकार + 40% राज्य।
•	 केें द्र शासित प्रदेश: 100% केें द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित।

9. छूट

•	 ये नियम निम्नलिखित पर लागू नही ंहोत:े
	¾ रेडियोधर्मी अपशिष्ट (परमाण ुऊर््जजा अधिनियम के अतंर््गत विनियमित)।

	¾ खनन-संबंधी प्रदूषण।

	¾ समुद्री तले प्रदूषण।

	¾ नगरीय ठोस अपशिष्ट डंप स्थल (अलग से कवर किए गए)।

महत्व

•	 एक प्रमुख नीतिगत अतंराल को भरकर पर््ययावरणीय शासन को सुदृढ़ करता है।

•	 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और प्रदूषक जवाबदेही के सिद््धाांत को लागू 
करता ह।ै

•	 सुलभ आकँड़़ोों  के माध्यम से जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़़ाता है।

•	 जलवाय-ुअनुकूल और सतत विकास लक्षष्ययों का समर््थन करता है।
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यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारत के पर््ययावरणीय शासन ढाचेँ को सुदृढ़ बनाने मेें पर््ययावरण संरक्षण 
(दूषित स्थलो ं का प्रबंधन) नियम, 2025 के महत्व पर चर््चचा कीजिए। 
[150 शब्द] [10 अकं]

क्रे शेनिनिकोव ज्वालामखुी (KRASHENINNIKOV 
VOLCANO)

चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी 
इतिहास मेें पहली बार फटा, जो 600 वर्षषों मेें पहली बार हुआ।

मखु्य विवरण
•	 ज्वालामुखी के लिए नारंगी (orange) विमानन चेतावनी जारी की गई ह ै

क््योों कि इससे हवाई जहाजो ंको खतरा ह।ै
•	 यह विस्फोट संभवतः इस सप्ताह की शुरुआत मेें आए 8.7 तीव्रता के शक्तिशाली 

भूकंप के कारण हुआ होगा, जिसने लगातार झटके दिए, जिसके कारण सुनामी 
की चेतावनी भी जारी की गई।

•	 किसी भी आबादी वाले इलाके को कोई खतरा नही ंह,ै क््योों कि राख का गुबार पूर््व 
की ओर प्रशातं महासागर की ओर बढ़ गया है।

•	 विस्फोट की तीव्रता: राख का बादल आसमान मेें छह किलोमीटर ऊपर उठ गया 
और ज्वालामुखी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से से 2.7 किलोमीटर लावा फूट पड़़ा।

क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी
•	 अवस्थिति: रूस का पूर्वी ज्वालामुखी क्षेत्र, जो रिंग ऑफ़ 

फायर (प्रशातं अग्नि वलय) का हिस्सा ह,ै क्रैश ेनिनिकोव 
ज्वालामुखी का घर है। नासा की अर््थ ऑब्ज़र्वेटरी के 
अनुसार, इस क्षेत्र के लगभग 300 ज्वालामुखियो ंमेें से 29 
अभी भी सक्रिय हैैं। 

•	 अंतिम ज्ञात विस्फोट: 1463 के आसपास, क्रशेनिनिकोव 
मेें अतंिम विस्फोट हुआ था।

•	 प्रकार: 1,886 मीटर ऊँचा, क्रशेनिनिकोव एक स्ट्रैटोज्वालामुखी है।
•	 विशेषताए: यह ज्वालामुखी एक ढह चुके काल्डेरा के अदंर स्थित ह,ै जिसका 

निर््ममाण 39,600 साल पहले एक विशाल विस्फोट से हुआ था, जिससे 50 घन 
किलोमीटर डैसिटिक प्यूमिस उत्पन्न हुआ था। यह दो विस्फोटक शंकुओ ंवाले 9 
किलोमीटर चौड़़े काल्डेरा से बना ह।ै क्रशेनिनिकोव के दक्षिणी शंकु के पास 800 
मीटर चौड़़ा और 140 मीटर गहरा एक क्रे टर स्थित है।

स्ट्रैटोज्वालामखुी क्या है?

•	 संर चना: ऊँचे, ढलानदार, शंकु के आकार के ज्वालामुखी, जिन्हहें स्ट्रैटोज्वालामुखी 
कहा जाता ह,ै अपनी स्तरित संरचना से पहचाने जात ेहैैं। ये "स्तर" या परतेें 
आमतौर पर पाइरोक्लास्टिक पदार््थ (गैसो,ं चट्टानो ंके टुकड़़ोों  और ज्वालामुखीय 
राख) और लावा प्रवाह के मिश्रण से बनी होती हैैं।

•	 विस्फोट की विशेषताए: एंडीसाइट और डेसाइट जसेै चिपचिपे लावा के जमाव 
के कारण, जो गैसो ंको अवरुद्र कर उच्च दबाव बनात ेहैैं, स्ट्रैटोज्वालामुखियो ंमेें 
अक्सर विस्फोटक विस्फोट होते हैैं।

•	 अवस्थिति: ये अक्सर सबडक्शन ज़़ोन मेें पाए जात ेहैैं, जसेै कि प्रशातं अग्नि 
वलय के किनारे, जहा ँएक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे धँस जाती है।

•	 वैश्विक उपस्थिति: पृथ्वी पर लगभग 60% ज्वालामुखी स्ट्रैटोज्वालामुखी 
हैैं, जिनके शिखर पर अक्सर एक छोटा क्रे टर होता ह ै जिसमेें पानी, बर््फ  या 
ज्वालामुखी गुं बद हो सकता है।

क्रे शेनिनिकोव ज्वालामुखी का प्रभाव

1.	विवर््तनि क महत्व

•	 प्रशातं अग्नि वलय लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियो ंऔर लगभग 90% 
वैश्विक भूकंपो ं(यएूसजीएस डेटा) के लिए उत्तरदायी ह।ै

•	 यह सबडक्शन ज़़ोन, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटो ंके बीच संबंध को दर््शशाता 
ह।ै

2.	 पर््ययावरणीय और जलवाय ुसंबंधी प्रभाव

•	 ज्वालामुखी की राख सौर विकिरण (अस्थायी शीतलन) को कम करके जलवाय ु
को प्रभावित कर सकती ह।ै

•	 बड़़े विस्फोटो ं (जैसे, माउंट पिनातबुो, 1991) ने वैश्विक तापमान मेें लगभग 
0.5°C की गिरावट दिखाई ह।ै 

3.	 सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता

•	 कामचटका क्षेत्र विरल आबादी वाला ह,ै जिससे मानव जोखिम कम होता है।
•	 विमानन और व्यापार व्यवधान वैश्विक चितंा का विषय बने हुए हैैं।
•	 आपदा तयैारी, निगरानी प्रणालियो ंऔर पूर््व चेतावनी तंत््रोों  के लिए सबक।

निष्कर््ष

क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी विस्फोट प्रशातं अग्नि वलय की गतिशील विवर््तनिक प्रकृति 
को उजागर करता ह ैऔर ज्वालामुखी निगरानी, ​​विमानन सुरक्षा और आपदा तैयारी 
मेें वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखाकंित करता ह।ै

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �रूस के कामचटका प्रायद्वीप मेें क्रेश ेनिनिकोव ज्वालामुखी का हालिया 
विस्फोट प्रशातं अग्नि वलय की विवर््तनिक अस्थिरता को उजागर करता 
ह।ै समतापी ज्वालामुखियो ंकी भौतिक विशेषताओ ंका परीक्षण कीजिए 
और पर््ययावरण, जलवाय ुऔर मानवीय गतिविधियो ंपर उनके प्रभाव का 
विश्लेषण कीजिए। [250 शब्द] [15 अकं]

कामचटका प्रायद्वीप मेें भूकंप
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर 8.8 तीव्रता का 
शक्तिशाली भूकंप आने के बाद प्रशातं महासागर मेें व्यापक सुनामी की चेतावनी 
जारी की गई थी।

मखु्य विवरण
•	 भूकंप की तीव्रता पहले 8.0 दर््ज की गई थी, लेकिन बाद मेें इसे बढ़़ाकर 8.8 कर 

दिया गया। इसके बाद, इसकी तीव्रता 6.9 तीव्रता की हो गई।
•	 कामचटका भूकंप, 2011 मेें जापान मेें आए 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सबसे 

शक्तिशाली भूकंप था।
•	 यह क्षेत्र "रिंग ऑफ फायर" के किनारे स्थित ह,ै जिसे प्रशातं महासागर के चारो ं

ओर भूकंपीय बले्ट भी कहा जाता है।
•	 दनुिया के 80% से ज़््यादा सबसे बड़़े भूकंप रिंग ऑफ फायर के कारण आत ेहैैं।
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भूकंप क्या है?
•	�भू कंप: भूकंप एक ऐसी घटना ह ैजो बिना किसी चेतावनी के आती ह ैऔर 

इसमेें स्थल और उसके ऊपर की हर चीज़ का ज़़ोरदार कंपन होता ह।ै यह 
गतिशील लिथोस्फे रिक या क्रस्टल प्लेटो ं के संचित तनाव के मुक्त होने के 
कारण होता ह।ै

•	� पृथ्वी की भूपर््पटी सात प्रमुख प्लेटो ंमेें विभाजित ह,ै जो लगभग 50 मील मोटी 
हैैं, जो पृथ्वी के आतंरिक भाग पर धीरे-धीरे और निरंतर गति करती हैैं, और 
कई छोटी प्लेटेें भी हैैं।

•	� भूकंप मूल रूप से विवर््तनिक होत ेहैैं; अर््थथात ्गतिशील प्लेटेें ज़़ोरदार कंपन के 
लिए ज़़िम्मेदार होती हैैं। आबादी वाले क्षेत्र मेें भूकंप आने से कई लोग हताहत 
और घायल हो सकत ेहैैं और साथ ही संपत्ति को भी भारी नुकसान हो सकता 
ह।ै

भूकंप की तीव्रता और मापन को समझना
•	 तीव्रता भूकंप के स्रोत पर उत्पन्न कुल ऊर््जजा को मापती ह,ै जबकि तीव्रता पृथ्वी 

की सतह पर किसी विशिष्ट स्थान पर कंपन के प्रभाव और गंभीरता को दर््शशाती 
ह।ै

•	 भूकंपीय गतिविधि का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह और किसी निलंबित 
पिडं के बीच सापेक्ष गति को मापने वाले सीस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की 
गतिविधियो ंको रिकॉर््ड करने के लिए किया जाता ह।ै

भूकंप के बाद क्या करेें?
•	 सुरक्षा सुनिश्चित करेें और सूचित रहेें: शातं रहेें, रेडियो/टीवी के निर्देश सुनेें और 

झटको ंके लिए तयैार रहेें।
•	 आग और गैस के खतरों  से बचाव: बिजली, गैस और पानी बंद कर देें; धमू्रपान, 

माचिस या लाइटर से बचेें; ज़रूरत पड़ने पर टॉर््च का इस्तेमाल करेें।
•	 आपात स्थिति मेें कार््रवाई करेें: छोटी आग बझुाएँ, हो सके तो बड़़ी आग लगने 

पर अग्निशमन विभाग को बलुाएँ, और घायल व्यक्तियो ंको बिना हिलाए उनकी 
सहायता करेें, जब तक कि बिल्कु ल ज़रूरी न हो।

•	 खतरनाक सामग्रियों  को सावधानी से संभाले ें: गिरे हुए ज्वलनशील उत्पादो ं
को साफ़ करेें और ढीले बिजली के तारो ंया धात ुकी वस्तुओ ंके संपर््क  मेें आने 
से बचेें।

•	 स्वास्थ्य और संसाधनों  की सुरक्षा करेें: केवल सुरक्षित, फ़़िल्टर किया हुआ पानी 
पिएँ; यदि स्थानातंरण आवश्यक हो तो भोजन, स्वच्छ पानी और आवश्यक 
दवाएँ इकट्ठा करेें।

•	 बाहर सुरक्षा सावधानियों  का पालन करेें: समुद्र तटो,ं नदी के किनारो,ं क्षतिग्रस्त 
इमारतो ंया अस्थिर संरचनाओ ंसे दूर रहेें, और फंसे हुए व्यक्तियो ंके बारे मेें तरंुत 
बचाव दल को सूचित करेें।

कामचटका: एक उच्च-जोखिम वाला भूकंपीय क्षेत्र
•	 रूस के सुदूर पूर््व मेें, कामचटका प्रायद्वीप पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंपीय रूप 

से सक्रिय क्षेत््रोों  मेें से एक ह।ै
•	 इस क्षेत्र मेें 2020, 2006, 1959, 1952 और 1923 सहित कई शक्तिशाली 

भूकंप आए हैैं, जिनमेें से कई सुनामी के रूप मेें सामने आए।
•	 ओखोटस्क माइक्रोप्लेट के नीचे प्रशातं प्लेट का अवतलन इस क्षेत्र की महत्वपूर््ण 

भूकंपीय गतिविधि का कारण ह।ै
•	 प्लेट सीमाओ ंपर अवतलन की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा तनाव उत्पन्न होता ह,ै 

जिसमेें एक सघन टेक्टोनिक प्लेट एक हल्की प्लेट के नीचे गति करती है।
•	 लगभग 10 किमी की गहराई पर, कुरील-कामचटका ट््रेेंच इसी टेक्टोनिक 

अतंःक्रिया का परिणाम ह।ै

कामचटका और प्रशांत अग्नि वलय
•	 प्रशातं प्लेट को घेरे हुए, प्रबल ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि वाला एक 

घोड़़े की नाल के आकार का वलय, अग्नि वलय, कामचटका प्रायद्वीप को भी 
घेरे हुए है।

•	 पृथ्वी पर सबसे अधिक भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत््रोों  मेें से एक, यह क्षेत्र 40,000 
किलोमीटर से अधिक क्षेत्र मेें फैला है और यरेूशियन, उत्तरी अमेरिकी, भारतीय, 
ऑस्ट्रेलियाई और अन्य सहित कई टेक्टोनिक प्लेटो ंकी सीमाओ ंको रेखाकंित 
करता ह।ै

•	 लगातार हो रह े टेक्टोनिक परिवर््तनो ं के कारण, अग्नि वलय बनाने वाले 15 
से अधिक देश—जिनमेें अमेरिका, चिली, इंडोनेशिया, जापान, रूस और 
फिलीपीसं शामिल हैैं—अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का 
अनुभव करत ेहैैं।

वैश्विक भूकंप क्षेत्र और उनका प्रभाव
•	 लगभग 80% महत्वपूर््ण भूकंप प्रशातं महासागर के परिक्षेत्र मेें आत ेहैैं, जिसे 

अक्सर अग्नि वलय के रूप मेें जाना जाता ह,ै जो इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक 
भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाता ह।ै

•	 अल्पाइड बले्ट, जो इंडोनेशिया से हिमालय और तुर्की तक फैला ह,ै दूसरा सबसे 
सक्रिय क्षेत्र ह ैऔर 15-17% भूकंपो ंके लिए ज़़िम्मेदार ह।ै

•	 मध्य-अटलाटंिक कटक, तीसरा प्रमुख क्षेत्र, सतह के नीचे स्थित ह ैऔर मध्यम, 
कम शक्तिशाली भूकंप उत्पन्न करता ह।ै

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 प्रशातं अग्नि वलय के बारे मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. यह दनुिया के 80% से अधिक सबसे बड़़े भूकंपो ंके लिए ज़़िम्मेदार ह।ै

	 2. इसकी लंबाई 40,000 किमी से अधिक ह।ै
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	 3. यह केवल भूकंपो ंसे जडु़़ा ह,ै ज्वालामुखी गतिविधि से नही।ं

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

राइसोटोप परियोजना (RHISOTOPE PROJECT)
चर््चचा मेें क््योों : राइजोटोप परियोजना, रेडियोधर्मी समस्थानिको ं(रेडियोआइसोटोप्स) 
का उपयोग करने वाला एक रचनात्मक गैैंडा विरोधी अवैध शिकार कार््यक्रम ह,ै जिसे 
हाल ही मेें एक दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालय द्वारा अंतर््रराष्ट्रीय परमाण ुऊर््जजा एजेेंसी 
(आईएईए) के साथ साझदेारी मेें शुरू किया गया था।

मखु्य विवरण
•	 वाटरबर््ग बायोस्फीयर रिजर््व मेें, पाचँ गैैंडो ं को रेडियोधर्मी समस्थानिको ं के 

इंजके्शन दिए गए।
•	 शोधकर््तताओ ं का दावा ह ै कि हालाकँि सीगं मनुष््योों  के लिए "बकेार" और 

"ज़हरीले" हो जाते हैैं, लेकिन इस प्रक्रिया से गैैंडो ंको कोई नुकसान नही ंपहुुँचा 
ह।ै

•	 रेडिएशन पोर््टल मॉनिटर (RPM), जो वर््तमान मेें दनुिया भर की सीमाओ,ं 
बंदरगाहो ंऔर हवाई अड््डोों  पर अनधिकृत परमाण ुवस्तुओ ंका पता लगाने के 
लिए लगाए गए हैैं, रेडियोधर्मी समस्थानिको ंकी अल्प मात्रा से चिह्नित गैैंडे के 
सीगंो ंका शीघ्र पता लगा सकते हैैं, जिससे अंततः सीमा शुल्क अधिकारियो ंको 
तस्करी किए गए सीगंो ंकी पहचान करने मेें मदद मिलेगी।

•	 रेडियोधर्मी पहचानकर््तता, सीगंो ंको अवैध व्यापार मेें कम आकर््षक और तस्करो ं
के लिए हानिकारक बनाकर अवैध शिकार को रोकत ेहैैं।

आइसोटोप टैगिंग कैसे काम करती है?
•	 IAEA रेडियोधर्मी आइसोटोप, जिन्हहें रेडियोआइसोटोप भी कहा जाता ह,ै को 

तत््वोों  के अस्थिर रूपो ंके रूप मेें परिभाषित करता ह ैजो अधिक स्थिर रूपो ंमेें 
बदलने के लिए विकिरण उत्सर्जित करत ेहैैं।

•	 इन्हहें रिएक्टरो ंया त्वरक (जसेै, कोबाल्ट-60, आयोडीन-131) मेें कृत्रिम रूप से 
या प्राकृतिक रूप से (जसेै, यरेूनियम-238, कार््बन-14) बनाया जा सकता ह।ै

•	 विकिरण को ट््ररैक किया जा सकता ह ैऔर आमतौर पर यह जिस पदार््थ पर पड़ता 
ह ैउसे बदल देता ह।ै

वाटरबर््ग बायोस्फीयर रिजर््व
•	 दक्षिण अफ्रीकी प््राांत लिम्पोपो का बशुवेल्ड खंड वाटरबर््ग बायोस्फीयर रिजर््व 

का घर ह।ै
•	 इसमेें नि�न आर्थिक गतिविधि वाली कम मिट्टी, ढलान और निचली पर््वत 

श््रृृंखलाएँ हैैं।

अवैध शिकार का संकट
•	 एशियाई पारंपरिक चिकित्सा मेें गैैंडे के सीगंो ंकी मागं और प्रतिष्ठा के प्रतीक के 

रूप मेें इनकी व्यापक अवैध शिकार के कारण, दनुिया भर मेें गैैंडो ंकी संख्या 
20वी ंसदी के शुरुआती 500,000 से घटकर आज केवल 27,000 रह गई ह।ै

•	 केवल 2025 की शुरुआत मेें ही 103 अवैध शिकार की घटनाओ ंके साथ, 
दक्षिण अफ्रीका, जहा ँ गैैंडो ं की सबसे बड़़ी आबादी है, पिछले दस वर्षषों मेें 
लगभग 10,000 गैैंडो ंको खो चुका ह।ै

•	 सीगं हटाने के विपरीत, जो अवधै शिकार को कम करने मेें मददगार तो ह,ै लेकिन 
गैैंडो ंके समाजीकरण और उनके क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता ह,ै राइसोटोप 
परियोजना एक आदर््श समाधान नही ंह,ै लेकिन शोधकर््तताओ ंका मानना ​​ह ैकि 
यह गैैंडो ंके व्यवहार को बदले बिना एक शक्तिशाली निवारक हो सकता ह।ै

प्रारंभिक परीक्षा विशेष
राइज़़ोटोप परियोजना
•	 शुरूआत: 2021
•	� नेतृत्व: विटवाटरसैैंड विश्वविद्यालय (विटस् विश्वविद्यालय), जोहान्सबर््ग, 

दक्षिण अफ्रीका
•	� उद्देश्य: अवैध बाजार मेें सीगंो ंका पता लगाने योग्य और उनका मूल्य कम 

करके गैैंडो ंके अवैध शिकार पर अकुंश लगाना।
मखु्य क्रियाविधि
•	�विधि : गैैंडे के सीगंो ं(मानव नाखूनो ंकी तरह केराटिन से बने) मेें रेडियोधर्मी 

समस्थानिको ंका सुरक्षित प्रवेश।
•	 सुरक्षा: गैैंडो ंऔर मनुष््योों  के लिए हानिरहित।
•	� पता लगाना: हवाई अड््डोों , बंदरगाहो ं और सीमाओ ं पर विकिरण निगरानी 

प्रणालियो ंके माध्यम से सीगंो ंका पता लगाया जा सकता ह।ै
•	 बुनियादी ढाचँा: मौजदूा वैश्विक परमाण ुसुरक्षा नेटवर््क  का उपयोग करता ह।ै
महत्वपूर््ण क््योों ?
•	� दक्षिण अफ्रीका: दनुिया की लगभग 80% गैैंडो ंकी आबादी का घर, लगभग 

16,000 सफ़़े द गैैंडे और लगभग 2,000 काले गैैंडे।
•	� अवैध शिकार का संकट: कड़़े कानूनो ंके बावजदू, दक्षिण अफ्रीका मेें 2023 

मेें 450 से ज़््यादा गैैंडो ंकी हत्या हुई।
•	� कारक: पूर्वी एशिया मेें उच्च मागँ (पारंपरिक चिकित्सा, आभूषण, विलासिता 

की वस्तुएँ)।
महत्व
•	� परमाण ुविज्ञान को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने वाली अपनी तरह की पहली 

परियोजना।
•	 संयकु्त राष्टट्र सतत विकास लक्ष्य 15 - भूमि पर जीवन का समर््थन करता है।
•	� अन्य तस्करी की गई प्रजातियो ं (जसेै, हाथीदातं के लिए हाथी) के लिए 

प्रतिकृति बनाने की क्षमता।
•	� सीगं काटने, सशस्त्र गश्त और बाड़ लगाने जसेै पारंपरिक तरीको ं से परे 

अभिनव संरक्षण का प्रदर््शन करता है।

निष्कर््ष

इस परियोजना की सफलता पैैंगोलिन और हाथियो ंजैसी अन्य संकटग्रस्त प्रजातियो ं
को बचाने के लिए ऐसी रणनीतियो ंके द्वार खोल सकती ह।ै

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 हाल ही मेें वाटरबर््ग बायोस्फीयर रिजर््व चर््चचा मेें रहा। यह कहा ँस्थित है?

	 (a) दक्षिण अफ्रीका	 (b) ब्राज़़ील

	 (c) आयरलैैंड	 (d) इटली

उत्तर: (a)
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मरम्मत का अधिकार (RIGHT TO REPAIR)
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, भारत ने मरम्मत योग्यता सूचकाकं (Repairability 
Index) के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अनौपचारिक मरम्मत ज्ञान को संरक्षित 
करन,े स्थिरता और डिजिटल नीति ढाचें मेें मरम्मत को एकीकृत करने और मरम्मत 
को उपभोक्ता का अधिकार बनाने के लक्षष्ययों  के साथ ई-कचरा नियमो ंको संशोधित 
किया।

मखु्य विवरण
•	 भारत मेें डिजिटल और कृत्रिम बदु्धिमत्ता (एआई) के लिए नीतिगत परिवेश तेज़़ी 

से बदल रहा है।
•	 नवाचार, डेटा-संचालित शासन और आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता देने वाली 

पहल, जसेै कि कृत्रिम बदु्धिमत्ता पर राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएआई) और 
डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), लोकप्रिय हो रही हैैं।

•	 हालाकँि, डिजिटल और नीतिगत संदर्भभों मेें, वे प्रणालिया ँ जो दैनिक जीवन, 
विशेष रूप से अनौपचारिक मरम्मत और रखरखाव अर््थव्यवस्था को सूक्ष्म रूप से 
सहारा देती हैैं, अनिवार््य रूप से अदृश्य बनी हुई हैैं।

अनौपचारिक मरम्मत अर््थव्यवस्था (Informal repair economy)
•	 मासंपेशी स्मृति, मौन अवलोकन और वर्षषों के व्यावहारिक सुधार भारत की 

मरम्मत विशेषज्ञता का एक बड़़ा हिस्सा हैैं।
•	 गैजटेस् को ठीक करने के लिए मैनुअल की आवश्यकता के बजाय, वे समस्याओ ं

की पहचान करन,े पुर्जजों का पुन: उपयोग करने और सीमाओ ंके भीतर काम 
करने के नए तरीके खोजने के लिए संवेदी संकेतो ंका उपयोग करत ेहैैं।

•	 अनौपचारिक मरम्मत करने वालो ं को बाज़़ारो,ं कौशल-निर््ममाण पहलो ं और 
विधायी ध्यान से तजेी से बाहर रखा जा रहा ह ैक््योों कि उत्पाद डिज़़ाइन कम 
मरम्मत योग्य होत ेजा रह ेहैैं और उपभोक्ता व्यवहार निपटान की ओर बदल 
रह ेहैैं।

•	 यह ज्ञान आमतौर पर भारत के मरम्मत उद्योग मेें आधिकारिक प्रशिक्षण या 
प्रमाणन के बजाय पुनरावतृ्ति, अवलोकन और मार््गदर््शन के माध्यम से प्रसारित 
होता ह।ै

•	 हाल ही मेें, यरूोपीय संघ ने ऐसे नियम बनाए हैैं जिनके तहत निर््ममाताओ ंको 
रखरखाव मैनुअल और प्रतिस्थापन पुर्जजों को सुलभ बनाना अनिवार््य ह।ै

•	 मरम्मत का अधिकार ढाचँा भारत मेें उपभोक्ता मामलो ंके विभाग द्वारा 2022 
मेें पेश किया गया था।

•	 संयकु्त राष्टट्र सतत विकास लक्ष्य 12 द्वारा मरम्मत को जिम्मेदार उपभोक्तावाद के 
एक घटक के रूप मेें प्रोत्साहित किया जाता ह।ै

 सरकारी पहल और कमियाँ

•	 ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022: ई-कचरा (प्रबंधन) नियम 2022 ने 
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) सिद््धाांत स्थापित किया ह,ै जो 
उत्पादको ंको उपयोग के बाद उत्पादो ंके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाता ह।ै 
हालाकँि ये नियम पुनर््चक्रण को बढ़़ावा देत ेहैैं, लेकिन इन नियमो ंमेें मरम्मत को 
निवारक उपाय के रूप मेें शायद ही उल्लेख किया गया ह।ै

•	 प्रशिक्षण: औपचारिक औद्योगिक रोजगार के लिए अल्पकालिक प्रमाणपत्र, 
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) जसेै राष्ट्रीय कौशल 
कार््यक्रमो ंका मुख्य जोर हैैं। मरम्मत श्रम, जिसमेें रचनात्मकता, निदान क्षमता 
और तात्कालिकता की आवश्यकता होती ह,ै इस प्रतिमान मेें आसानी से फिट 
नही ंबठैता ह।ै

•	 नई शिक्षा नीति (एनईपी), 2020: भारतीय ज्ञान परंपराओ ंऔर अनुभवात्मक 
शिक्षा को स्वीकार करत ेहुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 व्यावहारिक 

मरम्मत कौशल को प्रोत्साहित या स्थानातंरित करने के तरीके पर सीमित दिशा-
निर्देश प्रदान करती है।

•	 मिशन लाइफ: मरम्मत और पुन: उपयोग गतिविधियो ंको लाइफ (पर््ययावरण 
के लिए लाइफस्टाइल) द्वारा प्रोत्साहित किया जाता ह;ै हालाकँि, इन स्थायी 
प्रथाओ ंको सक्षम करने वाले श्रमिको ंको समर््थन देने के लिए, पूरक प्रयासो ंकी 
आवश्यकता ह।ै

अन्य चुनौतियाँ
•	 उत्पाद डिज़़ाइन: जटिल, मरम्मत-योग्य न होने वाले उत्पाद डिज़़ाइन और 

बदलत े उपभोक्ता व्यवहार ने अनौपचारिक मरम्मतकर््तताओ ं को हाशिए पर 
धकेल दिया ह।ै डिस्पोजबेल संस्कृति  और एआई-संचालित प्रणालिया ँ उनके 
अलिखित, अतंर्निहित ज्ञान को मिटा रही हैैं।

•	 संस्थाग त मान्यता का अभाव: अनौपचारिक मरम्मतकर््तता अभी भी सामाजिक 
सुरक्षा या आधिकारिक श्रम बल के दायरे मेें नही ंआत ेहैैं। डिजिटल वस्तुओ ंको 
अलग-अलग करने की कठिनाई के कारण पुन: उपयोग और सीखने की क्षमता 
सीमित है।

आगे की राह
•	 अनमेकिंग  के लिए डिज़़ाइनिंग: मरम्मत की क्षमता को खरीद नियमो ं और 

डिज़़ाइन मानको ं मेें शामिल किया जाना चाहिए। तकनीक को वास्तव मेें 
संधारणीय बनाने के लिए सार््वजनिक नीति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि चीज़ें कैसे बनाई, उपयोग, तोड़़ी, मरम्मत और पुन: उपयोग की जाती हैैं।

•	 औपचारिक मान्यता: अनौपचारिक मरम्मतकर््तताओ ंको ई-श्रम जसेै प्लेटफ़़ॉर््म 
द्वारा वैध रूप से मान्यता दी जा सकती है, जो श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा 
संचालित ह ैऔर सामाजिक सहायता और कौशल निर््ममाण कार््यक्रमो ंसे जडु़़ा है।

•	 प्रशिक्षण कार््यक्रम: मरम्मत कार््य की अकथित, निदानात्मक प्रकृति, जो 
मानकीकृत औद्योगिक टेम्पलेटस् से विचलित होती ह,ै को कौशल विकास और 
उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण कार््यक्रमो ं के माध्यम से ध्यान मेें रखा जाना 
चाहिए।

•	 मरम्मत समानता के लिए एआई का लाभ उठाना: स्थानीय संदर््भ का त्याग किए 
बिना, अतंर्निहित मरम्मत ज्ञान को संरचित प्रशिक्षण डेटासेट मेें एन्कोड और 
परिवर्तित करने के लिए बड़़े भाषा मॉडल (एलएलएम) का उपयोग करना। ऐसे 
मॉडल बनाना जो वास्तविक समय की मरम्मत निदान को सुविधाजनक बनाने 
के लिए निर््णय न लेें।

•	 नीतिगत वास्तविकताओ ं के साथ तालमेल: उत्पाद डिज़़ाइन और खरीद 
दिशानिर्देशो ंमेें मरम्मत योग्यता मानको ंको शामिल करना। तरंुत पुन: उपयोग 
और "डिज़़ाइनिगं फॉर अनमेकिंग" को बढ़़ावा देना।

निष्कर््ष

इस प्रकार, मरम्मत का अधिकार ग्राहको ंको सशक्त बनाता है, स्वदेशी कौशल को 
बनाए रखता ह ैऔर स्थिरता मेें सुधार करता ह।ै नीति, उत्पाद डिज़़ाइन और प्रशिक्षण 
कार््यक्रमो ंके समन्वय से समावेशी, वतृ्ताकार और समतामूलक प्रौद्योगिकी-संचालित 
विकास सुनिश्चित होता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न 

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �विश्लेषण कीजिए कि भारत की चक्रीय अर््थव्यवस्था और स्थिरता, मरम्मत 
के अधिकार के ढाचेँ से कैसे लाभान्वित हो सकती ह।ै अनौपचारिक मरम्मत 
अर््थव्यवस्था को वर््तमान नीति के ढाचेँ मेें कैसे शामिल किया जाए, इस पर 
सुझाव दीजिए। [250 शब्द] [15 अकं]



36� पर य्ावरण एव ं भू गो

इलेक्ट्रिक ब्लू बर््ड "ग्ररैंडाला"
चर््चचा मेें क््योों : ग्ररैंडाला नामक एक चमकीले नीले रंग का पक्षी हिमाचल प्रदेश की सैैंज 
घाटी मेें देखा गया।

ग्ररैंडाला के बार मेें
•	 ग्ररैंडाला (ग्ररैंडाला कोलीकलर) थ्रश वर््ग टर्डिड का 

एक पक्षी ह।ै
•	 यह ग्ररैंडाला वंश की एकमात्र प्रजाति ह।ै
•	 यह एक वकृ्षीय कीटभक्षी है।
•	 यह पूर्वोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के कुछ क्षेत््रोों  मेें पाया 

जाता ह,ै और मुख्यतः हिमालय की निचली-मध्य ऊँचाई पर पाया जाता है।
•	 यह भूटान, भारत, म््याांमार और नेपाल के साथ-साथ तिब्बत और चीन के अन्य 

क्षेत््रोों  मेें पाया जाता ह।ै
•	 ग्ररैंडाला एक सामाजिक पक्षी है; यह कीड़़े, फल और जामुन खाता ह।ै
•	 हालाकँि ग्ररैंडाला (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से नेपाल, सिक्किम और पूर््व मेें 

अरुणाचल प्रदेश तक) मेें एक आम पक्षी ह,ै फिर भी इस पर कोई वैज्ञानिक 
अध्ययन नही ंकिया गया ह।ै

•	 यह 3,000 से 5,000 मीटर की ऊँचाई पर अल्पाइन और उप-अल्पाइन क्षेत््रोों  
मेें रहता है।

•	 इसे IUCN रेड लिस्ट मेें ‘सबसे कम चितंाजनक’ के रूप मेें वर्गीकृत किया 
गया ह।ै

न्यू वुल्फ स्पाइडर प्रजाति
चर््चचा मेें क््योों : भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जडेएसआई) के शोधकर््तताओ ंने भारत मेें 
पहली बार पिराटुला एक्युमिनाटा प्रजाति की खोज की घोषणा की है, जो सुन्दरवन के 
सागर द्वीप पर भेड़़िया मकड़़ियो ं(वलु्फ स्पाइडर) का एक समूह है।

पिराटुला एक्यूमिनाटा के बार मेें

•	 यह नई पहचानी गई प्रजाति लाइकोसिड परिवार 
से संबंधित ह,ै जिसे आमतौर पर वलु्फ स्पाइडर के 
नाम से जाना जाता है।

•	 पिराटुला एक्यूमिनाटा ज़मीन पर रहने वाली और 
मज़बतू शरीर वाली होती ह।ै

•	 यह आमतौर पर नम वातावरण पसंद करती है, जिसमेें शामिल हैैं:
	¾ गीले घास के मैदान
	¾ दलदल (मार््श)
	¾ तालाबो ंया नदियो ंजसेै मीठे पानी के निकायो ंके किनारे

•	 यह अन्य वलु्फ स्पाइडर की तलुना मेें छोटे से मध्यम आकार की होती है।
•	 प्रजाति का नाम "एक्यूमिनाटा" किसी नुकीली या पतली आकृति को दर््शशाता ह,ै 

जो संभवतः शरीर के आकार या किसी विशिष्ट रूपात्मक विशेषता का संकेत 
देता ह।ै

•	 इसकी आठ आखँेें होती हैैं जो विशिष्ट लाइकोसिड शैली मेें व्यवस्थित होती हैैं—
तीन पंक्तियो ंमेें और आगे की ओर अच्छी दृष्टि के साथ।

•	 यह एक सक्रिय शिकारी है, शिकार को पकड़ने के लिए जाल नही ंबनुती।
•	 यह एकातंप्रिय और तेज़ गति से चलने वाली होती है, जिसे अक्सर ज़मीन पर 

दौड़त ेहुए देखा जाता ह।ै

•	 मादाएँ अपने अडें की थलैियो ंको अपने स्पिनरेटस् से जोड़कर ले जाती हैैं और 
अडें से निकलने के बाद अपने बच््चोों  को अपनी पीठ पर भी ले जा सकती हैैं।

•	 यह कीड़़ोों  का शिकार करके एक प्राकृतिक कीट नियत्रक के रूप मेें कार््य करती 
ह।ै

•	 नम स्थलीय पारिस्थितिक तंत््रोों  मेें खाद्य श््रृृंखला का हिस्सा, शिकारी और शिकार 
दोनो ंके रूप मेें

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� नई खोजी गई वलु्फ स्पाइडर प्रजाति पिराटुला एक्यूमिनाटा के बारे मेें क्या 
महत्वपूर््ण ह?ै

	 (a) यह दनुिया की सबसे बड़़ी ज्ञात मकड़़ी ह।ै

	 (b) �यह एक मरुस्थलीय पर््ययावास मेें खोजी गई थी और पूरी तरह से अंधी 
ह।ै

	 (c) �यह भेड़़िया मकड़़ी की एक नई प्रजाति है जो अपनी विशिष्ट प्रजनन 
संरचनाओ ंऔर पर््ययावास वरीयताओ ंके कारण पहचानी जाती ह।ै

	 (d) �यह उड़ने वाले कीड़़ोों  को पकड़ने के लिए बड़़े गोलाकार जाल बनुने के 
लिए जानी जाती है। 

उत्तर: (c)

सनफ्लावर सी स्टार (SUNFLOWER SEA STAR)
चर््चचा मेें क््योों : जीवाण ु "डेन्सोवायरस", 5 अरब से अधिक स्टारफिश की मृत्यु का 
जिम्मेदार।

सी स्टार या स्टारफिश के बार मेें

•	 पाइक्नोपोडिया हलेियनथोइड्स, जिसे आमतौर 
पर सनफ्लावर सी स्टार के रूप मेें जाना जाता है, 
उत्तरपूर्वी प्रशातं महासागर मेें पाया जाने वाला एक 
बड़़ा सी स्टार ह।ै

•	 अपने वंश की एकमात्र प्रजाति, यह दनुिया के सबसे बड़़े समुद्री तारो ंमेें से एक 
ह।ै

•	 वयस्क सन्फ्लावर सी स्टार मेें आमतौर पर 16 से 24 शाखाएँ होती हैैं। इनका 
रंग अलग-अलग होता ह।ै

•	 सनफ्लावर सी स्टार शिकारी और मासंाहारी होत ेहैैं, जो ज़््यादातर समुद्री अर्चिन, 
क्लैम, समुद्री घोघंे और अन्य छोटे अकशेरुकी जीवो ंको खात ेहैैं।

•	 सनफ्लावर सी स्टार को IUCN की लाल सूची मेें गंभीर रूप से संकटग्रस्त के 
रूप मेें वर्गीकृत किया गया ह।ै

•	 इनका रंग चमकीले नारंगी, पीले-लाल से लेकर भूरे और कभी-कभी बैैंगनी तक 
होता ह,ै इनका शरीर मुलायम, मखमली बनावट वाला होता ह ैऔर शक्तिशाली 
चूषको ंवाली 5-24 भुजाएँ होती हैैं।

•	 सनफ्लावर सी स्टार कभी अलास्का से दक्षिणी कैलिफ़़ोर्निया तक उत्तरपूर्वी 
प्रशातं क्षेत्र मेें आम थ,े और पुगेट साउंड, ब्रिटिश कोलंबिया, उत्तरी कैलिफ़़ोर्निया 
और दक्षिणी अलास्का मेें प्रमुख थ।े
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डेेंसोवायरस और सन्फ्लावर सी स्टार की मृत्यु मेें इसकी भूमिका

•	 डेेंसोवायरस एक प्रकार का पार्वोवायरस है: यह पार्वोविरिड परिवार से संबंधित 
ह ैऔर अकशेरुकी जीवो,ं जिनमेें सी स्टार जसेै इकाइनोडर््म भी शामिल हैैं, को 
संक्रमित करने के लिए जाना जाता है।

•	 सी स्टार क्षय रोग (SSWD) से संबंधि त: सी स्टार-संबंधित डेेंसोवायरस 
(SSaDV) का सी स्टार क्षय रोग से गहरा संबंध ह,ै जो विभिन्न सी स्टार 
प्रजातियो ंमेें बड़़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनता ह।ै  

•	 सनफ्लावर सी स्टार की बड़़े पैमाने पर मतृ्यु: सनफ्लावर सी स्टार (पाइक्नोपोडिया 
हलेियनथोइड्स) की जनसंख्या मेें 2013 के आसपास उत्तरी अमेरिका के प्रशातं 
तट पर विनाशकारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण SSaDV था।

•	 ऊतक क्षय और विघटन का कारण बनता है: संक्रमित सी स्टार मेें घाव, अगंो ं
का मुड़ना, शरीर का विघटन और अतंतः मृत्यु जसेै लक्षण दिखाई देत ेहैैं - जो 
SSWD के लक्षण हैैं।

•	 जलीय वातावरण मेें अत्यधिक संक्रामक: यह वायरस समुद्री जल मेें आसानी 
से फैलता है, जिससे इसे नियत्रित करना मुश्किल हो जाता ह,ै खासकर सघन 
सी स्टार आबादी मेें।

•	 तापमान संबंधी तनाव से प्रकोप और बिगड़ सकता है: माना जाता ह ै कि 
जलवाय ुपरिवर््तन के कारण, समुद्र का बढ़ता तापमान, डेेंसोवायरस संक्रमण के 
प्रसार और गंभीरता को बढ़़ा सकता ह।ै

•	 समदु्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा: समुद्री अर्चिन के एक प्रमुख शिकारी, 
सनफ्लावर सी स्टार के नष्ट होने से अर्चिन की आबादी मेें उछाल आया ह ैऔर 
समुद्री शैवाल वनो ंका क्षरण हुआ है, जिससे संपूर््ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र 
बदल गया ह।ै

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� सनफ्लावर सी स्टार (पाइक्नोपोडिया हेलियनथोइड्स) के बारे मेें निम्नलिखित 
मेें से कौन सा कथन सत्य है?

	 (a) �यह उत्तरी अमेरिका की झीलो ंमेें पाई जाने वाली एक मीठे पानी की 
प्रजाति है।

	 (b) यह सी स्टार क्षय रोग से अप्रभावित है।

	 (c) �यह सबसे बड़़े और सबसे तेज़ सी स्टार मेें से एक है, जो समुद्री अर्चिन 
की आबादी को नियत्रित करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाता ह।ै

	 (d) यह मुख्य रूप से फिल्टर फीडिगं द्वारा प्लवक पर आधारित ह।ै

उत्तर: (c)

ऊदबिलाव और तारा कछुए (OTTERS AND STAR 
TORTOISES)

चर््चचा मेें क््योों : दो स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव और दस सितारा कछुए गुजरात के सूरत से 
दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (एनजडेपी) मेें लाए गए हैैं।

ऊदबिलाव के बार मेें

•	 ऊदबिलाव मस्टेलिड परिवार से संबंधित अर््ध-जलीय स्तनधारी हैैं।
•	 ये अपने चंचल व्यवहार, बदु्धिमत्ता और बहेतरीन तरैाकी क्षमता के लिए जाने 

जात ेहैैं।
•	 दनुिया भर मेें ऊदबिलाव की 13 प्रजातिया ँहैैं, और भारत मेें सबसे अधिक पाई 

जाने वाली प्रजातिया ँये हैैं:
	¾ स्मूथ-कोटेड वाला ऊदबिलाव (लुट््ररोगेल पर्सिपिसिलाटा)
	¾ एशियाई छोटे-पंज ेवाला ऊदबिलाव (एओनिक्स सिनेरियस)
	¾ यरेूशियन ऊदबिलाव (लुट््ररा लुट््ररा)

•	 पर््ययावास और वितरण:
	¾ ऊदबिलाव आमतौर पर मीठे पानी की नदियो,ं झीलो,ं आर्दद्रभूमि और 

कभी-कभी तटीय क्षेत््रोों  के किनारे पाए जात ेहैैं।
	¾ भारत मेें, ये पश्चिमी घाट, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ 

हिस््सोों  मेें पाए जात ेहैैं।
•	 संरक्षण  स्थिति:

	¾ पर््ययावास हानि, प्रदूषण और अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण स्मूथ-कोटेड 
ऊदबिलाव को IUCN की लाल सूची मेें सुभेद्य के रूप मेें सूचीबद्ध किया 
गया ह।ै

	¾ ऊदबिलाव को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की 
अनुसूची I के अतंर््गत संरक्षित किया गया है।

भारतीय तारा कछुआ (Indian Star Tortoise) के बार मेें

•	 वैज्ञानिक नाम: जियोचेलोन एलिगेेंस

•	 भारतीय तारा कछुआ आकार मेें छोटा से मध्यम होता ह ैऔर कछुआ प्रजातियो ं
मेें से एक ह।ै

•	 इसके गुं बददार कवच पर तारे जसेै चमकत ेहुए पैटर््न होते हैैं।
•	 यह मुख्य रूप से भारत (विशेषकर गुजरात, तमिलनाड और आधं्र प्रदेश), 

श्रीलंका और पाकिस्तान के कुछ हिस््सोों  मेें पाया जाता ह।ै
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•	 ये शुष्क क्षेत््रोों , घास के मैदानो ंऔर झाड़़ीदार जंगलो ंमेें पाए जात ेहैैं।
•	 संरक्षण  स्थिति:

	¾ IUCN की लाल सूची मेें सुभेद्य के रूप मेें सूचीबद्ध।
	¾ CITES के परिशिष्ट I के अतंर््गत शामिल, जिसका अर््थ ह ैकि अतंर््रराष्ट्रीय 

व्यापार निषिद्ध है।
	¾ भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV के 

अतंर््गत संरक्षित।
•	 खतरे:

	¾ अवैध पालत ूव्यापार
	¾ पर््ययावास हानि
	¾ धार्मिक या सजावटी उद्देश््योों  के लिए तस्करी

•	 पारिस्थितिकी तंत्र मेें भूमिका:
	¾ ये बीज फैलाव और मृदा वातन मेें मदद करत ेहैैं, जिससे उनके मूल शुष्क 

आवासो ंके स्वास्थ्य मेें योगदान मिलता है।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान मेें स्थानांतरण का महत्व
•	 यह निम्नलिखित क्षेत््रोों  मेें चल रह ेप्रयासो ंको दर््शशाता ह:ै

	¾ वन्यजीव बचाव और पुनर््ववास
	¾ संरक्षण के लिए अतंर-राज्यीय सहयोग
	¾ जन शिक्षा और जागरूकता
	¾ वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रजाति प्रबंधन

•	 यह कदम प्रजनन कार््यक्रमो ंऔर आगंतकुो ंको कम ज्ञात लेकिन पारिस्थितिक 
रूप से महत्वपूर््ण प्रजातियो ंके बारे मेें जागरूक करने मेें भी मदद कर सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन पर््ययावास और संरक्षण स्थिति के संदर््भ मेें 
ऊदबिलाव और भारतीय तारा कछुए के बीच सही अंतर दर््शशाता ह?ै

	 (a) �ऊदबिलाव मरुस्थल मेें रहने वाले सरीसृप हैैं, जबकि भारतीय तारा 
कछुए जलीय स्तनधारी हैैं; दोनो ंको कम चितंाजनक प्रजातियो ंकी 
सूची मेें रखा गया ह।ै

	 (b) �ऊदबिलाव मीठे पानी के पर््ययावासो ंमेें पाए जाने वाले जलीय स्तनधारी 
हैैं और इन्हहें संवेदनशील प्रजातियो ंकी सूची मेें रखा गया ह,ै जबकि 
भारतीय तारा कछुए भूमि पर रहने वाले सरीसृप हैैं जिन्हहें भी सुभेद्य 
प्रजातियो ंकी सूची मेें रखा गया ह।ै

	 (c) �ऊदबिलाव और भारतीय तारा कछुए दोनो ंउभयचर हैैं जो आमतौर 
पर वर््षषावनो ंमेें पाए जात ेहैैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 
की अनुसूची II के अतंर््गत सूचीबद्ध हैैं।

	 (d) �ऊदबिलाव और भारतीय तारा कछुए दोनो ंसमुद्री प्रजातिया ँहैैं और 
IUCN के अनुसार संकटग्रस्त नही ंहैैं।

उत्तर: (b)

इंद्री लेमूर गट बैक्टीरिया
चर््चचा मेें क््योों : पहली बार, शोधकर््तताओ ंने इण्ड्री लेमुर के आतं्र माइक्रोबायोम का 
विश्लेषण किया है, जो मेडागास्कर की एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है।

 माइक्रोबायोम के अध्ययन की आवश्यकता
•	 यह कठोर पद्धति न केवल इंद्री के अस्तित्व से जडु़़ी 

विशिष्ट आतं माइक्रोबियल प्रजातियो ं को सूचीबद्ध 
करने मेें मदद करती ह,ै बल्कि निम्नलिखित विषयो ंपर 
भी अतंर्दृष्टि प्रदान करती है:

	¾ आहार और सामाजिक संरचना माइक्रोबायोम को 
कैसे आकार देत ेहैैं,

	¾ पोषण संबंधी स्वास्थ्य और आहार विशेषज्ञता के लिए संभावित निहितार््थ,
	¾ प्रजातियो ंके लचीलेपन मेें माइक्रोबियल वंशागति की भूमिका - संरक्षण 

रणनीतियो ंके लिए महत्वपूर््ण।

कार््यप्रणाली
•	 नमनूा संग्र ह: विभिन्न सामाजिक समूहो ंसे मल (और मृदा) का नमूना लेना।
•	 नमनूा संरक्षण : OMNIgene.GUT बफर, इथनेॉल, रात भर जमाना, फिर 

-80 °C पर भंडारण।
•	 डीएनए निष्कर््षण: QIAGEN किट (जसेै, DNeasy PowerSoil)।
•	 अनकु्रमण विधिया:ँ 16S rRNA एम्प्लिकॉन (MiSeq) और शॉटगन 

मेटाजीनोमिक्स (HiSeq या समकक्ष)।
•	 जैव सूचना विज्ञान विश्लेषण: OTU क्लस्टरिंग (QIIME), जीनोम 

संयोजन, वर्गीकरण और कार््ययात्मक रूपरेखा।
•	 पारिस्थितिक विश्लेषण: विविधता माप, सूक्ष्मजीव संचरण मूल््याांकन, सामाजिक 

बनाम पर््ययावरणीय प्रभावो ंकी तलुना।

मखु्य निष्कर््ष
•	 अध्ययन इंद्री माइक्रोबायोम मेें 48 विभिन्न जीवाणु प्रजातिया ँपाई गईं।
•	 इनमेें से 47 पहले अज्ञात थी ंऔर इंद्री के लिए विशिष्ट थी।ं
•	 केवल एस््चचेरिचिया कोली की पहचान की गई, जो मुख्यतः मानव बस्तियो ं के 

निकट समूहो ंमेें मौजदू था।
•	 यह दर््शशाता है कि इंद्री के अपने विशिष्ट सूक्ष्मजीव समुदाय हैैं।
•	 यदि इंद्री विलुप्त हो जाते हैैं, तो इससे ये विशिष्ट जीवाणु भी लुप्त हो जाएँगे।

इंद्री लेमूर के बार मेें
•	 IUCN स्थिति: गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
•	 जनसंख्या : <10,000 और घटती जा रही है।
•	 प्रमखु खतरे: पर््ययावास हानि, विखंडन, अवैध शिकार।
•	 संरक्षण : IUCN लाल सूची स्थिति, CITES परिशिष्ट I, संरक्षित क्षेत्र।
•	 संरक्षण  कार््य: सामुदायिक रेेंजर, पर््ययावास पुनर्स्थापन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार।
•	 रूप और व्यवहार: काला-सफेद कोट; छतरी पर चढ़त ेया चिपके रहते समय 

सीधा खड़़ा रहता ह;ै छोटे, एकपत्नी परिवार समूहो ं मेें रहता ह ै और जटिल 
वाचिक संचार प्रदर्शित करता है।

•	 पर््ययावास और जीवनशैली: वनवासी पर््णभक्षी, मुख्य रूप से पत्ते, फल, बीज 
और फूल खात ेहैैं; संभवतः अपना अधिकाशं जीवन पेड़़ोों  पर बितात ेहैैं।

निष्कर््ष

इंद्री लीमर पर माइक्रोबायोम अनुसंधान प्रजातियो ं के अस्तित्व, पारिस्थितिक 
अनुकूलन और सूक्ष्मजीवी वंशानुक्रम की भूमिका के बारे मेें बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान 
करता है। चँूकि पर््ययावास हानि और जलवाय ुपरिवर््तन जवै विविधता के लिए ख़तरा 
हैैं, ऐसे अध्ययन लक्षित संरक्षण प्रयासो ंको सूचित कर सकत ेहैैं, जिससे लुप्तप्राय 
जानवरो ंऔर उनके आवश्यक सूक्ष्मजीवी सहयोगियो,ं दोनो ंकी सुरक्षा सुनिश्चित हो 
सके।
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यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� इंद्री लीमर गट बकै्टीरिया का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः किस प्रकार 
के नमूने का उपयोग किया जाता है?

	 (a) रक्त का नमूना	 (b) बाल का नमूना

	 (c) मल का नमूना	 (d) त्वचा का स्वाब

उत्तर: (c)

सीबकथॉर््न और हिमालयन बकव्हीट
चर््चचा मेें क््योों : लद्दाख के शीत मरुस्थल मेें  उगाए गए सीबकथॉर््न और हिमालयन 
बकव्हीट के बीज नासा के क्रू -11 मिशन द्वारा अंतर््रराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए 
गए प्रयोगो ंका हिस्सा हैैं।

उद्देश्य
•	 अतंरिक्ष कृषि तत्परता: आकलन करना कि क्या ये मज़बतू फ़सलेें अतंरिक्ष के 

वातावरण के अनुकूल हो सकती हैैं और चंद्रमा या मंगल जसेै अलौकिक स्थानो ं
पर उगाई जा सकती हैैं।

•	 अकुंरण-पूर््व परिवर््तनों  को समझना: देखना कि बीजो ंके अकुंरित होने से पहले 
ही, सूक्ष्म गुरुत्वाकर््षण मेें जीन अभिव्यक्ति और चयापचय कैसे बदल जात ेहैैं।

•	 पृथ्वी के लिए फ़सल सुधार: पृथ्वी पर चरम या निम्नीकृत परिस्थितियो ं(विशेषकर 
लद्दाख जसेै शुष्क, ठंडे क्षेत््रोों ) के अनुकूल जलवाय-ुप्रतिरोधी, पोषक तत््वोों  से 
भरपूर फ़सलेें विकसित करने के लिए निष्कर्षषों का उपयोग करना।

•	 स्वदेशी सुपरफ़़ूड स् को वैश्विक स्तर पर बढ़़ावा देना: लद्दाख की अनूठी फ़सलो ं
जसेै सीबकथॉर््न और टार््टरी बकव्हीट को संधारणीय, उच्च-पोषण वाले खाद्य 
स्रोतो ंके मॉडल के रूप मेें प्रदर्शित करना।

•	 अतंर््रराष्ट्रीय सहयोग और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना: प्रोटोप्लेनेट 
जसेै भारतीय स्टार््ट-अप और जगुआर स्पेस जैसी वैश्विक फर्ममों को शामिल करत े
हुए, सार््वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से अतंरिक्ष अनुसंधान को बढ़़ावा 
देना।

वापसी और संभाव नाए
•	 ये बीज क्रू -10 के साथ पृथ्वी पर वापस आने से पहले लगभग एक सप्ताह तक 

सूक्ष्म गुरुत्वाकर््षण मेें रह,े और अब भारतीय शोधकर््तताओ ंद्वारा विश्लेषण के 
लिए भेजे जा रहे हैैं।

•	 अपेक्षित अतंर्दृष्टि मेें शामिल हैैं:
	¾ अतंरिक्ष स्थितियो ं से प्रेरित आनुवंशिक या संरचनात्मक परिवर््तनो ं की 

पहचान।
	¾ अनुकूलन की अतंर्दृष्टि जो भविष्य मेें अंतरिक्ष कृषि के साथ-साथ पृथ्वी पर 

तनाव-सहनशील फसलो ंके विकास को सूचित कर सकती है।

अध्ययन का महत्व
•	 विज्ञान एवं  प्रौद्योगिकी - कृषि: अतंरिक्ष कृषि मेें भविष्योन्मुखी प्रयोगो ं और 

दीर््घकालिक मिशनो ंके लिए खाद्य सुरक्षा की खोज को प्रदर्शित करता है।
•	 अतंर््रराष्ट्रीय सहयोग एवं  स्टार््ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र: बेेंगलुरु स्थित स्टार््ट-अप 

प्रोटोप्लेनेट के माध्यम से भारत की भागीदारी पर प्रकाश डालता है, जो वैश्विक 
अतंरिक्ष अनुसंधान मेें निजी क्षेत्र के तालमेल को दर््शशाता ह।ै

•	 पर््ययावरण एवं  जलवाय ुलचीलापन: स्थलीय जलवाय ुअनुकूलन रणनीतियो ंके 
साथ संरेखित, अतंर्निहित लचीलेपन वाली उच्च-ऊंचाई वाली फसलो ंपर जोर 
देता ह।ै

आगे की राह

इस अतंरिक्ष-आधारित बीज प्रयोग के निष्कर्षषों को जलवाय-ुप्रतिरोधी कृषि पर राष्ट्रीय 
अनुसंधान मेें एकीकृत किया जाना चाहिए। अतंरिक्ष एजेेंसियो,ं कृषि वैज्ञानिको ंऔर 
स्टार््टअप्स के बीच सहयोग से पृथ्वी और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानो,ं दोनो ंके लिए 
तनाव-सहनशील, उच्च-पोषण वाली फसलेें विकसित करने मेें मदद मिल सकती ह।ै 
ऐसे अध्ययनो ंका विस्तार खगोल-जीव विज्ञान और अंतरिक्ष कृषि नवाचार मेें भारत 
की भूमिका को भी बढ़़ावा देगा।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावि त प्रश्न 

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� लद्दाख से अंतर््रराष्ट्रीय अतंरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) तक सीबकथॉर््न और 
हिमालयन बकव्हीट के बीज भेजने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?

	 (a) मंगल ग्रह की मिट्टी मेें उगने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना।

	 (b) �अकुंरण से पहले सूक्ष्म गुरुत्वाकर््षण के तहत आनुवंशिक और 
उपापचयी व्यवहार मेें परिवर््तनो ंका अध्ययन करना।

	 (c) फसलो ंके आनुवंशिक रूप से संशोधित संस्करण बनाना।

	 (d) �निर््ययात उद्देश््योों  के लिए भारतीय और अमेरिकी बीज किस््मोों  की तलुना 
करना।

उत्तर: (b)

पवन फार्ममों मेें पक्षियों  की मतृ्यु दर
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा किए 
गए एक अध्ययन मेें थार मरुस्थल मेें पवन फार्ममों मेें पक्षियो ंकी मृत्यु दर मेें वदृ्धि का 
अनुमान लगाया गया ह।ै

 मखु्य विवरण
•	 नेचर साइंटिफिक रिपोर््टट््स मेें प्रकाशित यह अध्ययन राजस्थान के जसैलमेर मेें 

3,000 वर््ग किलोमीटर के मरुस्थलीय भूभाग पर किया गया था, जहा ँलगभग 
900 पवन टर््बबाइन और 270 से अधिक पक्षी प्रजातिया ँहैैं।

•	 90 यादृच्छिक रूप से चुने गए टर््बबाइनो ंके 150 मीटर के दायरे मेें, शोधकर््तताओ ं
ने सात बहु-मौसमी सर्वेक्षणो ंमेें 124 पक्षी शवो ंकी पहचान की।

•	 शवो ंका पता लगाने मेें आने वाली कठिनाइयो,ं जसेै कि मृत जानवरो ंकी खोज 
और भू-भाग की बाधाओ ंको ध्यान मेें रखत ेहुए, अनुमानित वार्षिक पक्षी मृत्यु 
दर प्रति 1,000 वर््ग किलोमीटर मेें 4,464 पक्षियो ंकी आश्चर््यजनक रूप से 
अधिक थी।

•	 इसके विपरीत, नियत्रण स्थानो ंपर, जो टर््बबाइनो ंसे 500-2,000 मीटर की दूरी 
पर थ,े कोई पक्षी मृत्यु नही ंहुई, जो दर््शशाता ह ैकि टर््बबाइन ही मुख्य कारण थ।े

•	 दिलचस्प बात यह ह ैकि कच्छ और दावणगेरे के पहले के आकंड़़ोों  की तुलना 
मेें, जिसमेें प्रति टर््बबाइन प्रति वर््ष 0.47 पक्षी मृत्यु दिखाई गई थी, अध्ययन का 
मृत्यु दर अनुमान प्रति माह प्रति टर््बबाइन 1.24 पक्षी मृत्यु का अनुमान कही ं
अधिक ह।ै
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•	 थार मरुस्थल एक प्रसिद्ध शीतकालीन गंतव्य और मध्य एशियाई फ्लाईवे का 
एक घटक ह,ै जो पूरे यरेूशिया मेें पक्षियो ंके प्रवास का एक महत्वपूर््ण मार््ग है।

•	 चँूकि शिकारी पक्षी दीर््घघाय ु होत े हैैं और कम अडें देत े हैैं, इसलिए किसी भी 
अतिरिक्त मृत्यु का समग्र रूप से उनकी आबादी पर प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह
•	 पवन टर््बबाइनों  की पेेंटिंग: दृश्यता मेें सुधार के लिए किसी एक ब्लेड पर पेेंटिग 

करना जिससे शिकारी पक्षियो ंको पता लगाने और उन्हहें नियत्रित करने मेें मदद 
मिले।

•	 पवन फार्ममों को अनकूुलित रूप से बंद करना: दिन या मौसम (प्रवासी मौसम) 
के विशिष्ट समय पर टर््बबाइनो ंको बंद करने से सीधा संपर््क  कम करने मेें मदद 
मिलेगी।

•	 पवन फार््म का स्थान: पवन फार््म के स्थान का बदु्धिमानी से चयन सबसे महत्वपूर््ण 
शमन उपाय ह।ै

•	 एवीआईएसटीईपी: बर््डलाइफ इंटरनेशनल ने ऊर््जजा नियोजन के लिए ओपन-
सोर््स एवियन सेेंसिटिविटी टूल (एवीआईएसटीईपी) प्लेटफ़़ॉर््म बनाया है ताकि 
डेवलपर््स को उन क्षेत््रोों  का पता लगाने और उनसे बचने मेें मदद मिल सके जहा ँ
पक्षी नवीकरणीय ऊर््जजा से प्रभावित हो सकते हैैं। डेवलपर््स इसका उपयोग यह 

निर््धधारित करने के लिए कर सकत ेहैैं कि कौन से क्षेत्र पक्षी प्रजातियो ंके लिए 
"कम", “मध्यम", “उच्च" या "बहुत अधिक" संवेदनशील हैैं।

•	 भारत के पूरे देश, इसके अपतटीय क्षेत््रोों  सहित, को "कम", “मध्यम", “उच्च" 
और "बहुत अधिक" पक्षी संवेदनशीलता स्तरो ंमेें वर्गीकृत किया गया ह।ै

•	 हालाकंि एवीआईएसटीईपी का उपयोग एक मार््गदर््शक के रूप मेें किया जा 
सकता ह,ै पवन फार््म की स्थापना से पहले जमीनी स्तर का अध्ययन आवश्यक 
ह।ै

संकटग्रस्त प्रजातिया ँऔर क्षेत्रीय भेद्यता
•	 थार मरुस्थल पारिस्थितिक रूप से एक महत्वपूर््ण क्षेत्र ह ै क््योों कि यह मध्य 

एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर््ण हिस्सा ह,ै जो यरेूशिया मेें पक्षियो ंके प्रवास 
का एक महत्वपूर््ण मार््ग है।

•	 इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र एक प्रसिद्ध शीतकालीन स्थल ह,ै जिससे पवन ऊर््जजा 
अवसंरचना के कारण पक्षियो ंकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती ह।ै

•	 रैप्टर की ऊँचाई और ऊँची उड़़ान पैटर््न के कारण, वे पवन टरबाइन ब्लेड से होने 
वाली दरु््घटनाओ ंके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होत ेहैैं।

•	 ये मृत्यु दर जनसंख्या-स्तर पर प्रभाव डाल सकती ह,ै विशेष रूप से लुप्तप्राय 
प्रजातियो ंके लिए।
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इकाई
5 विज्ञान एवं  प्रौद्योगिकी

व्यापक राष्ट्रीय अतंरिक्ष काननू
चर््चचा मेें क््योों : भारतीय अतंरिक्ष कार््यक्रम महत्वपूर््ण मिशनो ं के माध्यम से तजेी से 
विकास का अनुभव कर रह ेहैैं; हालाकंि, तकनीकी प्रगति के अलावा, देश अतंरिक्ष 
संचालन या गतिविधियो ं के लिए एक मजबतू कानूनी ढाचें की स्थापना को भी 
प्राथमिकता दे रहा है।

अतंरिक्ष काननू
संयकु्त राष्टट्र बाह्य अतंरिक्ष मामलो ंका कार््ययालय (UNOOSA) कहता ह ैकि 
अतंरिक्ष कानून मेें विभिन्न अतंर््रराष्ट्रीय समझौत,े संधिया,ँ अभिसमय और संयकु्त 
राष्टट्र महासभा के प्रस्ताव, साथ ही अतंर््रराष्ट्रीय संगठनो ंद्वारा विकसित नियम और 
विनियम शामिल हैैं।
अतंरिक्ष काननू के प्रमखु तत्व (UNOOSA के अनसुार):
•	 शातंिपूर््ण उद्देश््योों  के लिए बाह्य अतंरिक्ष का उपयोग।
•	� किसी भी एक राष्टट्र द्वारा बाह्य अतंरिक्ष और खगोलीय पिडंो ंका अधिग्रहण न 

करना।
•	 सभी देशो ंद्वारा बाह्य अतंरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग की स्वतंत्रता।
•	� राष्ट्रीय अतंरिक्ष गतिविधियो ं (सरकारी या गैर-सरकारी) के लिए राज्य की 

ज़़िम्मेदारी और दायित्व।
•	 अतंरिक्ष और खगोलीय पिडंो ंके हानिकारक संदूषण से बचाव।

मखु्य बिदंु
•	 संधि और काननू के बीच अतंर: भारत ने बाह्य अतंरिक्ष संधि, उत्तरदायित्व 

अभिसमय और पंजीकरण अभिसमय जसैी प्रमुख संयकु्त राष्टट्र अतंरिक्ष संधियो ं
का अनुसमर््थन किया ह।ै फिर भी, इन अतंर््रराष्ट्रीय दायित््वोों  के लिए घरेलू कानूनो ं
का लागू होना आवश्यक है। 

•	 मौजदूा नियामक ढाचेँ की सीमाए: वर््तमान नीतिया—ँजसेै भारतीय अतंरिक्ष 
नीति 2023, IN-SPACe मानदंड और प्रक्रियाएँ (NPG), और मानको ंकी 
सूची—मार््गदर््शन तो प्रदान करती हैैं, लेकिन लागू करने योग्य कानूनी स्थिति 
का अभाव रखती हैैं। IN-SPACe, जो एक नियामक भूमिका निभाता है, 
वैधानिक प्राधिकरण के बिना संचालित होता ह।ै

•	 नियामक अस्पष्टता और विखंडन: कई मंत्रालय—अतंरिक्ष विभाग (DoS), 
रक्षा, दूरसंचार, वाणिज्य—अतंरिक्ष अनुमोदनो ंमेें शामिल हैैं, जिसके कारण 
ओवरलैप, देरी और निवेशक भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

बढ़ती व्यावसायिक भागीदारी के बीच विनियमन की आवश्यकता:

•	 लाइसेेंसिंग एवं  नियामक प्राधिकरण (कौन प्रक्षेपण कर सकता है, किस समय-
सीमा के साथ, किन मानदंडों  के तहत): निजी अतंरिक्ष गतिविधियो ंकी मंज़़ूरी 
के लिए नोडल निकाय, IN-SPACe, वर््तमान मेें बिना किसी कानूनी समर््थन 
के कार््य करता ह,ै जिससे उसके निर््णयो ंको न्यायिक चुनौती मिल सकती है।

•	 दायित्व एवं  बीमा (धाराओ ंऔर वित्तीय उत्तरदायित्व को परिभाषित करना): 
भारत अपने अतंरिक्ष पिडंो ं से होने वाले नुकसान के लिए अतंरराष्ट्रीय स्तर 

पर उत्तरदायी ह—ैभले ही वे निजी फर्ममों द्वारा प्रक्षेपित किए गए हो।ं कानूनी 
मानदंडो ंके बिना, मुआवज़़ा निर््धधारित करना और किफायती बीमा प्राप्त करना 
अनिश्चित बना हुआ है।

•	 एफडीआई मानदंड (उपग्रह खंडो ंमेें संभावित रूप से 100% स्वचालित मार््ग 
की अनुमति)

•	 बौद्धिक संपदा अधिकार (नवाचार की रक्षा के लिए): अस्पष्ट स्वामित्व 
अधिकार और अस्पष्ट एफडीआई मानदंड नवाचार मेें बाधा डालत ेहैैं और निवेश 
को हतोत्साहित करत ेहैैं।

•	 अतंरिक्ष मलबा शमन एवं  सुरक्षा प्रोटोकॉल (तकनीकी और काननूी उपाय, 
स्वच्छता मानदंड): मलबा शमन, जीवन-काल समाप्ति निपटान (end-of-
life disposal) और अतंरिक्ष यातायात प्रबंधन जसेै मुद्दे अभी भी अनियमित 
हैैं।

राष्ट्रीय अतंरिक्ष काननू:

•	 अतंर््रराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओ ंको क्रियान्वित करेगा।
•	 निवेशको ंका विश्वास बढ़़ाएगा और पंूजी आकर्षित करेगा।
•	 स्टार््टअप विकास को बढ़़ावा देगा और प्रतिभा पलायन को रोकेगा।
•	 दरु््घटनाओ ं या कक्षीय दरु््घटनाओ ं के मामले मेें ज़़िम्मेदारी की स्पष्टता प्रदान 

करेगा।
•	 वैश्विक मानदंडो ंके अनुरूप सतत और सुरक्षित विकास का समर््थन करेगा।

काननूी अपर््ययाप्तता के परिणाम
•	 निवशकों  की हिचकिचाहट: कानूनी निश्चितता और बीमा तंत्र का अभाव घरेलू 

और विदेशी निवेश दोनो ंको रोकता है, जिससे स्टार््टअप्स को स्थानातंरित होने 
की संभावना बढ़ जाती ह।ै

•	 भ-ूराजनीतिक भेद्यता: विशेष रूप से अन्य देशो ं द्वारा बढ़ता अंतरिक्ष 
सैन्यीकरण, भारत के रणनीतिक क्षेत्र मेें कानूनी स्पष्टता की आवश्यकता को 
रेखाकंित करता ह।ै

•	 अनपुालन जोखिम: एक कमजोर कानूनी ढाचंा अतंर््रराष्ट्रीय दायित््वोों  के गैर-
अनुपालन का कारण बन सकता है, जिससे भारत को वैश्विक कानूनी परिणामो ं
का सामना करना पड़ सकता है।

 विशेषज््ञोों  और संस्थागत विश्लेषकों  की सिफ़़ारिशेें
•	 राष्ट्रीय अतंरिक्ष गतिविधिया ँकाननू लाग करना: लाइसेेंसिगं प्रक्रियाओ,ं देयता 

मानदंडो,ं बीमा अधिदेशो,ं बौद्धिक संपदा सुरक्षा और मलबा विनियमन को 
सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक अधिनियम।

•	 IN-SPACe के लिए वैधानिक सशक्तीकरण: स्पष्ट समयसीमा और प्रवर््तन 
शक्ति के साथ एकल-खिड़की नियामक के रूप मेें कार््य करने हेत ुस्वतंत्र कानूनी 
प्राधिकार प्रदान करना।

•	 किफायती बीमा ढाचँा: निजी कंपनियो ंके लिए बीमा की लागत कम करने हते ु
पुनर्बीमा पूल या सरकार समर्थित योजनाएँ स्थापित करना।

•	 उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवश मानदंड: रणनीतिक सुरक्षा उपायो ंको बनाए रखत े
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हुए, उपग्रह घटको ंमेें 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वचालित मार्गगों 
की अनुमति देना।

•	 बौद्धिक संपदा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना: प्रतिभा 
पलायन को रोकने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच पेटेेंट सुरक्षा 
और सहयोग सुनिश्चित करना।

•	 मलबा और सुरक्षा मानकों  को लाग करना: ज़़िम्मेदार अतंरिक्ष संचालन के लिए 
UN/IADC मानदंडो ंको राष्ट्रीय कानून मेें एकीकृत करना।

भारतीय अतंरिक्ष नीति 2023
•	�नि जी क्षेत्र का सशक्तिकरण: उपग्रहो,ं रॉकेटो,ं ग्राउंड स्टेशनो ंके निर््ममाण और 

वाणिज्यिक सेवाओ ंकी पेशकश के लिए संपूर््ण अतंरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र 
को निजी खिलाड़़ियो ंके लिए खोलती है।

•	 भमूिका स्पष्टता:
	� इसरो: अनुसंधान एवं विकास और उन्नत मिशनो ंपर ध्यान केें द्रित करना।
	� एनएसआईएल: व्यावसायीकरण का प्रबंधन करना।
	� �IN-SPACe: निजी संस्थाओ ंके लिए नियामक और सुविधा प्रदाता के 

रूप मेें कार््य करना।

•	�नि यामक ढाचँा: इन-स्पेस दिशानिर्देश जारी करेगा, गतिविधियो ंको अधिकृत 
करेगा और अतंर््रराष्ट्रीय संधियो ंका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

•	� डेटा एक्सेस: ≥5m रिज़़ॉल्यूशन वाला रिमोट सेेंसिगं डेटा स्वतंत्र रूप से 
उपलब्ध ह;ै प्राधिकरण के साथ बहेतर डेटा उपलब्ध ह।ै

•	� रणनीतिक उद्देश्य: वैश्विक अंतरिक्ष अर््थव्यवस्था मेें भारत की हिस्सेदारी 
बढ़़ाने और अतंरिक्ष प्रौद्योगिकी मेें आत्मनिर््भर भारत को बढ़़ावा देने का 
प्रयास।

राष्ट्रीय अतंरिक्ष दिवस
•	� भारत 2023 मेें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैैंडर के 

सफल लैैंडिगं के उपलक्ष्य मेें हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अतंरिक्ष दिवस 
मनाता ह ै- जो किसी भी देश के लिए एक ऐतिहासिक पहला अवसर है।

•	� भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अतंरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश 
बन गया।

•	� इसके साथ ही, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैैंडिगं करने वाला चौथा देश 
(अमेरिका, रूस और चीन के बाद) बन गया।

निष्कर््ष

भारत अपनी अंतरिक्ष यात्रा मेें एक महत्वपूर््ण मोड़ पर ह—ैजिसके साथ निजी उद्यम, 
बढ़ती महत्वाकाकं्षाएँ और वैश्विक प्रतिस्पर््धधा भी जुड़़ी हुई ह।ै हालाकँि, बिना कानूनी 
ढाचेँ के तकनीक नाज़़ुक ह।ै भारत के संधि दायित््वोों  को निभान,े एक जीवंत अतंरिक्ष 
अर््थव्यवस्था को बढ़़ावा देने और बाह्य अतंरिक्ष मेें सुरक्षित, संधारणीय और ज़़िम्मेदार 
भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अतंरिक्ष कानून न केवल 
वाछंनीय ह,ै बल्कि अनिवार््य भी ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �“भारत का अतंरिक्ष कार््यक्रम तजे़़ी से आगे बढ़ रहा ह,ै फिर भी इसका 
कानूनी ढाचँा पिछड़ रहा ह।ै वैश्विक संधियो ंऔर उद्योग विकास के संदर््भ मेें 
व्यापक राष्ट्रीय अतंरिक्ष कानून की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण 
कीजिए।” [250 शब्द] [15 अकं]

लीप-1 उपग्रह मिशन
चर््चचा मेें क््योों : ध्रुव स्पेस के लीप-1 (LEAP-1) उपग्रह को इंडो-ऑस्ट्रेलियाई-
अमेरिकी सहयोगी मिशन के हिस्से के रूप मेें स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर 
सफलतापूर््वक लॉन्च किया गया।

 मखु्य विवरण
•	 इस मिशन ने उन्नत एआई और हाइपरस्पेक्टट्रल पृथ्वी अवलोकन पेलोड का 

प्रदर््शन किया।
•	 यह मिशन ध्रुव स्पेस के लिए एक मील का पत्थर है, जो इसके पी-30 सैटेलाइट 

बस (satellite bus) की क्षमताओ ं का प्रदर््शन करता ह ै और कंपनी को 
प्रौद्योगिकी प्रदर््शनो ं से लेकर कक्षा मेें पेलोड की मेजबानी के लिए ग्राहक-
संचालित तैनाती तक ले जाता ह।ै

मिशन विवरण
•	 मिशन का नाम: महत्वाकाकं्षी पेलोड के लिए प्रक्षेपण अभियान (LEAP-1) 

- 1।
•	 प्रक्षेपण यान: स्पेसएक्स फाल्कन 9।
•	 प्रक्षेपण स्थल: वैैंडेनबर््ग स्पेस फोर््स बसे, कैलिफ़़ोर्निया, अमेरिका।
•	 प्राथमिक पेलोड: ध्रुव स्पेस का P-30 सैटेलाइट बस।
•	 होस्टेड पेलोड:

	¾ नेक्सस-01: अकुला टेक द्वारा विकसित एक उन्नत आर्टिफिशियल 
इंटेलिजेेंस (AI) मॉड्यूल, जिसे रीयल-टाइम प्रोसेसिगं के लिए डिज़़ाइन 
किया गया ह।ै

	¾ एस्पेरेसो (Esperesso): एस्पर सैटेलाइटस् द्वारा OTR-2 के लिए 
विकसित एक हाइपरस्पेक्टट्रल इमेजिगं पेलोड, जिसका उद्देश्य विस्तृत पृथ्वी 
अवलोकन ह।ै

•	 एकीकत सेवाए: ध्रुव स्पेस ने मिशन प्रबंधन और डेटा डाउनलिकंिंग के लिए 
ग्राउंड स्टेशन-एज़-ए-सर्विस (GSaaS) और अपने एकीकृत अतंरिक्ष संचालन 
और कमाडं सूट (ISOCS) की भी पेशकश की।

•	 पेलोड क्षमता: द्रव्यमान 15 किग्रा तक; आयतन 12U तक; 50W तक की 
शक्ति

•	 सैटेलाइट बस: P-30 - कॉम्पैक्ट, मॉड्यूलर, निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) के लिए 
डिज़़ाइन किया गया।

मिशन के उद्देश्य
•	 कक्षा-अंतर््गत सत्यापन (IOV) और कक्षा-अतंर््गत प्रदर््शन (IOD) क्षमताओ ं

का प्रदर््शन करना।
•	 छोटे उपग्रह प्लेटफार्ममों पर बहु-पेलोड होस््टििंग को बढ़़ावा देना।
•	 अतंरिक्ष मेें वाणिज्यिक और तकनीकी सहयोग को बढ़़ावा देना।

सहयोग का महत्व
•	 भारत: हदैराबाद स्थित स्पेसटेक स्टार््टअप, ध्रुव स्पेस, वैश्विक अतंरिक्ष उद्योग मेें 

प्रगति कर रहा ह।ै LEAP-1 मिशन, प्रौद्योगिकी प्रदर््शनो ंसे ग्राहक-संचालित 
उपग्रह तैनाती की ओर संक्रमण करत ेहुए, इसका पहला व्यावसायिक प्रयास ह।ै

•	 ऑस्ट्रेलिया: यह मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र मेें ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती उपस्थिति को 
दर््शशाता ह,ै जिसमेें अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट उन्नत तकनीको ंका योगदान 
दे रह ेहैैं।

•	 संयकु्त राज्य अमेरिका: प्रक्षेपण यान, स्पेसएक्स का फाल्कन 9, और वैैंडेनबर््ग 
स्पेस फोर््स बसे का प्रक्षेपण स्थल, अतंर््रराष्ट्रीय अतंरिक्ष मिशनो ंको सुगम बनाने मेें 
अमेरिका की महत्वपूर््ण भूमिका का उदाहरण है।
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सामरिक महत्व
•	 भारत के अतंरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र मेें निजी स्टार््टअप्स की बढ़ती भूमिका को 

दर््शशाता ह।ै
•	 हाइपरस्पेक्टट्रल इमेजिगं और एआई-आधारित उपग्रह पेलोड मेें तकनीकी 

क्षमताओ ंको बढ़़ाता ह।ै
•	 भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच वैश्विक अतंरिक्ष कूटनीति और 

रणनीतिक साझदेारी मेें योगदान देता ह।ै
•	 स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जसैी वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओ ंपर निर््भरता दर््शशाता 

ह।ै

आगे की राह

लीप-1 मिशन भारत के निजी अतंरिक्ष क्षेत्र और अतंर््रराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक 
महत्वपूर््ण कदम है। आगे की राह मेें इन सहयोगो ंको गहरा करना, नवाचार को बढ़़ावा 
देना और अतंरिक्ष गतिविधियो ंको राष्ट्रीय और वैश्विक विकास प्राथमिकताओ ंके साथ 
जोड़ना शामिल है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 LEAP-1 उपग्रह मिशन के बारे मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:
	 1. �यह भारत, ऑस्ट्रेलिया और संयकु्त राज्य अमेरिका के बीच एक 

सहयोगी अंतरिक्ष मिशन है।
	 2. इस मिशन को इसरो के PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था।
	 3. �ध्रुव स्पेस ने इस मिशन के लिए सैटेलाइट बस प्लेटफ़़ॉर््म प्रदान किया 

था।
	 4. इस मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से चंद्र अन्वेषण ह।ै
उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?
(a) केवल 1 और 3	 (b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3	 (d) उपर््ययुक्त सभी

उत्तर: (a)

एआई-आधारित व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाए
चर््चचा मेें क््योों : अर्दद्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत््रोों  के लिए अतंर््रराष्ट्रीय फसल अनुसंधान 
संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 
और अन्य भागीदारो ंके साथ मिलकर कृत्रिम बदु्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्ननिंग 
(एमएल) का उपयोग करत ेहुए व्यक्तिगत और वास्तविक समय जलवाय ुसलाहकार 
सेवाएं शुरू की हैैं।

मखु्य विशेषताए

•	 इस पहल का उद्देश्य किसानो ं को बवुाई, सिचंाई और कीट नियंत्रण सहित 
आवश्यक निर््णयो ंके लिए त्वरित और व्यावहारिक मार््गदर््शन प्रदान करना है।

•	 ये सुझाव एआई-संचालित व्हाटस्एप बॉट जसेै सुलभ डिजिटल प्लेटफॉर््म के 
माध्यम से संप्रेषित किए जाएँग,े जिससे दूर-दराज के कृषि क्षेत््रोों  मेें भी सरल 
पहुुँच सुनिश्चित होगी।

•	 यह पहल शुरू मेें महाराष्टट्र मेें क्रियान्वित की जाएगी, जिसमेें छोटे किसानो ंको 
शामिल करने के लिए आईसीएआर की कृषि-मौसम विज्ञान क्षेत्र इकाइयो ं
(एएमएफय)ू का उपयोग किया जाएगा।

परियोजना के बारे मेें
•	 इस पहल को, जिसे बड़़े पैमाने पर जलवाय-ुलचीली कृषि के लिए एआई-

संचालित संदर््भ-विशिष्ट कृषि-मौसम सलाहकार सेवाएँ कहा जाता ह,ै भारत 
सरकार के मानसून मिशन III का समर््थन प्राप्त है।

•	 इसका उद्देश्य छोटे किसानो ंको सटीक, स्थानीयकृत मौसम और जलवाय ुसंबंधी 
जानकारी प्रदान करना ह,ै जिससे उन्हहें बढ़ती जलवाय ु परिवर््तनशीलता के 
मद्देनजर सुविचारित विकल्प चुनने मेें सक्षम बनाया जा सके।

•	 केें द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA-ICAR), अतंर््रराष्ट्रीय 
पशुधन अनुसंधान संस्थान (ILRI), भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान 
संस्थान (IITM), और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भी इस पहल 
मेें शामिल हुए।

•	 इंटेलिजेेंट सिस्टम्स एडवाइजरी टूल (iSAT), एक डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म ह ैजिसे 
ICRISAT और उसके सहयोगियो ंने मानसून मिशन II के दौरान बनाया और 
परीक्षण किया था, जिसका मूल उद्देश्य जटिल जलवाय ुऔर कृषि संबंधी डेटा 
को व्यक्तिगत, विज्ञान-संचालित सलाह मेें परिवर्तित करना था। इस नई पहल 
के हिस्से के रूप मेें iSAT वर््तमान मेें पूरी तरह से परिचालित AI-संचालित टूल 
बनने के लिए संवर्दद्धन के दौर से गुजर रहा है।

•	 ये तकनीक-संचालित प्लेटफ़़ॉर््म हैैं जो AI का उपयोग करके निम्नलिखित कार््य 
करत ेहैैं:

	¾ डेटा का विश्लेषण (मृदा स्वास्थ्य, मौसम, फसल प्रकार, उपग्रह चित्र, 
बाज़़ार रुझान)

	¾ किसानो ंको निम्नलिखित विषयो ंपर अनुकूलित सुझाव प्रदान करत ेहैैं:

	� फसल चयन
	� उर््वरक उपयोग
	� सिचंाई
	� कीट और रोग प्रबंधन

फसल का समय और बाज़़ार मूल्य  

भारत के लिए महत्व

•	 छोटे और सीमांत किसान (लगभग 86% भारतीय किसान):
	¾ महंगे कृषि विशेषज््ञोों  की आवश्यकता के बिना व्यक्तिगत सहायता।
	¾ दूरस्थ क्षेत््रोों  मेें ज्ञान की कमी को पाटना।

•	 जलवाय-ुअनकूुल कृषि:
	¾ एआई उपकरण सूखे, बाढ़ और कीट प्रकोप का पूर््ववानुमान लगाने मेें मदद 

करत ेहैैं
•	 उत्पादकता और आय मेें वृद्धि:

	¾ अनुकूलित इनपुट उपयोग, कम लागत + बहेतर उपज
•	 किसानों  की आय दोगनी करने के लक्ष्य मेें सहायक:

	¾ सूचित निर््णय लेने और बाज़़ार संपर््क  को बढ़़ावा देता ह।ै

कुछ अन्य उदाहरण

प्लेटफ़़ॉर््म/संग ठन विवरण
किसान ई-मित्र एआई चैटबॉट बहुभाषी कृषि सलाह प्रदान करता है
माइक्रोसॉफ्ट और 
आईसीआरआईएसएटी

आधं्र प्रदेश के किसानो ंके लिए एआई बवुाई ऐप

कृषि के लिए आईबीएम 
वाटसन निर््णय मंच 

फसल नियोजन और कीट पूर््ववानुमान के लिए प्रयकु्त
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क्रॉपिन (Cropin) एआई-आधारित कृषि निगरानी और सलाह

नीति आयोग + गूगल परिशुद्ध कृषि के लिए एआई साझदेारी

फसल (Fasal) मौसम-आधारित सिचंाई/कीट अलर््ट के लिए AI-
IoT कृषि विश्लेषण

चुनौतियाँ

•	 डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत््रोों  मेें स्मार््टफ़़ोन/इंटरनेट तक सीमित पहुुँच।
•	 भाषा और साक्षरता बाधाए: एआई मॉडल स्थानीय बोलियो ंका समर््थन नही ं

कर सकत।े
•	 डेटा गोपनीयता और स्वामित्व: किसानो ंके डेटा के दरुुपयोग को लेकर चितंाएँ।
•	 मापनीयता: कृषि-जलवाय ुक्षेत््रोों  के लिए मॉडलो ंमेें सुधार की आवश्यकता।
•	 विश्वास की कमी: किसान शुरुआत मेें तकनीक-आधारित सलाह पर अविश्वास 

कर सकत ेहैैं।

सुझाव और आगे की राह

•	 डिजिटल अवसंरचना विकास: ग्रामीण इंटरनेट और मोबाइल पहुुँच का विस्तार।
•	 एआई उपकरणों  का स्थानीयकरण: क्षेत्रीय भाषाओ ं और कृषि संदर्भभों का 

समर््थन।
•	 सार््वजनिक-निजी भागीदारी: सरकारी स्तर पर तकनीकी कंपनियो ं की 

विशेषज्ञता का लाभ उठाना।
•	 किसान प्रशिक्षण और विस्तार: एआई प्रणालियो ंमेें जागरूकता और विश्वास 

का निर््ममाण।
•	 मकु्त डेटा नीतिया:ँ निष्पक्ष पहुुँच और गोपनीयता सुरक्षा सुनिश्चित करना।
•	 स्टार््टअप को प्रोत्साहित करना: वित्त पोषण और इनक्यूबशेन के माध्यम से 

कृषि-तकनीक नवाचार का समर््थन करना।

निष्कर््ष

एआई-आधारित व्यक्तिगत कृषि परामर््श सेवाएँ, किसानो ं को डेटा-आधारित, 
समयबद्ध और स्थानीय निर््णयो ंके माध्यम से सशक्त बनाकर भारतीय कृषि मेें क््राांति 
लाने की अपार क्षमता रखती हैैं। उचित डिजिटल अवसंरचना, नीतिगत समर््थन और 
किसान प्रशिक्षण के साथ, ये प्रौद्योगिकिया ँसंधारणीय कृषि सुनिश्चित कर सकती हैैं, 
उत्पादकता बढ़़ा सकती हैैं और ग्रामीण आय एवं खाद्य सुरक्षा मेें महत्वपूर््ण योगदान 
दे सकती हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारतीय कृषि मेें बदलाव लाने मेें कृत्रिम बदु्धिमत्ता की भूमिका पर चर््चचा 
कीजिए। किसानो ंके लिए कृत्रिम बदु्धिमत्ता-आधारित व्यक्तिगत परामर््श 
सेवाओ ंके क्रियान्वयन मेें क्या अवसर और चुनौतिया ँहैैं? [150 शब्द] 
[10 अकं]

इलेक्ट्रिक वाहन अवसर (ELECTRIC VEHICLE 
OPPORTUNITY)

चर््चचा मेें क््योों : नीति आयोग ने एक ऐतिहासिक रिपोर््ट जारी की - "200 बिलियन 
डॉलर के अवसर का द्वार खोलना: भारत मेें इलेक्ट्रिक वाहन"।

मखु्य विवरण
•	 रिपोर््ट का अनुमान है कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र 2035 तक 200 अरब 

डॉलर तक का उत्पादन कर सकता ह,ै जिससे रोज़गार सृजन, विनिर््ममाण मेें वदृ्धि, 
तले पर निर््भरता कम करने और उत्सर््जन मेें कमी आएगी।

•	 ईवी की बिक्री मेें तेज़़ी से वदृ्धि हुई है: 2016 मेें लगभग 50,000 इकाइयो ंसे 
बढ़कर 2024 मेें 20 लाख से अधिक हो गई है।

•	 वैश्विक स्तर पर, ईवी अपनाने की दर एक दशक मेें 20 गुना बढ़ गई ह,ै और 
भारत मेें इसे अपनाने का स्तर 2020 मेें वैश्विक औसत के पाचँवेें हिस्से से 
बढ़कर 2024 मेें दो-पाचँवेें हिस्से तक पहुुँच गया है।

•	 सरकार ने EV30@30 लक्ष्य निर््धधारित किया है—2030 तक कुल वाहनो ंकी 
बिक्री का 30% इलेक्ट्रिक वाहनो ंके रूप मेें प्राप्त करना।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष
भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI)
IEMI, EV अपनाने और तयैारी मेें राज्य-स्तरीय प्रदर््शन का आकलन करने के 
लिए एक बेेंचमार्ककिंग टूल प्रदान करता है।
•	 संक तक: 16 संकेतक तीन विषयो ंके अतंर््गत समूहीकृत:
	� परिवहन विद्युतीकरण प्रगति (50% भाराकं)
	� चार्जजिंग अवसंरचना तयैारी (30%)
	� अनुसंधान एवं नवाचार स्थिति (20%)
•	 शीर््ष प्रदर््शनकर््तता: दिल्ली, महाराष्टट्र और चंडीगढ़ अग्रणी रहे।
•	प्र दर््शनकर््तता: कर््ननाटक, तमिलनाडु, हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई।
•	� आकांक्षी: ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आधं्र प्रदेश जसेै 

राज््योों  को अपनी नीतियो ंमेें तजेी लाने की आवश्यकता ह।ै
•	� महत्वपूर््ण बात यह ह ैकि अब 29 राज््योों /केें द्र शासित प्रदेशो ंमेें EV-विशिष्ट 

नीतिया ँहैैं, जो व्यापक प्रतिबद्धता को दर््शशाती हैैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों  को अपनान मेें चुनौतियाँ

1. �आतंरिक दहन इंजन (ICE) वाहनो ं की तलुना मेें इलेक्ट्रिक वाहनो ं की उच्च 
प्रारंभिक लागत।

2. चार्जजिंग बुनियादी ढाचेँ मेें कमी, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरो ंमेें।

3. �बटैरी आपूर्ति श््रृृंखला और स्थानीयकरण संबंधी समस्याएँ, जिनमेें आयात पर 
अत्यधिक निर््भरता है।

4. वित्तीय बाधाएँ, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसो ंऔर ट््रको ंके लिए।

5. �प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास मेें कमी, जिसके कारण भारत वैश्विक 
प्रमुखो ंसे पीछे ह।ै

आगे की राह

भारत के लिए 200 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिक वाहन अवसर का पूरी तरह से लाभ 
उठाने के लिए, एक रणनीतिक और बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है:

•	 प्रोत्साहन से अधिदेश की ओर बदलाव: सब्सिडी से आगे बढ़ना और इलेक्ट्रिक 
वाहन खरीद अधिदेश, सख्त उत्सर््जन मानदंड और आईसीई वाहनो ं के लिए 
हतोत्साहन जैसे नियामक उपाय अपनाना।

•	 नवीन वित्तपोषण मॉडल: बसो,ं ट््रको ंऔर उनके बडे़़े के लिए बटैरी लीजिगं, 
प्रति उपयोग भुगतान मॉडल और समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन वित्तपोषण लाइनो ं
को प्रोत्साहित करना।
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•	 चार्जजिंग इकोसिस्टम को मज़बूत करना: शहर-स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन केें द्र 
स्थापित करेें और तेज़ और धीमे दोनो ंचार््जर््स के साथ देशव्यापी चार्जजिंग कवरेज 
सुनिश्चित करना।

•	 घरेलू विनिर््ममाण को बढ़़ावा देना: आयात पर निर््भरता कम करने और रोज़गार 
सृजित करने के लिए बटैरी, मोटर और कलपुर्जजों के स्थानीय उत्पादन मेें निवेश 
करना।

•	 अनसुंधान  एवं  विकास और नवाचार: सॉलिड-स्टेट बटैरी, रीसाइक््लििंग और 
स्मार््ट चार्जजिंग समाधान जसेै क्षेत््रोों  मेें स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़़ावा देना।

•	 सार््वजनिक परिवहन विद्युतीकरण: उत्सर््जन और शहरी गतिशीलता पर 
अधिकतम प्रभाव डालने के लिए ई-बसो ंऔर ई-रिक्शा को प्राथमिकता देना।

•	 राज्य-केन्द्रित कार््ययान्वयन: राज््योों  के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर््धधा को प्रोत्साहित करने 
के लिए IEMI रैैंकिंग का उपयोग करना, अग्रणी राज््योों  को प्रोत्साहन देना तथा 
पिछड़़े राज््योों  को सहायता प्रदान करना।

निष्कर््ष

•	 नीति आयोग की रिपोर््ट और भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का अनावरण 
भारत की हरित गतिशीलता यात्रा मेें एक मील का पत्थर ह।ै इलेक्ट्रिक वाहनो ं
का परिवर््तन अब केवल जलवाय ुपरिवर््तन से संबंधित नही ंहै। यह एक आर्थिक 
अवसर, रोज़गार सृजन और ऊर््जजा सुरक्षा का मार््ग है।

•	 मज़बतू नीतिगत आदेशो,ं वित्तीय नवाचार, बनुियादी ढाचेँ के विस्तार और 
तकनीकी नेततृ्व के मिश्रण से, भारत स्थायी गतिशीलता मेें स्वयं को वैश्विक नेता 
के रूप मेें स्थापित कर सकता है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� नीति आयोग की रिपोर््ट "भारत मेें इलेक्ट्रिक वाहन: 200 अरब डॉलर 
के अवसर का द्वार खोलना" और भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 
(IEMI) के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:

	 1. �रिपोर््ट का अनुमान ह ैकि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र 2035 तक 
200 अरब डॉलर के आर्थिक अवसर खोल सकता है।

	 2. �भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स परिवहन विद्युतीकरण, चार्जजिंग 
अवसंरचना और अनुसंधान एवं नवाचार जसेै संकेतको ंके आधार पर 
राज््योों  का मूल््याांकन करता है।

	 3. �IEMI के अनुसार, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक 
वाहन अपनाने मेें शीर््ष तीन अग्रणी राज््योों  मेें स्थान दिया गया है।

	 4. �भारत का लक्ष्य अपने EV30@30 विजन के तहत 2030 तक सभी 
वाहनो ंकी बिक्री का 30% इलेक्ट्रिक होना है।

उपर््ययुक्त मेें से कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल 1, 2 और 4	 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

जैव उत्तेजक (BIO STIMULANT)
चर््चचा मेें क््योों : कृषि मंत्रालय ने हाल ही मेें टमाटर, मिर््च, धान और प्याज सहित कई 
फसलो ंके लिए “बायोस्टिमुलेेंटस् के विनिर्देशो”ं को अधिसूचित किया ह।ै

जैव-उत्तेजक क्या हैैं?
•	 इसे "एक पदार््थ या सूक्ष्मजीव या दोनो ंके संयोजन" के रूप मेें परिभाषित किया 

गया ह,ै जिसका प्राथमिक कार््य पौधो,ं बीजो ंया राइज़़ोस्फीयर पर लागू होने 
पर पौधो ंमेें शारीरिक प्रक्रियाओ ंको उत्तेजित करना और उनके पोषक तत््वोों  के 
अवशोषण, वदृ्धि, उपज, पोषण दक्षता, फसल की गुणवत्ता और तनाव के प्रति 
सहनशीलता को बढ़़ाना ह.ै.. लेकिन इसमेें कीटनाशक या पादप वदृ्धि नियामक 
शामिल नही ंहैैं, जो कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत विनियमित हैैं।"

•	 इन्हहें कभी-कभी समुद्री शैवाल के अर््क  और पौधो ं के अपशिष्ट उत्पादो ं का 
उपयोग करके बनाया जाता ह।ै

भारत का बायोस्टिमलुेेंट बाज़़ार 
•	 बाज़़ार अनुसंधान फर््म फॉर्च्यून बिज़नेस इनसाइटस् द्वारा 2024 मेें भारतीय 

बायोस्टिमुलेेंट बाज़़ार का आकार 355.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का 
अनुमान लगाया गया ह।ै

•	 इस बाज़़ार के 15.64% की चक्रवदृ्धि वार्षिक वदृ्धि दर (CAGR) से बढ़कर 
2025 के 410.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2032 तक 1,135.96 
मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुुँचने का अनुमान है।

जैव-उत्तेजकों  पर उर््वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ)
•	 वर्गीकरण: एफसीओ ने अनुसूची VI मेें सूचीबद्ध जैव-उत्तेजको ंको आठ समूहो ं

मेें विभाजित किया, जिनमेें विटामिन, एंटीऑक्सीडेेंट, जैव रसायन, पादप अर््क  
और समुद्री शैवाल अर््क  शामिल थ।े

•	 कीटनाशक सामग्री: एफसीओ के अनुसार, किसी भी जैव-उत्तेजक मेें 
अधिकतम स्वीकार््य 0.01 पीपीएम से अधिक कीटनाशक नही ंहो सकता।

•	 परीक्षण: "जैव-प्रभावकारिता परीक्षण तीन कृषि-पारिस्थितिक स्थानो ंपर एक 
मौसम के लिए कम से कम तीन अलग-अलग खुराको ंपर किए जाएँगे।"

•	 केें द्रीय जैव-उत्तेजक समिति: यह केें द्र को (i) एक नया जवै-उत्तेजक जोड़न;े 
(ii) विभिन्न जैव-उत्तेजको ंके विनिर्देशो ंको परिभाषित करने; (iii) नमूना संग्रह 
और विश्लेषण तकनीको;ं (iv) न्यूनतम प्रयोगशाला आवश्यकताओ;ं (v) 
जैव-उत्तेजक परीक्षण तकनीको;ं और (vi) किसी भी अन्य मुद्दे पर सलाह देगी 
जो केें द्र सरकार इसके समक्ष प्रस्तुत करे।

जैव-उत्तेजक पदार्थथों के संबंध  मेें चिंताए
•	 जबरन टैगिंग: कई उर््वरक विक्रे ता नियमित उर््वरको ं के साथ जवै-उत्तेजक 

पदार्थथों की "जबरन  टैगिगं" कर रह ेहैैं।
•	 अपर््ययाप्त लाभ: किसानो ंने जवै-उत्तेजक पदार्थथों की अप्रभावीता और यरूिया 

तथा डायमोनियम फॉस्फे ट (डीएपी) जैसे सब्सिडी वाले उर््वरको ं की जबरन 
खरीद की शिकायत की है।

•	 विनियमन: हाल ही मेें नियामक जाचँ से पहले, बाजार मेें लगभग 30,000 
अनियमित जवै-उत्तेजक उत्पाद थ,े जिन्हहें बिना सरकारी अनुमोदन के बचेा जा 
रहा था।

आगे की राह

•	 नियामक निगरानी को मज़बूत करना: नकली और अनियमित उत्पादो ं पर 
नकेल कसत ेहुए उर््वरक नियंत्रण आदेश (FCO, 1985) के प्रावधानो ंका 
कड़़ाई से पालन सुनिश्चित करेें, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल गुणवत्ता-
सत्यापित जैव-उत्तेजक ही बचेे जाएँ।
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•	 वैज्ञानिक सत्यापन को बढ़़ावा देना: जवै-प्रभावकारिता परीक्षणो ं को और 
अधिक कठोर और पारदर्शी बनाएँ, जिसके परिणाम सार््वजनिक डोमेन मेें 
प्रकाशित हो।ं

•	 किसान-केें द्रित दृष्टिकोण: किसानो ं द्वारा स्वैच्छिक रूप से जैव-उत्तेजको ं को 
अपनाना सुनिश्चित करेें, सब्सिडी वाले उर््वरको ं के साथ जवै-उत्तेजको ं को 
"जबरन टैगिगं" से बचेें और इसके बजाय फसल उपज, मृदा स्वास्थ्य और तनाव 
सहनशीलता पर लाभो ं को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर््शन परियोजनाएँ और 
फील्ड स्कू ल प्रदान करना।

•	 सुरक्षा उपायों  के साथ बाज़़ार विकास: जवै-उत्तेजक नवाचार मेें घरेलू अनुसंधान 
एवं विकास और स्टार््टअप्स को समर््थन देना, विशेष रूप से समुद्री शैवाल, फसल 
अवशेषो ंऔर सूक्ष्मजीव समाधानो ंजसेै स्वदेशी संसाधनो ंका उपयोग करके।

•	 आर्थिक और नीतिगत उपाय: सत्यापित जवै-उत्तेजको ंको किफ़़ायती बनाने के 
लिए लक्षित सब्सिडी या कर प्रोत्साहन प्रदान करना और किसानो ंके शोषण को 
रोकने के लिए मूल्य विनियमन ढाचेँ लागू करना।

निष्कर््ष

जैव-उत्तेजक, यदि सख्त नियमन, वैज्ञानिक सत्यापन और किसान जागरूकता द्वारा 
समर्थित हो,ं तो रसायनो ंपर निर््भरता कम हो सकती ह ैऔर स्थायी फसल उत्पादकता 
मेें वदृ्धि हो सकती ह।ै उनकी सफलता नवाचार को किसान विश्वास और नीतिगत 
समर््थन के साथ एकीकृत करने मेें निहित है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 भारत मेें जवै-उत्तेजको ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �जैव-उत्तेजको ंको कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अतंर््गत विनियमित 
किया जाता ह।ै

	 2. �उर््वरक नियंत्रण आदेश (1985) जैव-उत्तेजको ं को विटामिन, 
एंटीऑक्सीडेेंट, पादप अर््क  और समुद्री शैवाल अर््क  जसेै समूहो ं मेें 
वर्गीकृत करता ह।ै

	 3. �एफसीओ के अनुसार, किसी भी जवै-उत्तेजक मेें 0.01 पीपीएम से 
अधिक कीटनाशक सामग्री नही ंहो सकती है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3

निसार

चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, भारतीय और अमेरिकी अतंरिक्ष एजेेंसियो ंके पहले संयकु्त 
उपग्रह, नासा-इसरो सिथंटेिक एपर््चर रडार (निसार) को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के 
सतीश धवन अतंरिक्ष केें द्र से जियोसिकं्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) 
की मदद से लॉन्च किया गया।

निसार उपग्रह मिशन की मुख्य विशेषताए
•	 यह एल और एस बैैंड मेें संचालित एक वैश्विक माइक्रोवेव इमेजिगं मिशन ह ैजो 

पूर््णतः पोलरिमेट््ररिक और इंटरफेरोमेट््ररिक डेटा एकत्र कर सकता है।

•	 एस-बैैंड रडार प्रणाली: एस-बैैंड आवतृ्तिया ँ2 से 4 गीगाहर््ट्जज़ रेेंज मेें होती हैैं 
और इनका उपयोग रडार, मौसम पूर््ववानुमान और कुछ संचार उपग्रहो ंके लिए 
किया जाता ह।ै

•	 एल-बैैंड रडार प्रणाली: एल-बैैंड आवतृ्तिया ँ1 से 2 गीगाहर््ट्जज़ रेेंज मेें होती हैैं 
और इनका उपयोग उपग्रह नेविगेशन (जीपीएस), मोबाइल सैटेलाइट फोन और 
सैटेलाइट रेडियो के लिए किया जाता ह।ै

•	 इसके अतिरिक्त, नासा कक्षा संचालन योजना और रडार संचालन योजना प्रदान 
करता ह,ै जबकि इसरो उपग्रह कमाडं और संचालन को संभालता ह।ै

•	 नासा और इसरो द्वारा प्रदान किया गया ग्राउंड स्टेशन समर््थन प्राप्त छवियो ं
को डाउनलोड करने मेें सक्षम बनाकर निसार मिशन की सहायता करेगा, जिन्हहें 
आवश्यक प्रसंस्करण के बाद उपयोगकर््तता समुदाय मेें वितरित किया जाएगा।

•	 मेनफ्रेम  बस: I3K संरचना, 3-अक्ष स्थिर अतंरिक्ष यान।

•	 रिज़़ॉल्यूशन: 5-100 मीटर, लगभग 240 किमी का दृश्यमान क्षेत्र

•	 कक्षा: ध्रुवीय, सूर््य-समकालिक

•	 प्रक्षेपक यान: GSLV Mk-II

•	 कक्षा की ऊँचाई: 747 किमी

•	 मिशन अवधि: 5 वर््ष

•	 एक ही प्लेटफ़़ॉर््म से S-बैैंड और L-बैैंड SAR का उपयोग करके एकत्रित डेटा 
वैज्ञानिको ंको पृथ्वी पर हो रह े परिवर््तनो ंको बहेतर ढंग से समझने मेें मदद 
करेगा।
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निसार उपग्रह मिशन की प्रमख अनपु्रयोग विशेषताए

•	 हर बारह दिनो ंमेें, निसार दनुिया की भूमि और बर््फ  से ढकी सतहो,ं जिनमेें द्वीप, 
समुद्री बर््फ  और कुछ महासागर शामिल हैैं, की तस्वीरेें लेगा।

•	 निसार मिशन का मुख्य लक्ष्य भूमि और बर््फ  के विरूपण, भूमि पारिस्थितिक तंत्र 
और समुद्री क्षेत््रोों  की उन क्षेत््रोों  मेें जाचँ करना ह ैजो संयकु्त राज्य अमेरिका और 
भारत के वैज्ञानिक समुदायो ंके लिए साझा रुचि के हैैं।

•	 निसार मिशन वडुी बायोमास और उसके उतार-चढ़़ाव को मापने मेें भी मदद 
करेगा।

•	 सक्रिय फसलो ंके विस्तार मेें परिवर््तनो ंको ट््ररैक करना और आर्दद्रभूमि मानचित्र 
के आकार मेें बदलावो ंको पहचानना।

•	 ग्रीनलैैंड और अटंार््कटि का की बर््फ  की चादरेें, समुद्री बर््फ  की गतिशीलता और 
पर््वतीय ग्लेशियर, भूकंपीयता, ज्वालामुखी, भूस्खलन और उपसतही जलभृतो,ं 
हाइड््ररोकार््बन भंडारो ंआदि मेें परिवर््तनो ंसे जडु़़े अवतलन और उत्थान के कारण 
भूमि सतह विरूपण के उदाहरण हैैं।

निष्कर््ष

निसार, संयकु्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच वैज्ञानिक सहयोग और अतंरिक्ष 
कूटनीति का एक प्रमुख उदाहरण ह।ै यह प्राकृतिक संसाधनो ंके मानचित्रण, आपदा 
प्रबंधन और जलवाय ुपरिवर््तन की निगरानी के लिए आवश्यक होगा क््योों कि यह 
उच्च-रिज़़ॉल्यूशन, सभी मौसमो ंमेें, दिन-रात की तस्वीरेें प्रदान करता है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� नासा-इसरो सिथंटेिक अपर््चर रडार (निसार) उपग्रह के संदर््भ मेें, 
निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �यह नासा और इसरो द्वारा संयकु्त रूप से विकसित पहला दोहरे बैैंड वाला 
रडार इमेजिगं उपग्रह (एल और एस बैैंड) है।

	 2. �निसार को वास्तविक समय संचार प्रदान करने के लिए भूस्थिर कक्षा मेें 
प्रक्षेपित किया गया है।

	 3. �इस मिशन का उद्देश्य भूमि विरूपण, जैवभार, ध्रुवीय बर््फ  की गतिशीलता 
और महासागरीय सतह मेें परिवर््तन का अध्ययन करना है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

मनोभ्रं श (DEMENTIA)

चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, लैैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ द्वारा प्रकाशित अध्ययन मेें पाया गया 
कि वाय ुप्रदूषण के लंब ेसमय तक संपर््क  मेें रहने से मनोभ्रं श विकसित होने का खतरा 
बढ़ जाता है।

मखु्य विवरण

•	 ‘मनोभ्रं श’ कई बीमारियो ंके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है जो याददाश्त, 
सोचने की क्षमता और दैनिक गतिविधियो ंको करने की क्षमता को प्रभावित 
करत ेहैैं। यह बीमारी समय के साथ बदतर होती जाती ह ैऔर मुख्य रूप से वदृ्ध 
लोगो ंको प्रभावित करती है।

•	 वैज्ञानिको ंने वर्षषों से वाय ुप्रदूषण के कारण मनोभ्रं श होने के कारणो ंको समझाने 
के लिए कई सिद््धाांत प्रस्तुत किए हैैं।

•	 मनोभ्रं श की शुरुआत और अवधि ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से प्रभावित 
मानी जाती ह,ै और माना जाता ह ैकि ये दोनो ंही वाय ुप्रदूषण के कारण होत ेहैैं, 
जो या तो सीध ेमस्तिष्क मेें प्रवेश करता ह ैया उन््हीीं  मार्गगों से होकर गुजरता ह ै
जिनसे फेफड़़े और हृदय संबंधी विकार होत ेहैैं।

•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकंड़़ोों  के अनुसार, दनुिया भर मेें 99% लोग ऐसी हवा 
मेें सासं लेत ेहैैं जिसमेें प्रदूषको ंका स्तर उच्च होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन 
की दिशानिर्देश सीमा से अधिक होता है; निम्न और मध्यम आय वाले देशो ंमेें 
प्रदूषण का स्तर अधिक ह।ै

डिमेेंशिया और तीन प्रचलित वाय ुप्रदूषक

•	 PM2.5: पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) मुख्यतः ताप विद्युत संयंत््रोों  और 
ऑटोमोबाइल उत्सर््जन से उत्पन्न होता ह।ै अध्ययन मेें पाया गया कि PM2.5 
के लंब ेसमय तक संपर््क  मेें रहने पर प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/
m³) से किसी व्यक्ति मेें डिमेेंशिया का सापेक्ष जोखिम आधार रेखा से 17% 
बढ़ जाएगा।

•	 NO₂: नाइट््ररोजन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत ऑटोमोबाइल, ताप विद्युत 
संयंत््रोों  और अन्य औद्योगिक कार्ययों मेें जीवाश्म ईंधन का जलना ह।ै अध्ययन 
मेें पाया गया कि नाइट््ररोजन डाइऑक्साइड के लंब ेसमय तक संपर््क  मेें रहने पर 
प्रत्येक 10 μg/m³ से डिमेेंशिया का सापेक्ष जोखिम 3% बढ़ जाता है।

•	 कालिख (Soot): काला कार््बन या कालिख PM2.5 लकड़़ी जलाने और 
ऑटोमोबाइल उत्सर््जन प्रदूषको ंसहित अन्य स्रोतो ंसे उत्पन्न होता ह।ै अध्ययन 
के अनुसार, लंब ेसमय तक कालिख के संपर््क  मेें रहने पर प्रत्येक 1 μg/m³ से 
डिमेेंशिया का जोखिम 13% बढ़ जाता है।

संक त और लक्षण

•	 स्मृति हानि, संज्ञानात्मक कठिनाइया,ँ दृश्य बोध, आत्म-नियंत्रण, भाषाई या 
समस्या-समाधान संबंधी कठिनाइया,ँ और एकाग्रता एवं ध्यान केें द्रित करने की 
क्षमता।

•	 व्यक्तित्व मेें परिवर््तन, जसेै कि मनोदशा मेें उतार-चढ़़ाव, चितंा, व्यामोह और 
निराशा।

चिकित्सा

•	 यद्यपि नैदानिक ​​परीक्षणो ंके विभिन्न चरणो ंमेें कई नए उपचारो ंपर शोध किया 
जा रहा है, फिर भी वर््तमान मेें मनोभ्रं श का कोई इलाज नही ंह।ै
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निष्कर््ष

लंब ेसमय तक परिवेशी वाय ुप्रदूषको ंके संपर््क  मेें रहने से CIND का जोखिम बढ़ 
जाता है। वाय ुप्रदूषण CIND से मनोभ्रं श की ओर बढ़ने का भी एक जोखिम कारक 
ह।ै

वैश्विक परिदृश्य

•	�व ैश्विक स्तर पर वदृ्ध लोगो ंमेें विकलागंता और निर््भरता के प्रमुख कारणो ंमेें से 
एक, मनोभ्रं श वर््तमान मेें सभी विकारो ंमेें मृत्यु का सातवा ँसबसे आम कारण 
ह।ै

•	� मनोभ्रं श लगभग 5.5 करोड़ लोगो ंको प्रभावित करता है, जिनमेें 65 वर््ष से 
अधिक आय ुके 5.4% पुरुष और 8.1% महिलाएँ शामिल हैैं।

•	� 2030 तक, यह आकँड़़ा बढ़कर 7.8 करोड़ और 2050 तक 13.9 करोड़ 
तक पहुुँचने का अनुमान है।

भारतीय पहल
•	� अल्जज़ाइमर और संबं  धित विकारों  के लिए भारतीय सोसायटी: यह स्वास्थ्य 

मंत्रालय से प्राप्त धन के उपयोग पर ध्यान केें द्रित करती ह ैऔर प्रत्येक राज्य 
मेें सरकार की मनोभ्रं श योजना या नीति के कार््ययान्वयन की देखरेख करती ह।ै

•	� राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: इसका उद्देश्य सभी को समान, उचित मूल्य वाली और 
उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना ह ैजो उनकी आवश्यकताओ ं
के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह हो।ं

क्लोव््स सिंड््ररोम (CLOVES SYNDROME)
चर््चचा मेें क््योों : शोधकर््तताओ ं का मानना ​​ह ै कि क्लोव््स रोग PIK3CA जीन मेें 
उत्परिवर््तन के कारण होता ह।ै

मखु्य विवरण
•	 क्लोव््स सिडं््ररोम, जिसके लिए ये अक्षर हैैं: जन्मजात; लिपोमैटस; अतिवदृ्धि; 

संवहनी विकृतिया;ँ एपिडर््मल नेवी और स्पाइनल/कंकाल संबंधी विसंगतिया/ँ
स्कोलियोसिस, एक बहुत ही दरु््लभ आनुवंशिक विकार ह।ै

•	 स्तन, फेफड़़े, अडंाशय, पेट, मस्तिष्क, बहृदान्त्र और मलाशय के कैैं सर कई 
प्रकार के कैैं सरो ंमेें से हैैं जिन्हहें PIK3CA जीन मेें उत्परिवर््तन से जोड़़ा गया ह।ै

•	 PIK3CA-संबंधित अतिवदृ्धि स्पेक्टट्रम, या PROS, बीमारियो ंका एक व्यापक 
समूह है जिसमेें क्लोव््स सिडं््ररोम, एक अतिवदृ्धि विकार, शामिल ह।ै

•	 यह वंशानुगत नही ंह ैऔर इसे प्रसारित नही ंकिया जा सकता है।

क्लोव््स के लक्षण
•	 उनके धड़ या धड़ पर वसायकु्त, मुलायम गाठंेें (आमतौर पर पेट, पार्शश्व भाग 

या पीठ पर)।
•	 संवहनी (रक्त वाहिका) प्रणाली की विकृतिया,ँ आमतौर पर लसीका संबंधी 

विकृति, सूजी हुई नसेें, या इनका संयोजन।
•	 अगंो ंकी असामान्यताएँ (आमतौर पर, बड़़ी या अतिरिक्त उंगलिया ँया पैर की 

उंगलिया ँऔर चौड़़े पैर या पैर की उंगलिया)ँ
•	 रीढ़ की हड्डी की समस्याएँ (कई मामलो ं मेें रीढ़ की हड्डी का बंधा होना या 

स्कोलियोसिस)।
•	 त्वचा संबंधी विसंगतिया ँ(आमतौर पर उभरे हुए, मस्से जसेै दाने जिन्हहें एपिडर््मल 

नेवी कहा जाता है)।
•	 कम आम लक्षणो ंमेें कूल्हे या घुटने के जोड़़ोों  की समस्याएँ और असामान्य रूप 

से छोटे या अनियमित आकार के गुर्दे शामिल हैैं।

निदान
•	 विस्तृत चिकित्सा और पारिवारिक इतिहास की जाचँ।
•	 संपूर््ण शारीरिक परीक्षण।
•	 चंुबकीय अनुनाद इमेजिगं (एमआरआई), कंप्यूटेड टोमोग्राफी (सीटी) स्कै न, 

अल् ट्रासाउंड और एक्स-रे जसेै इमेजिगं अध्ययन।

क्लोव््स सिंड््ररोम का इलाज कैसे किया जाता है?
•	 स्क्लेरोथेरेपी: यह गैर-शल्य चिकित्सा तकनीक क्लोव््स से जडु़़ी संवहनी 

असामान्यताओ ंके आकार और संभावित असुविधा को कम कर सकती ह।ै
•	 एम्बोलिज़़ेशन: क्लोव््स सिडं््ररोम से जडु़़ी धमनी-शिरा संबंधी विकृतियो ंऔर अन्य 

संवहनी असामान्यताओ ंको इस न्यूनतम आक्रामक तकनीक का उपयोग करके 
छोटा किया जा सकता ह।ै

•	 डीबल््कििंग  सर््जरी: क्लोव््स सिडं््ररोम के कारण बढ़़े हुए ऊतको ंऔर रक्त धमनियो ं
को हटाने के लिए, कुछ बच््चोों  को डीबल््कििं ग सर््जरी की आवश्यकता होती ह।ै 
डीबल््कििं ग एक महत्वपूर््ण, आक्रामक प्रक्रिया ह,ै लेकिन जिन बच््चोों  की नसेें 
गंभीर रूप से बढ़़ी हुई हैैं या अंगो ंकी असामान्यताएँ हैैं जो उनकी गतिशीलता को 
सीमित करती हैैं, उनके लिए यह उनके जीवन को बदल सकती है।

•	 आईवीसी फ़़िल्टर: क्लोव््स से पीड़़ित बच््चोों  मेें, इन्फीरियर वेना कावा (आईवीसी) 
फ़़िल्टर नामक एक उपकरण फुफ्फु सीय एम्बोलिज़्म से बचने मेें मदद कर सकता 
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ह,ै जो संभावित रूप से घातक थक्के  होत ेहैैं जो रक्तप्रवाह से होकर फेफड़़ोों  मेें 
प्रवेश कर सकत ेहैैं।

निष्कर््ष

क्लोव््स सिडं््ररोम नामक एक असामान्य, गैर-वंशानुगत स्थिति PIK3CA उत्परिवर््तन 
के कारण होती ह।ै जटिलता के बावजदू, शीघ्र निदान और दवा, सर््जरी और न्यूनतम 
आक्रामक प्रक्रियाओ ंके संयोजन से रोगियो ं के जीवन की गुणवत्ता मेें उल्लेखनीय 
सुधार हो सकता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	क्लो व््स सिडं््ररोम किस जीन उत्परिवर््तन के कारण होता ह?ै

	 (a) FGFR2	 (b) BRCA1

	 (c) PIK3CA	 (d) TP53

उत्तर: (c)

जैव उर््वरित आलू
चर््चचा मेें क््योों : पेरू स्थित अतंर््रराष्ट्रीय आलू केें द्र जल्द ही भारत मेें अतिरिक्त लौह तत्व 
के साथ जैव-उर््वरक आलू पेश करेगा।

मखु्य विवरण

•	 लौह-सम्पन्न आलू की किस््मोों  पर वर््तमान मेें ध्यान केें द्रित किया जा रहा ह,ै 
और आईसीएआर-केें द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), शिमला 
को बीजो ंके गुणन और किसानो ंको वितरण के उद्देश्य से जर््मप्लाज्म तक पहुुँच 
प्रदान की गई है।

•	 यह आलू की किस्म पेरू मेें पहले ही उपलब्ध करा दी गई ह ैऔर वर््तमान मेें भारत 
की कृषि-जलवाय ुपरिस्थितियो ंके अनुसार इसका मूल््याांकन और संशोधन किया 
जा रहा है।

•	 सिधं-ुगंगा के मैदानो ंको दनुिया के सबसे बड़़े आलू उत्पादक क्षेत्र के रूप मेें 
मान्यता देत ेहुए, सीआईपी उत्तर प्रदेश के आगरा मेें एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय 
केें द्र स्थापित कर रहा ह।ै यह केें द्र बीज की पहुुँच और क्षेत्रीय अनुसंधान एवं 
विकास मेें सुधार करेगा।

जैव-उर््वरक आलू
•	 साधारण आलूओ ंकी तलुना मेें, जैव-उर््वरक आलू विशेष रूप से विकसित आलू 

होत ेहैैं जिनमेें सूक्ष्म पोषक तत््वोों  (लौह, जस्ता और विटामिन सी) की सादं्रता 
अधिक होती ह।ै

•	 जैव-उर््वरक आलू नामक एक नए प्रकार का आलू विकसित किया गया ह ैजिसमेें 
छिपी हुई भूख और आयरन की कमी से निपटने के लिए उच्च लौह तत्व होत ेहैैं। 

•	 ये आलू जवै प्रौद्योगिकी और पारंपरिक प्रजनन के उपयोग से उपज या स्वाद से 
समझौता किए बिना तयैार किए जात ेहैैं।

•	 अतंर््रराष्ट्रीय आलू केें द्र (सीआईपी) इस परियोजना का प्रभारी ह ैऔर कंद फसल 
अनुसंधान मेें विश्व मेें अग्रणी सीआईपी मेें स्थित ह,ै जो भारत मेें पोषण-संवर्धित 
आलू को सक्रिय रूप से बढ़़ावा दे रहा है।

जैव-प्रबलीकरण
•	 पारंपरिक प्रजनन, कृषि तकनीको ंया समकालीन जवै प्रौद्योगिकी का उपयोग 

करके उपभोक्ता-पसंदीदा गुणो ं को बनाए रखत े हुए खाद्य फसलो ं के पोषक 
घनत्व को बढ़़ाने की विधि को जैव-प्रबलीकरण कहा जाता है।

•	 यह मुख्य फसलो ंमेें विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़़ाने मेें योगदान देता ह।ै
•	 लौह-समृद्ध फसलेें: चावल, सेम, शकरकंद, कसावा और फलिया।ँ
•	 जस्ता-समदृ्ध फसलेें: इसमेें मक्का, शकरकंद, चावल, सेम और गेहूूं शामिल हैैं।
•	 प्रोविटामिन A फसलेें: इसमेें कसावा, शकरकंद और मक्का शामिल हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	�के ें द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), जो अक्सर चर््चचा मेें रहता 
ह,ै कहा ँस्थित है?

	 (a) कानपुर	 (b) शिमला

	 (c) धारवाड़	 (d) जालंधर

उत्तर: (b)

 एक्टोपिक गर््भभावस्था (ECTOPIC PREGNANCY)
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, उत्तर प्रदेश मेें एक्टोपिक गर््भभावस्था का दरु््लभ मामला सामने 
आया, जिसमेें भ्रूण यकृत मेें विकसित हो रहा था।

मखु्य विवरण
•	 एक्टोपिक गर््भभावस्था तब होती ह ै जब निषेचित अंडा गर््भभाशय के अदंर की 

बजाय, आमतौर पर फैलोपियन ट् यूब मेें, बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है।
•	 दरु््लभ अवसरो ं पर, निषेचित अडंा गर््भभाशय ग्रीवा, उदर गुहा या अडंाशय से 

चिपक सकता है। 
•	 इस तरह की गर््भभावस्थाएँ सामान्य रूप से विकसित नही ंहो पाती ंक््योों कि केवल 

गर््भभाशय ही विकासशील भ्रूण को धारण करने के लिए डिज़़ाइन किया गया है।

एक्टोपिक  गर््भभावस्था के जोखिम कारक
•	 आय:ु 35 से 44 वर््ष की आय ु की महिलाओ ं मेें एक्टोपिक  गर््भभावस्था का 

जोखिम सबसे अधिक होता ह।ै
•	 फैलोपियन ट्यूब की असामान्यताए: फैलोपियन ट् यूब की विशिष्ट संरचना 
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मेें कोई भी परिवर््तन अन्यत्र एक्टोपिक  गर््भभावस्था या ट् यूबल गर््भभावस्था की 
संभावना को बढ़़ा सकता ह।ै

•	 पूर््व मेें हुई स्त्री रोग संबंधी  सर््जरी: पूर््व मेें हुई फैलोपियन ट् यूब सर््जरी, जसेै 
पुनर्निर््ममाण या ट् यूबल नसबंदी, निशान पैदा कर सकती हैैं, ट् यूब की प्राकृतिक 
संरचना को बदल सकती हैैं, और एक्टोपिक  गर््भभावस्था की संभावना को बढ़़ा 
सकती हैैं।

•	 संक्रमण: एक्टोपिक  गर््भभावस्था का एक अन्य जोखिम कारक पैल्विक संक्रमण 
ह,ै जिसे अक्सर पैल्विक सूजन रोग के रूप मेें जाना जाता ह।ै क्लैमाइडिया या 
एन. गोनोरिया जसेै यौन संचारित जीव आमतौर पर पैल्विक संक्रमण के लिए 
जिम्मेदार होत ेहैैं।

•	 स्त्री रोग संबंधी  विकार: पैल्विक संक्रमणो ंकी तरह, एंडोमेट््ररियोसिस, फाइब्रॉएड 
ट् यूमर, या पैल्विक निशान ऊतक (पेल्विक आसंजन) फैलोपियन ट् यूब को 
संकुचित कर सकत े हैैं और अडंो ं की गति मेें बाधा डाल सकत े हैैं, जिससे 
एक्टोपिक  गर््भभावस्था का खतरा बढ़ जाता ह।ै

•	 सिगरेट पीना: गर््भधारण के समय सिगरेट पीने से भी एक्टोपिक  गर््भभावस्था का 
खतरा बढ़ जाता है। यह खतरा खुराक पर निर््भर पाया गया है, यानी यह महिला 
की आदतो ंपर निर््भर करता ह ैऔर जसेै-जसेै वह अधिक सिगरेट पीती है, यह 
बढ़ता जाता ह।ै

एक्टोपिक  गर््भभावस्था का प्रभाव

•	 कुछ महिलाओ ंमेें कोई प्रत्यक्ष दषु्प्रभाव नही ंहोत ेहैैं और वे एक्टोपिक  गर््भभावस्था 
से भ्रूण को स्वतः ही ग्रहण कर लेती हैैं। इन मामलो ंमेें, महिला को बिना किसी 
चिकित्सीय हस्तक्षेप के देखा जा सकता ह।ै

•	 रक्तस्राव: एक्टोपिक  गर््भभावस्था का सबसे भयावह परिणाम, गर््भभाशय का 
फटना, आतंरिक रक्तस्राव, पेट और श्रोणि मेें दर््द, आघात और यहा ँ तक 
कि मृत्यु का कारण बन सकता ह।ै परिणामस्वरूप, एक्टोपिक  गर््भभावस्था मेें 
रक्तस्राव के लिए तरंुत सर््जरी की आवश्यकता हो सकती है।

•	 भविष्य की गर््भभावस्थाए: श्रोणि रक्त से निशान ऊतक का निर््ममाण भविष्य मेें 
गर््भधारण को और अधिक कठिन बना सकता ह।ै इसके अतिरिक्त, निशान 
ऊतक भविष्य मेें एक्टोपिक  गर््भभावस्था की संभावना को बढ़़ा सकता ह।ै

एक्टोपिक गर््भभावस्था का प्रबंधन और उपचार कैसे किया जाता है?

•	 कुछ एक्टोपिक  गर््भभावस्थाएँ बिना किसी सहायता के अपने आप समाप्त हो 
जाती हैैं, जबकि अन्य मेें संभावित घातक रक्तस्राव के कारण तत्काल सर््जरी की 
आवश्यकता होती ह।ै

•	 मेथोट््ररेक्सेट: कैैं सर-रोधी दवा मेथोट््ररेक्सेट (रुमैट््ररेक्स, ट््ररेक्सॉल) का उपयोग 
चिकित्सा उपचार मेें किया जाता ह।ै यह दवा प्लेसेेंटा की विकासशील 
कोशिकाओ ंको नष्ट करके एक्टोपिक  गर््भभावस्था का गर््भपात कराती है।

•	 लेप्रोस्कोपिक (कीहोल) सर््जरी: लेप्रोस्कोपिक सर््जरी एक्टोपिक  गर््भभावस्था के 
लिए सर्वोत्तम मानक ह।ै मामले के आधार पर, डॉक्टर या तो फैलोपियन ट् यूब 
को रखत ेहुए गर््भभावस्था के ऊतक को हटा देत ेहैैं या फैलोपियन ट् यूब को ही 
हटा देत ेहैैं।

निष्कर््ष
एक्टोपिक गर््भभावस्था, हालाकंि असामान्य ह,ै लेकिन अगर इसका पता न चले तो 
गर््भभाशय के फटने और मात ृमृत्यु का गंभीर खतरा होता ह।ै समय पर निदान, निवारक 
देखभाल और लेप्रोस्कोपिक प्रबंधन जीवन बचाने और प्रजनन क्षमता को बनाए रखने 
के लिए महत्वपूर््ण हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न: 

प्रश्न:	 अस्थानिक गर््भभावस्था के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:

	 1. �यह तब होता है जब निषेचित अडंा गर््भभाशय के बाहर, आमतौर पर 
फैलोपियन ट् यूब मेें प्रत्यारोपित होता ह।ै

	 2. �इसके उपचार मेें कभी-कभी मेथोट््ररेक्सेट का उपयोग किया जाता ह ै
क््योों कि यह गर््भभावस्था के ऊतको ंकी वदृ्धि को रोकता ह।ै

	 3. �अस्थानिक गर््भभावस्था के प्रबंधन के लिए लेप्रोस्कोपिक सर््जरी को 
सर्वोत्तम माना जाता ह।ै

	 4. �अस्थानिक गर््भभावस्था मेें भ्रूण सामान्य रूप से विकसित हो सकता ह ैयदि 
वह उदर गुहा मेें प्रत्यारोपित हो।

उपर््ययुक्त मेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1, 2 और 3

(c) केवल 2 और 3	 (d) केवल 1 और 3

उत्तर: (b)

ट््ररेसर- ट्विन उपग्रह (TRACER- TWIN 
SATELLITES)

चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, नासा के ट््ररेसर््स (टेेंडेम रिकनेक्शन और कस्प 
इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनिस्ससेंस सैटेलाइटस्) मिशन को कैलिफोर्निया के स्पेस लॉन्च 
कॉम्प्लेक्स मेें स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद कक्षा मेें तनैात 
किया गया था।

मखु्य विवरण

•	 ट््ररेसर््स मिशन चंुबकीय पुनर्संयोजन और पृथ्वी के वायमंुडल पर इसके प्रभावो ंका 
अध्ययन करेगा।

•	 चंुबकीय पुनर्संयोजन और पृथ्वी के वायमंुडल पर इसके प्रभावो ंकी जाचँ करने 
के लिए, यह ध्रुवीय कस्पप्स के ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा मेें उड़़ान भरेगा, जो 
चंुबकीय क्षेत्र मेें कीप के आकार के छिद्र होते हैैं।

•	 इस जडु़वा ंउपग्रह प्रणाली का उद्देश्य यह जाचँ करना ह ैकि पृथ्वी का चंुबकीय 
कवच, या चंुबकीय क्षेत्र, सूर््य से आने वाली सौर हवा और आवेशित कणो ंके 
निरंतर प्रवाह के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता ह।ै

•	 वैज्ञानिको ंको यह पता लगाने मेें सहायता करने के लिए कि पुनर्संयोजन कितनी 
तेज़़ी से बदलता और विकसित होता ह,ै ट््ररेसर््स उपग्रह प्रतिवर््ष 3,000 बार 
चंुबकीय पुनर्संयोजन रिकॉर््ड करेेंगे।

•	 ऐसा करके, वैज्ञानिको ंको सौर गतिविधि के प्रभावो,ं जसेै पृथ्वी के विद्युत ग्रिड, 
जीपीएस सिस्टम और संचार उपग्रहो ंमेें व्यवधान, को बहेतर ढंग से समझने और 
उनके लिए तैयार होने की संभावना है।

•	 सूर््य पृथ्वी के चंुबकीय क्षेत्र और वायमंुडल को कैसे प्रभावित करता ह,ै इसके बारे 
मेें अधिक जानने के लिए, वैज्ञानिक ट््ररेसर््स के डेटा को सूर््य का अध्ययन करने 
के लिए हाल ही मेें लॉन्च किए गए अन्य नासा मिशनो ंकी जानकारी के साथ 
एकीकृत करेेंगे।
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चुंबकी य पुनर्संयोजन क्या है?

•	 जब सौर वाय ु पृथ्वी से टकराती ह,ै तो पृथ्वी का चंुबकीय क्षेत्र चंुबकीय 
पुनर्संयोजन से गुज़र सकता ह,ै जिससे इस प्रक्रिया मेें काफ़़ी मात्रा मेें ऊर््जजा 
निकलती ह,ै जिससे आसपास के कण तेज़ गति से प्रक्षेपित होत ेहैैं।

•	 ऑरोरा जैसे आश्चर््यजनक प्रकाश प्रदर््शन उत्पन्न करने के अलावा, ये पुनर्संयोजन 
घटनाएँ जीपीएस सिस्टम, उपग्रहो ंऔर अतंरिक्ष यात्रियो ंके काम मेें भी बाधा 
डाल सकती हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 हाल ही मेें प्रक्षेपित ‘ट््ररेसर््स मिशन’ किस अतंरिक्ष एजेेंसी की परियोजना ह?ै

	 (a) इसरो	 (b) जाक्सा (JAXA)

	 (c) नासा	 (d) ईएसए (ESA)

उत्तर: (c)
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इकाई
6 रक्षा एवं  सुरक्षा

भारत मेें रक्षा उत्पादन
चर््चचा मेें क््यो ों: वित्तीय वर््ष 2024-25 मेें वार्षिक रक्षा उत्पादन 1,50,590 करोड़ 
रुपये के रिकॉर््ड उच्च स्तर पर पहुुँच गया। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर््ष के 1.27 
लाख करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना मेें 18% की मज़बतू वदृ्धि दर््शशाती ह।ै

मुख्य विवरण
•	 निजी क्षेत्र ने कुल उत्पादन का 23% आपूर्ति की, जबकि शेष 77% रक्षा 

सार््वजनिक क्षेत्र उपक्रमो ं(डीपीएसय)ू और अन्य सार््वजनिक उपक्रमो ंसे आया।
•	 देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मेें निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी इसकी 

हिस्सेदारी मेें परिलक्षित होती ह,ै जो वित्त वर््ष 2023-2024 मेें 21% से बढ़कर 
वित्त वर््ष 2024-2025 मेें 23% हो गई।

•	 व्यापक नियामक सुधारो,ं व्यापार करने मेें आसानी मेें सुधार और पिछले 10 वर्षषों 
मेें स्वदेशीकरण पर जानबझूकर दिए गए ज़़ोर के कारण, उद्योग के सार््वजनिक 
और निजी क्षेत््रोों  ने साल-दर-साल स्थिर विकास दिखाया है।

रक्षा स्वदेशीकरण का महत्व
•	 रणनीतिक स्वायत्तता: विदेशी हथियारो ंपर निर््भरता कम करके, भारत ज़रूरत 

के समय बाहरी विक्रे ताओ ंया भू-राजनीतिक परिदृश्य मेें बदलावो ंके बंधन मेें 
बंध ेबिना, तरंुत कार््रवाई करने के लिए बहेतर ढंग से सुसज्जित है।

•	 आधुनिकीकरण: एक खतरनाक पड़़ोस मेें, आधनुिकीकरण सेना को तकनीकी 
रूप से उन्नत और यदु्ध के लिए तयैार भी रखता ह।ै

•	 आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता: एक मजबतू औद्योगिक आधार 
को बढ़़ावा देकर और क्षेत्रीय निर््ममाताओ,ं एमएसएमई और स्टार््ट-अप्स को 
समर््थन देकर, रक्षा स्वदेशीकरण आर्थिक विकास को गति देता ह।ै यह रोज़गार 
सृजित करता है, कौशल विकसित करता ह ैऔर विभिन्न उद्योगो ंमेें नवाचार को 
प्रोत्साहित करता ह,ै जिनका महत्वपूर््ण गुणक प्रभाव पड़ता है।

•	 निर््ययात क्षमता: भारत का रक्षा निर््ययात उसके रणनीतिक प्रभाव का एक महत्वपूर््ण 
घटक बन रहा है, जिससे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है।

•	 तकनीकी नवाचार: घरेलू रक्षा अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को 
बढ़़ावा देकर, स्वदेशीकरण भारत को एक निष्क्रिय उपभोक्ता से अत्याधुनिक 
तकनीक के निर््ममाता के रूप मेें परिवर्तित होने मेें मदद करता है।

रक्षा उत्पादन मेें चुनौतियाँ
•	 रक्षा बजट: वित्त वर््ष 2023-2024 के लिए ₹5.94 लाख करोड़ के रक्षा बजट 

के साथ, भारत दनुिया का चौथा सबसे बड़़ा सैन्य खर््च करने वाला देश है। 
हालाकँि, यह बजट सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम ह,ै जो चितंा का विषय 
ह।ै

•	 बुनियादी ढाचेँ और क्षमता का अभाव: रक्षा स्वदेशीकरण मेें उत्साहजनक 
प्रगति के बावजूद, घरेलू रक्षा क्षेत्र मेें अभी भी पर््ययाप्त बनुियादी ढाचेँ और 
क्षमता का अभाव ह।ै

•	 निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: निजी क्षेत्र को शामिल करने के प्रयासो ंके 
बावजदू, रक्षा सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसय)ू रक्षा उत्पादन के एक बड़़े 
हिस्से को नियंत्रित करते हैैं।

•	 तकनीकी घाटा: इंजन, अर््धचालक और सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स जसैी प्रमुख 
प्रौद्योगिकियो ंके विकास मेें गंभीर कमियो ंके कारण भारत अभी भी महत्वपूर््ण 
उप-प्रणालियो ंके लिए विदेशी आपूर्तिकर््तताओ ंपर निर््भर ह।ै

•	 जटिल खरीद प्रक्रियाए: आधनुिकीकरण की पहल अक्सर कठिन अधिग्रहण 
प्रक्रियाओ,ं कई अनुमोदन स्तरो ंऔर समयबद्ध निर््णय लेने की कमी के कारण 
पटरी से उतर जाती है या विलंबित हो जाती है। 

आगे की राह

•	 निजी क्षेत्र के योगदान को बढ़़ावा: सुनिश्चित करना कि निजी रक्षा उद्यमो ंका 
कुल रक्षा उत्पादन मेें कम से कम 50% योगदान हो।

•	 रक्षा आधुनिकीकरण कोष: जसैा कि 2023-2024 के बजट मेें सुझाव 
दिया गया है, एक गैर-समाप्ति योग्य रक्षा आधनुिकीकरण कोष के निर््ममाण से 
प्रत्याशित आवश्यकताओ ंऔर उपलब्ध निधियो ंके बीच के अतंर को कम करने 
मेें मदद मिलेगी।

•	 रक्षा अनुसं धान एवं  विकास को मज़बूत करना: डीआरडीओ, वाणिज्यिक 
कंपनियो,ं शैक्षणिक संस्थानो ंऔर स्टार््ट-अप्स के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान 
के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास मेें निवेश को 
उल्लेखनीय रूप से बढ़़ा सकता है।

•	 रक्षा अधिग्रहण मेें सुधारों  मेें तेज़़ी: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) के तहत, 
डिजिटल निगरानी उपकरणो ंऔर एकीकृत परियोजना टीमो ंका उपयोग करके 
खरीद समय को उल्लेखनीय रूप से कम किया जाना चाहिए।

निष्कर््ष

अंततः, वित्त वर््ष 2024-2025 मेें भारत का रिकॉर््ड रक्षा उत्पादन, रक्षा क्षेत्र मेें 
आत्मनिर््भरता की ओर एक स्पष्ट कदम दर््शशाता है। भारत दीर््घकालिक सुधारो,ं 
बेहतर अनुसंधान एवं विकास, और त्वरित अधिग्रहण प्रक्रियाओ ं के सहयोग से 
रक्षा निर््ममाण का एक विश्वव्यापी केें द्र बन सकता है और रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त 
कर सकता है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सं भावित प्रश्न

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �सामरिक स्वायत्तता की दिशा मेें एक कदम के रूप मेें भारत द्वारा रक्षा 
उत्पादन मेें वदृ्धि के बावजदू, तकनीकी निर््भरता और खरीद संबंधी अड़चनेें 
अभी भी मौजदू हैैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द]  
[15 अकं]

प्रलय मिसाइल
चर््चचा मेें क््यो ों: हाल ही मेें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 
ओडिशा के तट पर डॉ. एपीज ेअब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार दो 
सफल उड़़ान परीक्षण किए।
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मुख्य विवरण
•	 स्वदेशी तकनीक: प्रलय एक ठोस प्रणोदक अर््ध-बलैिस्टिक मिसाइल ह ै जिसे 

घरेलू स्तर पर विकसित किया गया ह।ै यह अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करने 
के लिए अत्याधनुिक मार््गदर््शन और नेविगेशन का उपयोग करती है।

•	 सहयोग: डीआरडीओ के अनुसंधान केें द्र इमारत (हैदराबाद) ने अन्य 
डीआरडीओ प्रयोगशालाओ ंऔर उद्योग भागीदारो ं(बीडीएल, बीईएल, आदि) 
के साथ मिलकर इसे विकसित किया है।

•	 रेेंज: इस मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर ह ैऔर इसे मोबाइल 
लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।

•	 वारहेड क्षमता: प्रलय विभिन्न लक्षष्ययों पर विभिन्न प्रकार के वारहडे दाग सकता ह।ै 
अपने पारंपरिक पेलोड (350-1,000 किलोग्राम) के कारण, इसमेें बहुमुखी 
निवारक क्षमता ह,ै जो उच्च-विस्फोटक विखंडन या भेदक वारहडे को सक्षम 
बनाता है।

•	 गति और चपलता: मैक 5-6 टर्मिनल गति प्राप्त की जाती ह,ै और MaRV 
(मैन्युवरेबल री-एंट््ररी व्हीकल) तकनीक का उपयोग हवा मेें दिशा बदलने और 
अवरोधन से बचने के लिए किया जाता ह।ै

•	 लॉन्चपैड: लॉन्च प्लेटफ़़ॉर््म को तैनात करने के लिए रोड-मोबाइल कैनिस्टर 
लॉन्चर (अशोक लेलैैंड 12x12) का उपयोग किया जाता है, जो त्वरित 
स्थानातंरण और शूट-एंड-स्कूट  क्षमताओ ंकी अनुमति देता ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए  सं भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	प्र लय मिसाइल के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. प्रलय एक ठोस प्रणोदक अर््ध-बलैिस्टिक मिसाइल है।

	 2. �इस मिसाइल की मारक क्षमता 150-500 किलोमीटर है और इसे 
मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।

	 3. प्रलय मिसाइल मैक 5-6 टर्मिनल गति प्राप्त कर सकती है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

उत्तर: (c)

आरएस-28 सरमत (RS-28 SARMAT)
चर््चचा मेें क््यो ों: रूस वर््तमान मेें आरएस-28 सरमत नामक एक तरल ईंधन वाली 
अतंरमहाद्वीपीय बलैिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा ह,ै जिसे नाटो ने सतन 2 
(Satan 2) नाम दिया है।

मुख्य विवरण
•	 सरमत एक तीन-चरणीय, 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली, द्रव-

ईंधन से चलने वाली मिसाइल ह।ै
•	 माप: मिसाइल की लंबाई और व्यास क्रमशः 35.3 और 3 मीटर है।
•	 पेलोड क्षमता: सरमत विभिन्न प्रकार के आयधु ले जा सकता ह ैऔर 10 टन तक 

का पेलोड ले जा सकता है।
•	 गति: 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम गति (लगभग मैक 

20) ह।ै
•	 प्रक्षेपण के समय वजन: 208.1 टन।
•	 रिपोर्टटों के अनुसार, सरमत दनुिया भर मेें कई लक्ष्य-योग्य पुनः-प्रवेश वाहन 

पहुुँचा सकता ह।ै
•	 यह मिसाइल उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक और किसी भी क्षेत्र से होकर उड़़ान 

भर सकती है।
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ओर्शेनिक मिसाइल
चर््चचा मेें क््यो ों: रूसी राष्टट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही मेें घोषणा की कि रूस ने 
अपनी नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल, ओरेशनिक का उत्पादन शुरू कर दिया है।

ओरेशनिक मिसाइल के बारे मेें
•	 यह एक रूसी हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बलैिस्टिक मिसाइल है।
•	 गति: यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल ह ैजो मैक 10 की गति तक पहुुँचने मेें 

सक्षम है।
•	 रेेंज: लगभग 5,500 किमी।
•	 लक्ष्यीकरण और परिहार: वाय ुरक्षा प्रणालियो ंसे बचने के लिए गतिशीलता के 

साथ डिज़़ाइन किया गया।
•	 एमआईआरवी तकनीक: कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनः प्रवेश वाहन 

(एमआईआरवी), एक ही मिसाइल को पारंपरिक या परमाण ुहथियारो ंसे एक 
साथ कई अलग-अलग लक्षष्ययों पर हमला करने की अनुमति देत ेहैैं।

•	 पेलोड क्षमता: छह से आठ हथियार ले जा सकता है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सं भावित प्रश्न 
प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न:	� हाल ही मेें चर््चचा मेें रही ओरेशनिक मिसाइल निम्नलिखित मेें से किस देश 

द्वारा विकसित की गई है?

	 (a) संयकु्त राज्य अमेरिका	 (b) चीन
	 (c) रूस	 (d) उत्तर कोरिया

उत्तर: (c)

ब्लूबर््ड ब्लॉक 2 उपग्रह

चर््चचा मेें क््यो ों: इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने नासा के साथ अगले सहयोगी मिशन, 
ब्लू बर््ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की।

ब्लूबर््ड उपग्रह के बारे मेें

•	 निर््ममाता: अमेरिका स्थित कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइल ने इस अत्याधनुिक 
अमेरिकी संचार उपग्रह का निर््ममाण किया ह।ै

•	 सैटेलाइट-टू-स्मार््टफोन: उपग्रह के अनोखे 64 वर््ग मीटर के एंटीना के कारण 
सीध ेउपग्रह-से-स्मार््टफोन कनेक्शन संभव होगंे, जिसका वज़न लगभग 6,000 
किलोग्राम ह ैऔर यह पृथ्वी की निचली कक्षा मेें संचालित होगा।

•	 डेटा ट््रराांसमिशन: ब्लूबर््ड उपग्रहो ंके बीम, जो 40 मेगाहर््टट््ज तक की क्षमता को 
सपोर््ट करने के लिए बनाए गए हैैं, 120 एमबीपीएस तक की अधिकतम डेटा 
ट््रराांसमिशन गति को संभव बनात ेहैैं।

•	 एलवीएम-3 (लॉन्च व्हीकल मार््क -3): एएसटी स्पेसमोबाइल ब्लॉक 2 ब्लूबर््ड 
उपग्रह, जिसका वज़न लगभग छह टन ह,ै को एलवीएम3 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की 
निचली कक्षा मेें लॉन्च किया जाएगा।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सं भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� हाल ही मेें चर््चचा मेें रह ेब्लूबर््ड ब्लॉक 2 उपग्रह के संदर््भ मेें, निम्नलिखित 
कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. इसका निर््ममाण इसरो द्वारा नासा के सहयोग से किया गया ह।ै

	 2. �यह पृथ्वी की निचली कक्षा मेें संचालित एक बड़़े एंटीना के माध्यम से 
सीध ेउपग्रह-से-स्मार््टफोन संचार को सक्षम बनाता है।

	 3. �इसे भारत के LVM-3 (प्रक्षेपण यान मार््क -3) का उपयोग करके 
प्रक्षेपित किया जाएगा।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b) केवल 2 और 3
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इकाई
7 सामाजिक मुद्दे

किशोरो ंकी निजता का अधिकार
चर््चचा मेें क््योों : “किशोरो ं के निजता के अधिकार” मामले 2025 मेें स्वतः संज्ञान 
मामले मेें सुप्रीम कोर््ट के फैसले ने किशोर कामुकता और POCSO अधिनियम के 
आवेदन/प्रवर््तन के आसपास बदलते कानूनी ढाचें पर प्रकाश डाला ह।ै
निर््णय के मखु्य बिदं ु
•	 यह मामला नाबालिगो ंकी सुरक्षा और उनकी बढ़ती स्वायत्तता तथा किशोर संबंधो ं

की जटिल प्रकति को स्वीकार करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर 
ज़़ोर देता ह।ै

•	 यह मामला न्यायिक सोच या दृष्टिकोण मेें बदलाव का प्रतीक है, जिससे 
किशोर संबंधो ंपर लागू होने वाले POCSO जसेै कानूनो ंकी प्रयोज्यता का 
पुनर््ममूल््याांकन होता है।

•	 सुप्रीम कोर््ट के फैसले का एक महत्वपूर््ण पहलू व्यक्ति के अनुभव पर, विशेष 
रूप से लड़की के दृष्टिकोण से, ज़़ोर देना ह,ै जो फैसले के व्यापक निहितार्थथों को 
समझने के लिए आवश्यक है।

अनचु्छेद 142
•	� भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष चल 

रह ेकिसी भी मामले या विषय मेें "पूर््ण न्याय" प्राप्त करने और उसे सुनिश्चित 
करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश जारी करने की अद्वितीय 
और असाधारण शक्ति प्रदान करता है।

•	� यह विवेकाधीन शक्ति न्यायालय को तकनीकी पहलुओ ं से आगे बढ़कर 
विधायी कमियो ंको दूर करने, संवैधानिक मूल््योों  और सिद््धाांतो ंकी रक्षा और 
उन्हहें बनाए रखने, और सामाजिक कल्याण को बढ़़ावा देने मेें सक्षम बनाती ह,ै 
भले ही इसका अर््थ मौजदूा कानूनो ंकी व्याख्या करना या उन्हहें अस्थायी रूप से 
रद्द करना ही क््योों  न हो।

•	� यह प्रावधान जानबझूकर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप 
मेें कार््य करने और विधायी या कार््यकारी कार््रवाई की कमी होने पर हस्तक्षेप 
करने के लिए सौपंा गया था।

फैसले से संबंधित मखु्य विवरण
•	 POCSO अधिनियम और किशोर यौन संबंध: यह मामला किशोरो ंके बीच 

सहमति से बने संबंधो ंसे संबंधित POCSO अधिनियम को लागू करने मेें आने 
वाली कठिनाइयो ंको उजागर करता है।

•	 एक कल्याणकारी राज्य के दायित्व: इस मामले मेें शामिल व्यक्तियो ंका समर््थन 
करने के लिए एक "कल्याणकारी राज्य" के रूप मेें राज्य की ज़़िम्मेदारी पर 
अदालत का ध्यान महत्वपूर््ण ह।ै

•	 व्यापक शिक्षा और सुधार की आवश्यकता: यह फैसला किशोर यौन संबंधो ंकी 
जटिलताओ ंको दूर करने के लिए व्यापक यौन शिक्षा और प्रणालीगत सुधारो ं
की आवश्यकता पर ज़़ोर देता ह।ै

•	 मौलिक अधिकार: यह मामला इस बात की पुष्टि करता ह ै कि निजता का 
अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार ह,ै यहा ँतक 
कि किशोरो ंके लिए भी, हालाकँि इस पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैैं।

•	 डिजिटल गोपनीयता: किशोरो ंके डेटा के संग्रह और ऑनलाइन प्लेटफ़़ॉर््म की 
जवाबदेही के संबंध मेें सरकारी और निजी दोनो ंसंस्थाओ ंको अदालत के निर्देश 
आज के डिजिटल परिदृश्य मेें प्रासंगिक हैैं।

•	 अतंर््रराष्ट्रीय मानवाधिकार काननू: यह फैसला अतंर््रराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, 
जो सहमति से किशोरो ंकी यौन गतिविधि को मान्यता देता है, और भारतीय 
कानूनी दृष्टिकोण के बीच असमानता को भी संबोधित करता ह।ै

किशोर (Adolescent)
•	� भारत मेें, किशोर को 10 से 19 वर््ष की आय ुके व्यक्ति के रूप मेें परिभाषित 

किया जाता ह,ै जो बचपन से वयस्कता की ओर संक्रमण का अनुभव कर रहा 
होता ह,ै जो शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास द्वारा स्पष्ट होता ह।ै

•	� यह परिभाषा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार््यक्रम (राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य 
कार््यक्रम) और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर््धधारित अतंर््रराष्ट्रीय मानको ं के 
अनुरूप ह।ै

निजता का अधिकार
•	� भारत मेें निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार ह ैजो किसी व्यक्ति की 

व्यक्तिगत जानकारी, विकल््पोों और शारीरिक स्वायत्तता को राज्य, संगठनो ंया 
व्यक्तियो ंद्वारा अनधिकृत हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है।

•	� इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम 
भारत संघ (2017) निर््णय मेें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अतंर््गत 
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप मेें सर््वसम्मति से 
मान्यता दी गई थी।

•	� यह अधिकार गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत डेटा की 
मनमानी निगरानी या प्रकटीकरण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मामले के बारे मेें
•	 यह मामला पश्चिम बंगाल की एक 14 वर्षीय लड़की और एक 25 वर्षीय व्यक्ति 

से जडु़़ा था, जिनकी बाद मेें शादी हो गई और 2021 मेें, जब लड़की 17 वर््ष की 
थी, एक बच्चे को जन्म दिया।

•	 उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और उस पर अपहरण, बलात्कार, गंभीर 
यौन उत्पीड़न और बाल विवाह के आरोप मेें मुकदमा चलाया गया।

•	 POCSO विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा 
सुनाई।

•	 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बाद मेें मानवीय आधार पर इस दोषसिद्धि को पलट 
दिया। इसने दंपति की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया, जो यह नही ं
समझत ेथ ेकि उनका रिश्ता एक अपराध ह।ै

•	 उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि को बहाल रखा और लड़की की भलाई और 
उपलब्ध विकल््पोों का मूल््याांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का 
आदेश दिया।

•	 समिति के निष्कर्षषों ने कानूनी कार््यवाही से लड़की और उसके परिवार पर पड़ने 
वाले भावनात्मक और वित्तीय दबाव को उजागर किया।
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•	 अतंतः, सर्वोच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को कोई सजा नही ं देने का फैसला 
किया, यह स्वीकार करते हुए कि अगर उसे कैद किया जाता तो लड़की को 
संभावित नुकसान हो सकता था।

"किशोरो ंके निजता के अधिकार" के बारे मेें
•	 किशोरो ंके निजता के अधिकार का तात्पर््य माता-पिता, राज्य या संस्थाओ ंसहित 

अन्य लोगो ंके अनावश्यक हस्तक्षेप से किशोरो ंके निजी स्थान, विकल््पोों और 
जानकारी की सुरक्षा से ह।ै

•	 इसमेें स्वास्थ्य, शरीर, रिश््तोों  और डिजिटल जीवन के मामलो ंमेें निजता शामिल 
ह।ै भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त, यह अधिकार 
किशोरो ंकी बढ़ती स्वायत्तता और भावनात्मक परिपक्वता का सम्मान करता ह।ै

•	 न्यायालयो ंने इस बात पर ज़़ोर दिया ह ैकि किशोरो ंके साथ ऐसे व्यक्ति के रूप मेें 
व्यवहार किया जाना चाहिए जिसके अधिकार विकसित हो रहे हैैं, खासकर यौन 
स्वायत्तता और सहमति जैसे संवेदनशील क्षेत््रोों  मेें।

पोस्को अधिनियम के बारे मेें
•	 इसका अर््थ ह ैयौन अपराधो ंसे बच््चोों  का संरक्षण अधिनियम, 2012।
•	 यह भारत सरकार द्वारा बच््चोों  (18 वर््ष से कम आय ुके किसी भी व्यक्ति) को 

यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बचाने के लिए बनाया गया 
एक व्यापक कानून है। इसमेें लड़के और लड़किया ंदोनो ंशामिल हैैं।

चितंाएँ और न्यायिक व्याख्या
•	� हाल ही मेें न्यायालयो ंने सामान्य किशोर व्यवहार को अपराध मानने से बचने 

के लिए शोषणकारी दरु्वव्यवहार और सहमति से बने किशोर संबंधो ं के बीच 
अतंर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

•	�क छ मामलो ंमेें, सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से बने संबंधो ंमेें शामिल किशोरो ं
के निजता और स्वायत्तता के अधिकार को मान्यता देकर उदारता दिखाई ह।ै

POCSO के तहत सहमति की उम्र मेें सुधार पर विचार क््योों  किया जा रहा है?
•	 अदालतो ंमेें ऐसे मामलो ंकी बाढ़ आ गई है जहा ँदोनो ंसाथी नाबालिग हैैं, या एक 

की उम्र 18 साल से थोड़़ी ज़््यादा ह।ै
•	 सहमति से बने रिश््तोों  मेें किशोरो ंको अक्सर अपराधी या पीड़़ित माना जाता 

ह,ै जिससे उन्हहें आघात, आपराधिक रिकॉर््ड और सामाजिक कलंक का सामना 
करना पड़ता है।

•	 इस कानून का कभी-कभी अतंर््जजातीय, अतंर््धधार्मिक या गैर-अनुमोदित रिश््तोों  
को निशाना बनाने के लिए दरुुपयोग किया जाता ह,ै खासकर जब लड़किया ं
भाग जाती हैैं।

•	 तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान बतात ेहैैं कि लगभग 16 साल के किशोर रिश््तोों  
और यौन गतिविधियो ंके बारे मेें सोच-समझकर चुनाव कर सकत ेहैैं।

•	 संयकु्त राष्टट्र के दिशानिर्देशो ंसहित अतंर््रराष्ट्रीय मानक, किशोरो ंकी विकसित होती 
क्षमताओ ंपर ज़़ोर देत ेहैैं।

•	 कई उच्च न्यायालयो ंऔर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की कठोरता पर 
पुनर्विचार करने की सिफ़़ारिश की ह।ै

•	 2023 मेें, गृह मामलो ंकी संसदीय स्थायी समिति ने भी POCSO के तहत 
सहमति की उम्र पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया था।

प्रस्तावित सुधार
•	 आय ुसीमा से छूट (रोमियो-जलूियट खंड): यदि साझदेारो ंके बीच आय ुका 

अतंर कम ह ै(जसेै, 2-3 वर््ष) और छोटा साथी कम से कम 16 वर््ष का ह,ै तो 
सहमति से संबंध बनाने की अनुमति दी जाती है।

•	 यकेू और कनाडा सहित कई देशो ंने सहमति की आय ु16 वर््ष निर््धधारित की है। 

सहमति की आय ुको घटाकर 16 वर््ष करने से भारतीय कानून वैश्विक सर्वोत्तम 
प्रथाओ ंऔर किशोर अधिकारो ंके अनुरूप हो जाएगा।

आगे की राह

बच््चोों  को दरु्वव्यवहार से बचाने और उनकी स्वायत्तता व भावनात्मक परिपक्वता का 
सम्मान करने के बीच संतलुन बनाने की ज़रूरत ह।ै सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी 
नीवं रख दी ह—ैअब, सासंदो,ं शिक्षको ंऔर संस्थानो ंको सहानुभूति, सुधार और 
जागरूकता के साथ इस पर आगे बढ़ना होगा।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� किशोरो ंके निजता के अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया 
निर््णय के संदर््भ मेें, निम्नलिखित मेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

	 1. �न्यायालय ने स्वीकार किया कि किशोरो ंमेें विकासशील क्षमताएँ होती हैैं 
और उन्हहें व्यक्तिगत संबंधो ंके मामलो ंमेें निजता का क्षेत्र प्रदान किया 
जाना चाहिए।

	 2. �निर््णय ने निकट-आय ु छूट को शामिल करने के लिए POCSO 
अधिनियम मेें संशोधन किया।

	 3. �न्यायालय ने किशोर पीड़़िता की निजता और स्वायत्तता की रक्षा करके 
पूर््ण न्याय प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �POCSO के तहत सहमति से बने संबंधो ं मेें किशोरो ं के निजता के 
अधिकार को मान्यता देने वाला सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर््णय, 
स्वायत्तता के साथ संरक्षण के संतलुन की ओर एक बदलाव का प्रतीक ह।ै 
भारत मेें किशोर न्याय और कानूनी सुधारो ंपर इस निर््णय के निहितार्थथों पर 
चर््चचा कीजिए। कानूनी व्यवस्था को किशोरो ंके लिए अधिक अनुकूल बनाने 
के उपाय सुझाइए। [250 शब्द] [15 अंक]

लैैंगिक न्याय के लिए कोई जगह नही ं
चर््चचा मेें क््योों : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिवागंी बंसल बनाम साहिब बंसल मामले 
मेें, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) 
के तहत गिरफ्तारी या बलपूर््वक कार््रवाई के निलंबन को मंजूरी दे दी ह,ै जो महिलाओ ं
के प्रति क्रू रता-विरोधी है। इस फैसले को आपराधिक न्याय और लैैंगिक समानता के 
संदर््भ मेें चितंाजनक माना जा रहा है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए या भारतीय दंड संहिता की धारा 85
•	� दहजे संबंधी क्रू रता को रोकने और विवाहित महिलाओ ंको घरेलू हिसंा से 

बचाने के लिए 1983 मेें लागू।
•	 लागू: पति या उसके रिश्तेदार
•	 अपराध की प्रकृति: संज्ञेय और गैर-जमानती
•	 दंड: 3 वर््ष तक का कारावास और जरु््ममाना
•	व िचारणीय: प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
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क्रू रता (काननू के अनसुार)
•	�क ोई भी जानबझूकर किया गया आचरण जिससे निम्नलिखित की संभावना 

हो:
	� दहेज उत्पीड़न और महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, या
	� �उसके जीवन, अगं या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति (शारीरिक या मानसिक) 

पहुुँचाना।
•	� किसी महिला या उसके रिश्तेदारो ंको दहजे की किसी भी गैरकानूनी मागँ को 

पूरा करने के लिए मजबरू करने के उद्देश्य से उसका उत्पीड़न।

पृष्ठभमूि
•	 एक व्यक्तिगत वैवाहिक विवाद मेें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश:

	¾ शिकायत के बाद दो महीने (शातंि अवधि) तक कोई गिरफ्तारी या 
बलपूर््वक कार््रवाई नही ंकी जाएगी।

	¾ किसी भी कार््रवाई से पहले मामलो ंकी समीक्षा के लिए जिला स्तर पर 
परिवार कल्याण समितियो ंकी स्थापना।

•	 फैसले का प्रभाव
	¾ पर््ययाप्त सबतू होने पर भी, कानून प्रवर््तन (पुलिस) को दो महीने तक 

गिरफ़््तारी करने से प्रतिबंधित किया जाता ह।ै
	¾ शिकायतकर््तता की सुरक्षा के लिए संभावित जोखिम।
	¾ घरेलू हिसंा के मामले मेें पुलिस की निष्क्रियता को बढ़़ावा देता ह।ै
	¾ एक मिसाल कायम करता है जो आपराधिक कानून मेें विधायी मंशा को 

कमज़़ोर करता ह।ै 
	¾ उन्हहें न्याय पाने से हतोत्साहित करता है।

•	 फैसले की आलोचना
	¾ न्याय मेें देरी: गिरफ्तारी मेें देरी से वास्तविक शिकायतकर््तताओ ंकी सुरक्षा 

खतरे मेें पड़ सकती है।
	¾ निवारण को कमजोर करना: इससे धोखाधड़़ी के दावो ंको बढ़़ावा मिल 

सकता ह ैऔर कानून की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
	¾ न्यायिक अतिक्रमण: निषेधादेश प्रक्रियात्मक परिवर््तन लागू करत ेहैैं जो 

विधायी जाचँ के लिए बहेतर अनुकूल होत ेहैैं।

महत्वपूर््ण आकँड़़े 
•	 एनसीआरबी की भारत मेें अपराध 2022 रिपोर््ट के अनुसार:

	¾ दोषसिद्धि दर: वर््ष मेें दर््ज धारा 498ए के केवल 12.91% मामलो ंमेें 
दोषसिद्धि हुई।

	¾ लंबित मामले: वर््ष के अतं तक 92.45% मामले सुनवाई के लिए लंबित 
रह।े

	¾ मामले के निपटान का विवरण: 2022 मेें निपटाए गए मामलो ंमेें से:
	� लगभग 28.7% बिना सुनवाई के निपटाए गए—अधिकाशं 

समझौतो ं(समझौता, दलील सौदेबाजी, या रद्दीकरण) के माध्यम से।
	� बाकी मामलो ंमेें, जिन पर मुकदमा चला, उनमेें से 76.6% बरी हो 

गए, जबकि केवल 17.7% मामलो ंमेें दोषसिद्धि हुई।

काननूी और संवैधानिक चितंाएँ
•	 पीड़़ितो ं के अधिकारो ं का हनन (अनचु्छेद 21- जीवन और सम्मान का 

अधिकार): शातं अवधि (कूलिगं-ऑफ पीरियड) हस्तक्षेप को स्थगित करके 
शिकायतकर््तताओ ंको खतरे मेें डाल सकती ह।ै यह देरी संविधान द्वारा समय पर 
सुरक्षा और सम्मानजनक निवारण की गारंटी को चुनौती देती ह।ै

•	 समानता और समान अनपु्रयोग का उल्लं घन (अनचु्छेद 14- समानता का 
अधिकार): धारा 498A के मामलो ंके लिए एक विशेष प्रक्रियात्मक अवरोध 
बनाना, अन्य आपराधिक प्रावधानो ंकी तलुना मेें असमान व्यवहार का प्रतीक है, 
जिन्हहें समान सुरक्षा उपायो ंका लाभ नही ंमिलता ह।ै यह विचलन कानूनी स्थिरता 
और विधि के समक्ष समानता पर चितंाएँ पैदा करता ह।ै

•	 न्यायिक अतिक्रमण और शक्तियो ं का पृथक्करण: प्रक्रियात्मक नवाचारो ं - 
जसेै अनिवार््य परिवार कल्याण समितियो ंऔर शातं अवधि - को लागू करने 
के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो वैधानिक कानून पर आधारित नही ं हैैं, 
को न्यायिक नीति निर््ममाण के रूप मेें देखा जाता ह,ै जो विधायी अधिकार का 
अतिक्रमण करता है। कानूनी विद्वानो ंका तर््क  ह ैकि ऐसे व्यापक बदलावो ंको 
न्यायपालिका पर नही,ं बल्कि संसद पर छोड़ देना चाहिए।

•	 ‘दरुुपयोग’ के कथन को सही ठहराने के लिए कमज़़ोर अनभुवजन्य आधार: 
यह निर््णय व्यापक दरुुपयोग की धारणा पर बहुत अधिक निर््भर करता ह,ै फिर 
भी इस दृष्टिकोण का समर््थन करने वाले ठोस अनुभवजन्य आकंड़़ोों  का संदर््भ 
देने मेें विफल रहता है। इस तरह के निराधार सामान्यीकरण न्यायशास्त्र और 
विधायी मंशा, दोनो ंकी अखंडता को कमज़़ोर कर सकते हैैं।

सामाजिक और लैैंगिक न्याय के आयाम
•	 महिलाओ ंके अधिकारो ंऔर सामाजिक निष्पक्षता मेें संतुलन: न्यायालय ने 

दोहराया कि धारा 498A घरेलू क्रू रता के विरुद्ध महिलाओ ंके लिए एक महत्वपूर््ण 
सुरक्षा कवच बनी हुई ह,ै लेकिन सुरक्षात्मक कानूनो ंको व्यक्तिगत प्रतिशोध का 
हथियार नही ंबनना चाहिए। शिकायतकर््तताओ ंकी गरिमा और अभियकु््तोों  की 
प्रतिष्ठा, दोनो ंकी रक्षा के लिए यह संतलुन बनाए रखना आवश्यक है।

•	 वैवाहिक विवादो ं मेें हथियारीकरण से बचना: दरुुपयोग से जडु़़ी सामाजिक 
चितंाएँ इस निर््णय के केें द्र मेें थी।ं न्यायालय ने ऐसे उदाहरणो ंको स्वीकार किया 
जहा ँप्रावधानो ंका रणनीतिक रूप से विपरीत परिवार को परेशान करने या उन 
पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया था। दो महीने की शातं अवधि 
और अनिवार््य मध्यस्थता जसेै प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायो ंको लागू करके, इसका 
उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करत ेहुए परिवारो ंको अनावश्यक आघात से बचाना था।

•	 दंडात्मक न्याय की तुलना मेें पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर ज़़ोर: सार््वजनिक क्षमा 
याचना, अनुच्छेद 142 के तहत मुकदमेबाजी और विवाह विच्छेद, और परिवार 
कल्याण समितियो ंके माध्यम से एक संरचित मध्यस्थता ढाचेँ जसेै निर्देशो ंके 
माध्यम से, इस निर््णय ने एक ऐसे न्याय मॉडल को बढ़़ावा दिया जो संघर््ष को 
बढ़़ाने के बजाय सुलह और उपचार को प्रोत्साहित करता ह।ै यह पुनर्स्थापनात्मक 
दृष्टिकोण परिवारो ंऔर समुदायो,ं दोनो ंके लिए गहरे सामाजिक और भावनात्मक 
निहितार््थ रखता ह।ै

•	 लिगं-तटस्थ दरुुपयोग से सुरक्षा: पितसृत्ता और दहजे-संबंधी दरु्वव्यवहार के 
निरंतर प्रचलन को स्वीकार करत े हुए, न्यायालय ने इस बात पर ज़़ोर दिया 
कि कानून मेें भेदभाव नही ंकिया जाना चाहिए या उसका दरुुपयोग नही ंकिया 
जाना चाहिए। इसने महिलाओ ंके लिए एक सुरक्षात्मक उपकरण के रूप मेें धारा 
498A की वैधता बनाए रखने का प्रयास किया, साथ ही इसके दरुुपयोग को 
रोकने और निष्पक्षता एवं सामाजिक सद्भाव के व्यापक सिद््धाांतो ंको बनाए रखने 
के लिए तंत्र सुनिश्चित किए।

बेहतर समाधान

•	 जाचं की गुणवत्ता मेें सुधार।

•	 पुलिस और न्यायपालिका मेें जागरूकता बढ़़ाना।

•	 वैध मामलो ंके निपटारे मेें तजे़़ी लाना।

•	 सत्यापित झठूी शिकायतो ंपर दंड लगाना और यह सुनिश्चित करना कि पीड़़ितो ं
की सुरक्षा बरकरार रह।े
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आगे की राह

•	 वैधानिक सुधार: संसद को केवल न्यायिक निर्देशो ंपर निर््भर रहने के बजाय, 
प्रारंभिक जाचँ जसेै संतलुित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायो ंको कानून मेें संहिताबद्ध 
करने पर विचार करना चाहिए।

•	 जाचँ ​​तंत्र को मज़बूत करना: घरेलू हिसंा की शिकायतो ंको संवेदनशीलता से 
निपटाने और त्वरित लेकिन निष्पक्ष कार््रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के 
भीतर विशेष इकाइया ँबनाना।

•	 मध्यस्थता को सशक्त बनाना, लेकिन निगरानी के साथ: परिवार कल्याण 
समितियो ं जसेै वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) उपकरणो ं को स्पष्ट 
समयसीमा और जवाबदेही के साथ विनियमित किया जाना चाहिए।

•	 पीड़़ितो ंके लिए सहायता: घरेलू हिसंा के वास्तविक पीड़़ितो ंकी मदद के लिए 
कानूनी सहायता, मनोसामाजिक सहायता और आश्रय गृहो ंकी संख्या बढ़़ाना।

•	 संवेदनशीलता और प्रशिक्षण: पुलिस, न्यायपालिका और कानूनी अधिकारियो ं
के लिए नियमित रूप से लैैंगिक संवेदनशीलता कार््यक्रम आयोजित करेें ताकि 
ऐसे मामलो ंको सहानुभूति और तटस्थता से निपटाया जा सके।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �“लिगं-संबंधी कानूनो ं की न्यायिक व्याख्याओ ं मेें दरुुपयोग की चितंाओ ं
और कमजोर समूहो ं की सुरक्षा की अनिवार््यता के बीच संतलुन होना 
चाहिए।” भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और लैैंगिक न्याय पर 
सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलो ंके संदर््भ मेें, भारत के कानूनी ढाचें 
के भीतर महिलाओ ंके लिए न्याय सुनिश्चित करने मेें आने वाली चुनौतियो ं
का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लैैंगिक-संवेदनशील न्यायनिर््णयन 
को सुदृढ़ करने हेत ुसुधारो ंका सुझाव दीजिए। [250 शब्द] [15 अंक]

स्वास्थ्य प्रशासन मेें नागरिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना
चर््चचा मेें क््योों : तमिलनाडु की ‘मक्कलाई थडेी मारुथवुम (लोगो ंके दरवाज ेपर दवा) 
योजना, और कर््ननाटक की गृह आरोग्य योजना को सभी जिलो ंमेें विस्तारित किया गया 
ह,ै जिसका उद्देश्य गैर-संचारी रोगो ंसे ग्रस्त व्यक्तियो ंको उनक दरवाज ेपर स्वास्थ्य 
देखभाल प्रदान करना है।

स्वास्थ्य प्रशासन

•	� यह उन संरचनाओ,ं प्रक्रियाओ ं और नीतियो ं को संदर्भित करता है जो 
किसी देश या क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आकार देत ेहैैं और इसकी 
प्रभावशीलता, समानता और पहुुँच सुनिश्चित करत ेहैैं।

•	� इसमेें रणनीतिक उद्देश्य निर््धधारित करना, स्वास्थ्य सेवा वितरण को विनियमित 
करना, विभिन्न हितधारको ं (जसेै सरकारी एजेेंसिया,ँ प्रदाता और नागरिक 
समाज) का प्रबंधन करना और जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़़ावा देना 
शामिल ह।ै

मक्कलाई थेडी मारुथवुम

•	� यह तमिलनाडु सरकार की एक योजना है जिसे 2021 मेें घर-घर स्वास्थ्य 
सेवाएँ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, विशेष रूप से गैर-संचारी 
रोगो,ं वदृ््धोों  की देखभाल और फिजियोथरेेपी के लिए। इसका उद्देश्य घर पर 
ही जाचँ, उपचार और दवाएँ प्रदान करके अस्पताल जाने की संख्या को कम 
करना और कमज़़ोर आबादी के लिए पहुुँच को बढ़़ाना ह।ै

गृह आरोग्य
•	� यह कर््ननाटक सरकार की एक योजना ह ैजिसे 2024 मेें शुरू किया गया ह ै

ताकि घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकेें , विशेष रूप से गैर-संचारी 
रोगो ं(एनसीडी), वदृ््धोों  की देखभाल और उपशामक सहायता के लिए। यह 
मोबाइल स्वास्थ्य टीमो ंको तैनात करती ह ैजो संवेदनशील आबादी की जाचँ, 
निगरानी और उन्हहें दवाइया ँप्रदान करती हैैं, जिसका उद्देश्य पहुुँच मेें सुधार 
और अस्पताल पर निर््भरता कम करना ह।ै

गैर-संचारी रोग (एनसीडी)
•	� गैर-संचारी रोग दीर््घकालिक, गैर-संक्रामक स्थितिया ँहैैं जो आमतौर पर धीरे-

धीरे बढ़ती हैैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति मेें नही ंफैलती हैैं। उदाहरण: 
हृदय रोग (स्ट्रोक, दिल का दौरा), कैैं सर, दीर््घकालिक श्वसन रोग (अस्थमा, 
सीओपीडी), मधमुेह आदि।

अन्य विवरण
•	 भारत मेें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र ने महत्वपूर््ण विकेें द्रीकरण और विस्तार का अनुभव 

किया ह,ै जिसमेें राज्य-स्तरीय पहलो ंद्वारा घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा 
रही हैैं और अतंिम-स्तरीय सेवा वितरण को बहेतर बनाया जा रहा है।

•	 एक स्वस्थ लोकतंत्र का सही मापदंड यह है कि नागरिक स्वास्थ्य प्रशासन मेें 
कितनी सक्रियता से भाग ले सकत ेहैैं।

•	 जब जनता इसमेें शामिल होती है, तो यह लोकतातं्रिक सिद््धाांतो ंऔर मूल््योों  को 
मज़बतू करती ह,ै जवाबदेही मेें सुधार करती ह,ै और यह सुनिश्चित करती ह ैकि 
नीतिया ँसमुदाय की वास्तविक आवश्यकताओ ंके अनुरूप हो।ं

मखु्य विशेषताएँ
•	 स्वास्थ्य प्रशासन का विकसित होता परिदृश्य: भारत मेें स्वास्थ्य प्रशासन मेें अब 

विविध हितधारक शामिल हैैं: नागरिक समाज, व्यावसायिक संघ, ट््ररेड यनूियनो ं
के साथ-साथ औपचारिक संस्थाएँ भी।

•	 नागरिक सहभागिता का महत्व: यह नागरिक गरिमा को सुदृढ़ करता ह,ै ज्ञान-
संबंधी अन्याय का प्रतिकार करता ह,ै अभिजात वर््ग के प्रभुत्व को चुनौती देकर 
जवाबदेही बढ़़ाता ह,ै और विश्वास एवं सहयोगात्मक कार््रवाई के माध्यम से 
बहेतर स्वास्थ्य परिणामो ंको बढ़़ावा देता है।

•	 संस्थागत तंत्र मौजदू हैैं, लेकिन अक्सर निष्क्रिय: ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं 
पोषण समितिया ँ (वीएचएसएनसी), रोगी कल्याण समितिया ँ और महिला 
आरोग्य समितिया ँजसेै मंच सहभागिता को सुगम बनाने के लिए हैैं। फिर भी, 
वे अस्पष्ट भूमिकाओ,ं अनियमित बठैको,ं कम उपयोग किए गए धन, खराब 
समन्वय और जड़ जमाए सामाजिक पदानुक्रमो ंसे ग्रस्त हैैं।

ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितिया ँ(वीएचएसएनसी)
•	� राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतंर््गत गठित, वीएचएसएनसी सामुदायिक स्तर की 

संस्थाएँ हैैं जो ग्राम स्वास्थ्य योजनाएँ तयैार करन,े स्वास्थ्य सेवाओ ंकी निगरानी 
करन,े जागरूकता बढ़़ाने और हाशिए पर पड़़े समूहो ंका समावेश सुनिश्चित 
करने के लिए ज़़िम्मेदार हैैं। इन्हहें असीमित धनराशि प्राप्त होती ह ै और ये 
स्थानीय स्वास्थ्य जवाबदेही मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाती हैैं।

रोगी कल्याण समितिया ँ(आरकेएस)

•	� इन्हहें अस्पताल प्रबंधन समितियो ं के रूप मेें भी जाना जाता है, आरकेएस 
पंजीकत समितिया ँ हैैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केें द््रोों  और सामुदायिक स्वास्थ्य 
केें द््रोों  जसैी सार््वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओ ंका प्रबंधन करती हैैं। ये समितिया ँ
जवाबदेही, निधि के कुशल उपयोग और बहेतर सेवा वितरण सुनिश्चित करती 
हैैं। इनक सदस््योों  मेें चिकित्सा अधिकारी, निर््ववाचित प्रतिनिधि और सामुदायिक 
नेता शामिल होत ेहैैं।
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महिला आरोग्य समितिया ँ(एमएएस)
•	� एमएएस राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयएूचएम) के अतंर््गत शहरी क्षेत््रोों  

मेें महिलाओ ं के नेततृ्व वाले सामुदायिक समूह हैैं। ये समितिया ँ स्वास्थ्य 
जागरूकता, स्वच्छता, पोषण और सामाजिक लामबंदी पर ध्यान केें द्रित करती 
हैैं। एमएएस शहरी गरीब समुदायो ंऔर स्वास्थ्य प्रणालियो ंके बीच की खाई 
को पाटती हैैं और स्वास्थ्य संबंधी निर््णयो ंमेें महिलाओ ंकी भागीदारी सुनिश्चित 
करती हैैं।

नागरिक सहभागिता मेें बाधाएँ
•	 मानसिकता: नागरिको ंको भागीदार नही,ं बल्कि लाभार्थी माना जाता ह।ै
•	 मापन-आधारित फ़़ोकस: सफलता को गुणवत्ता या एजेेंसी से नही,ं बल्कि 

संख्याओ ंसे मापा जाता ह।ै
•	 चिकित्सा प्रभतु्व: कम सार््वजनिक स्वास्थ्य पृष्ठभूमि वाले बायोमेडिकल पेशेवरो ं

द्वारा शासन।
•	 प्रतिरोध: जवाबदेही का डर, नियामक नियंत्रण, और कार््यभार से बचना।

कमज़़ोर नागरिक सहभागिता के परिणाम
•	 नागरिक विरोध प्रदर््शनो,ं मीडिया अभियानो ंऔर कानूनी उपायो ंका सहारा लेते 

हैैं।
•	 संस्थागत अविश्वास और अलगाव के कारण प्रणालीगत असमानताएँ बनी रहती 

हैैं। 

भारत मेें सार््वजनिक स्वास्थ्य शासन सूचकाकं

सूचकाकं का नाम फोकस क्षेत्र मखु्य विशेषताएं
नीति आयोग का राज्य 
स्वास्थ्य सूचकाकं

स्वास्थ्य परिणाम, शासन, 
इनपुट/प्रक्रियाएँ

सुधार को प्रोत्साहित 
करने के लिए राज््योों /
केें द्र शासित प्रदेशो ंकी 
वार्षिक रैैंकिंग

SHRESTH: राज्य 
स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट ता 
सूचकाकं

स्वास्थ्य सेवाओ ं मेें 
नियामक गुणवत्ता और 
शासन

लाइसेेंसिगं, प्रवर््तन, 
शिकायत निवारण, 
पारदर्शिता का 
आकलन करता है

सुशासन सूचकाकं समग्र शासन, जिसमेें 
सार््वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र 
शामिल है

स्वास्थ्य मेट््ररिक्स 
सहित बहु-क्षेत्रीय 
शासन रैैंकिंग

राष्ट्रीय सार््वजनिक स्वास्थ्य 
एवं पोषण सुरक्षा सूचकाकं 
(एनपीएचएनएसआई)

सार््वजनिक स्वास्थ्य एवं 
पोषण सुरक्षा

पोषण, तयैारी, 
स्वास्थ्य पर केें द्रित 
एक समग्र, क्रॉस-
सेक्टर सूचकाकं

आगे की राह

•	 शासन की मानसिकता को साधनवाद से साझदेारी की ओर बदलना।
•	 स्वास्थ्य अधिकार शिक्षा, नागरिक जागरूकता और समावेशी पहुुँच के माध्यम से 

समुदायो ंको सशक्त बनाना।
•	 स्वास्थ्य कार््यकर््तताओ ंको, विशेष रूप से हाशिए पर पड़़े समूहो ंके प्रति संवेदनशील 

बनाना।
•	 कार््यशील और संसाधनयकु्त सामुदायिक मंच सुनिश्चित करना।
•	 इस तरह की सहभागिता को मानक अभ्यास के रूप मेें स्थापित करना, न कि 

केवल गौण पूरक के रूप मेें।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� भारत की सार््वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संदर््भ मेें, स्वास्थ्य प्रशासन मेें 
नागरिक सहभागिता के महत्व को निम्नलिखित मेें से कौन सबसे अच्छी तरह 
से समझाता है?

	 (a) �यह सुनिश्चित करता ह ै कि केवल चिकित्सा पेशेवर ही स्वास्थ्य नीति 
संबंधी निर््णय लेें।

	 (b) �यह स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण को बढ़़ाता ह ै और सार््वजनिक 
वित्तपोषण की आवश्यकता को कम करता ह।ै

	 (c) �यह समुदायो ंऔर स्वास्थ्य प्रणालियो ंके बीच जवाबदेही, समावेशिता 
और विश्वास को बढ़़ाता है।

	 (d) �यह औपचारिक स्वास्थ्य संस्थानो ंको समुदाय-आधारित स्व-देखभाल 
प्रणालियो ंसे प्रतिस्थापित करता है।

उत्तर: (c)

राष्ट्रीय अगं एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) परामर््श
चर््चचा मेें क््योों : NOTTO ने अगं प्रत्यारोपण प्राप्तकर््तताओ ंके बीच लैैंगिक असंतलुन 
को दूर करने और दान को प्रोत्साहित करने के लिए 10-सूत्रीय परामर््श जारी किया ह।ै

मखु्य अशं
•	 महिला रोगियो ंऔर मृत दाताओ ंके रिश्तेदारो ंको अगं आवंटन मेें प्राथमिकता 

दी जाएगी।
•	 NOTTO द्वारा जारी आकंड़़ोों  के अनुसार:

	¾ महिलाएँ सबसे ज़््यादा अगंदान करती हैैं और सबसे कम अगं प्राप्त करती 
हैैं।

	¾ 2019 से 2023 तक सभी जीवित अंगदाताओ ंमेें से 63.8% महिलाएँ 
थी।ं

	¾ पुरुषो ंको सबसे ज़््यादा अगं दान किए गए, जो प्राप्तकर््तताओ ंका 69.8% 
था।

	¾ पिछले पाचँ वर्षषों मेें भारत मेें 56,509 जीवित अंगदानो ंमेें से 36,038 
अगं महिलाओ ंद्वारा दान किए गए।

	¾ केवल 17,041 अगं महिलाओ ंमेें प्रत्यारोपित किए गए, जबकि 39,447 
अगं पुरुषो ंमेें प्रत्यारोपित किए गए।

अगं आवंटन मानदंड

आवंटन के मानदंड रोग की अवधि, प्रतीक्षा सूची मेें रहने की अवधि, बीमारी की 
गंभीरता, बच््चोों , वर््तमान मेें प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले जीवित दाता, और 
रक्त समूह, आय,ु आकार आदि जसेै मिलान कारको ंके आधार पर बहेतर और उन्नत 
परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता निर््धधारित करत ेहैैं।

•	 भौगोलिक निकटता: अगंो ं को शुरू मेें उसी शहर या राज्य मेें प्रतीक्षारत 
प्राप्तकर््तताओ ंको दिया जाता ह ैजहा ँसे अंग प्राप्त किया गया था, ताकि "कोल्ड 
इस्किमिया समय" (वह अवधि जब अंग रक्त आपूर्ति के बिना रहता है) को कम 
किया जा सके।

•	 प्रतीक्षा समय: प्राप्तकर््तताओ ं को इस आधार पर रैैंक किया जाता ह ै कि वे 
प्रत्यारोपण प्रतीक्षा सूची मेें कितने समय से हैैं।
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•	 चिकित्सा तात्कालिकता: रोगी की स्थिति की गंभीरता प्राथमिकता निर््धधारित 
करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाती ह।ै

•	 मिलान मानदंड: दाता और प्राप्तकर््तता के बीच अनुकूलता आवश्यक ह,ै जिसमेें 
शामिल हैैं:

•	 रक्त समहू: आवंटन संगत रक्त समूहो ंके आधार पर विशिष्ट दिशानिर्देशो ंका 
पालन करता ह।ै

•	 आय ु और विशेष परिस्थितिया:ँ बाल चिकित्सा प्राप्तकर््तताओ ं के लिए बाल 
चिकित्सा दाताओ ंके अगंो ंको प्राथमिकता दी जाती है, जबकि जीवित दाता 
किसी रिश्तेदार को जीवित किडनी प्रदान कर सकते हैैं।

•	 राष्ट्रीय वितरण: यदि स्थानीय स्तर पर या राज्य के भीतर कोई उपयकु्त 
प्राप्तकर््तता नही ंमिलता ह,ै तो अगं को क्षेत्रीय अगं एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन 
(आरओटीटीओ) के माध्यम से अन्य क्षेत््रोों  मेें उपलब्ध कराया जाता ह।ै

•	 शासी निकाय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार््यरत राष्ट्रीय 
अगं एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) भारत मेें अगं आवंटन के 
लिए दिशानिर्देश निर््धधारित करता ह।ै

आवंटन प्रणाली मेें बदलाव
•	 कोई ऊपरी आय ुसीमा नही:ं मृतक दाता अगं पंजीकरण के लिए 65 वर््ष की 

पूर््व ऊपरी आय ुसीमा को हटा दिया गया ह,ै जिससे सभी आय ुवर््ग के लोग 
पंजीकरण करा सकते हैैं।

•	 कोई अधिवास आवश्यकता नही:ं मरीज अब अपने निवास स्थान की परवाह 
किए बिना मृतक दाता अंगो ंके लिए पंजीकरण करा सकत ेहैैं, जिससे अधिक 
पहुुँच और निष्पक्षता को बढ़़ावा मिलेगा।

नए प्राथमिकता मानदंड (10-सूत्रीय परामर््श)
•	 महिला मरीज़: पहुुँच मेें मौजदूा लैैंगिक असमानता को दूर करने के लिए 

अतिरिक्त आवंटन अकं प्रदान करना।
•	 मतृक दाताओ ं के निकट संबंधी: दाता के निकट परिवार के सदस््योों  को 

प्राथमिकता प्रदान करना।
•	 दाता का अतंिम संस्कार और सम्मान: दाता परिवारो ंका सम्मानजनक अतंिम 

संस्कार और सार््वजनिक सम्मान सुनिश्चित करना।
•	 बुनियादी ढाचेँ का विस्तार: ट््ररॉमा सेेंटरो ंऔर मेडिकल कॉलेजो ंमेें अगं पुनर्प्राप्ति 

सुविधाओ ंका विकास करना।
•	 प्रशिक्षण और जागरूकता: प्रथम प्रतिक्रियाकर््तताओ ंको दाता पहचान प्रशिक्षण 

से सुसज्जित करेें; राजदूत नियकु्त करना।
•	 डेटा पारदर्शिता और प्रवर््तन: राष्ट्रीय रजिस्ट्री रिपोर्टटिंग को अनिवार््य करेें; मानव 

अगं और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA) के माध्यम से लागू करना।
•	 समर्पित समन्वय: अस्पतालो ं मेें स्थायी प्रत्यारोपण समन्वयक की भूमिकाएँ 

स्थापित करना।

भारत मेें अगंदान का रुझान और आकँड़़े
•	 राष्ट्रीय अगं प्रत्यारोपण 2024 मेें ऐतिहासिक ऊँचाई (~18,911) पर पहुुँच 

गए, जो 2023 मेें ~18,378 से ज़््यादा ह।ै
•	 जीवित दाताओ ंका बोलबाला है, और मृतक दाताओ ंका अनुपात बहुत कम है।
•	 शव दान पहली बार 2023 मेें 1,000 को पार कर गया।
•	 क्षेत्रीय स्तर पर काफ़़ी असमानताएँ बनी हुई हैैं—तमिलनाडु, तलंेगाना और 

कर््ननाटक सबसे आगे हैैं, जबकि कई राज्य पीछे हैैं।
•	 मागँ आपूर्ति से कही ंज़््यादा ह,ै और हज़़ारो ंमरीज़ प्रतीक्षारत हैैं।
•	 वैश्विक मानको ंके हिसाब से दान दर अभी भी काफ़़ी कम ह।ै भारत वैश्विक 

मानको ंसे काफ़़ी नीचे है, जहा ँअगंदान दर प्रति दस लाख जनसंख्या (पीएमपी) 
पर 1 से भी कम है, जबकि स्पेन जैसे देशो ंमेें यह दर 48 पीएमपी है।

•	 कुल अगं प्रत्यारोपण मेें भारत दनुिया भर मेें तीसरे स्थान पर है, और जीवित 
दाता प्रत्यारोपण मेें पहले स्थान पर है।

भारत मेें अगंदान को बेहतर बनाने के उपाय
•	 ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन मेें सुधार: कई संभावित मृतक दाता ब्रेन डेथ सर्टिफिकशन 

मेें देरी या कम रिपोर्टटिंग के कारण अनुपयोगी रह जात ेहैैं।
•	 अस्पताल के बुनियादी ढाचें को मज़बूत करना: अगं पुनर्प्राप्ति और भंडारण 

केें द््रोों  (ओआरबीओ) और प्रमाणित प्रत्यारोपण अस्पतालो ंकी संख्या बढ़़ाना।
•	 राज्य अगं नेटवर््क  बनाना: कई राज््योों  मेें अभी भी मज़बतू राज्य अगं और 

ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ) के बनुियादी ढाचेँ का अभाव ह।ै 
राज््योों  को रीयल-टाइम रजिस्ट्री, पुनर्प्राप्ति नेटवर््क  और अंग परिवहन प्रणालिया ँ
विकसित करनी चाहिए।

•	 दाता परिवारो ं के लिए प्रोत्साहन और मान्यता: गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान 
करना: स्वास्थ्य बीमा, शैक्षिक छात्रवतृ्ति, आवास सहायता, आदि।

•	 प्रौद्योगिकी का लाभ: अगंो ंकी उपलब्धता और परिवहन पर नज़र रखने के लिए 
एआई, ब्लॉकचेन और जीपीएस सिस्टम का उपयोग करना।

सरकारी पहल
•	 राष्ट्रीय अगं प्रत्यारोपण कार््यक्रम (एनओटीपी): राज्य स्तर पर क्षमता निर््ममाण, 

जागरूकता और बनुियादी ढाचेँ को समर््थन देने के लिए शुरू किया गया। 
आईसीयू, रिट््ररीवल सेेंटर और प्रत्यारोपण समन्वयको ंके निर््ममाण के लिए धन 
उपलब्ध कराया गया।

•	 हरित गलियारे: यातायात पुलिस और विमानन मंत्रालयो ं द्वारा समर्थित, ये 
न्यूनतम देरी के साथ राज््योों  के बीच अंगो ंके त्वरित परिवहन की अनुमति देत ेहैैं।

•	 अगं प्रतिज्ञा पोर््टल: को-विन पोर््टल अब अगं प्रतिज्ञा पंजीकरण की भी अनुमति 
देता ह।ै

•	 आयषु्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एबीडीएम) मेें समावेश: अगंदान 
प्रतिज्ञाओ ंऔर प्रत्यारोपण इतिहास को डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र मेें 
एकीकृत किया जा रहा है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� राष्ट्रीय अगं एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के संदर््भ मेें, 
निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �NOTTO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार््य 
करता ह।ै

	 2. �यह अगं दाताओ ंऔर प्राप्तकर््तताओ ंकी राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने के 
लिए उत्तरदायी ह।ै

	 3. �अपने हालिया परामर््श मेें, NOTTO ने चिकित्सा पर््यटन को बढ़़ावा 
देने के लिए अस्पतालो ंको विदेशी नागरिको ंके लिए अगं आरक्षित करने 
की अनुमति दी है।

	 4. �NOTTO परामर््श का उद्देश्य अगं प्रत्यारोपण मेें पारदर्शिता और 
समान पहुुँच को बढ़़ावा देना ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2 और 3	 (d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: b (केवल 1, 2 और 4)
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भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट
चर््चचा मेें क््योों : मानसिक परेशानी एक कारण ह ैजिसके कारण भारत मेें हर घंटे एक 
छात्र आत्महत्या कर लेता ह।ै

मखु्य विवरण
•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की 2017 की एक रिपोर््ट के अनुसार, 5.6 

करोड़ भारतीय अवसाद से ग्रस्त हैैं और 3.8 करोड़ लोग चितंा विकारो ंसे ग्रस्त 
हैैं।

•	 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) के अनुसार, लगभग 7 मेें से 1 
भारतीय मानसिक स्वास्थ्य समस्याओ ंसे पीड़़ित है, लेकिन उनमेें से केवल 10% 
ही उपचार प्राप्त कर पात ेहैैं।

•	 भारत मेें मानसिक रोग से ग्रस्त लगभग 80% लोगो ं को कोई उपचार नही ं
मिलता है।

•	 अध्ययनो ंसे पता चलता ह ैकि भारत मेें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओ ंसे ग्रस्त 
60% व्यक्ति सामाजिक भेदभाव के डर से अपने निदान को गुप्त रखना पसंद 
करत ेहैैं।

 मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा
•	 WHO मानसिक स्वास्थ्य को "मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति के 

रूप मेें परिभाषित करता है जो लोगो ंको जीवन के तनावो ंका सामना करने, 
अपनी क्षमताओ ंको पहचानन,े अच्छी तरह सीखने और काम करन,े तथा अपने 
समुदाय मेें योगदान करने मेें सक्षम बनाती है।"

•	 किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कई तरह के प्रभावो ंसे प्रभावित होता ह—ै
कठोर पालन-पोषण, आनुवंशिक भेद्यता, आर्थिक कठिनाई और जीवन की 
व्यापक परिस्थितिया।ँ

चिकित्सा और परामर््श की भमूिका
•	 मनोचिकित्सा और परामर््श सहित चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य विकारो ं के 

प्रबंधन और उपचार मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाती ह।ै
•	 संज्ञानात्मक-व्यवहार चिकित्सा (सीबीटी) जैसी चिकित्सा के पश्चिमी मॉडल 

लोकप्रियता प्राप्त कर रह ेहैैं, फिर भी देश भर मेें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरो ंकी 
कमी अभी भी बनी हुई ह।ै

•	 भारत मेें चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात बहुत कम ह,ै जहा ँ प्रति 100,000 
लोगो ंपर केवल 0.75 मनोवैज्ञानिक हैैं, जबकि वैश्विक औसत प्रति 100,000 
पर 3 ह।ै

औषधीय दवाएँ

•	 अवसाद, चितंा और सिज़़ोफ्रे निया जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियो ंके प्रबंधन के 
लिए अक्सर औषधीय दवाएँ निर््धधारित की जाती हैैं।

•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर््ट के अनुसार, पिछले एक दशक मेें 
भारत मेें मनोरोग दवाओ ंके उपयोग मेें 40% की वदृ्धि हुई है।

•	 विशेषज्ञ चेतावनी देत ेहैैं कि दवाएँ प्रभावी तो हो सकती हैैं, लेकिन अक्सर इन्हहें 
ज़रूरत से ज़््यादा निर््धधारित किया जाता ह,ै खासकर ग्रामीण इलाको ं मेें जहा ँ
परामर््श या चिकित्सा की पहुुँच सीमित है।

 दःुख और मानसिक स्वास्थ्य
•	 दःुख किसी क्षति के प्रति एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया ह,ै लेकिन भारत 

मेें, दःुख की अभिव्यक्ति अक्सर सासं्कृतिक  अपेक्षाओ ंऔर भावनात्मक समर््थन 
की कमी के कारण जटिल हो जाती ह।ै कई लोगो ंके लिए, दःुख अवसाद या 
चितंा जसैी मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप मेें प्रकट हो सकता है।

•	 भारतीय समाज मेें, शोक की प्रक्रिया पारंपरिक रीति-रिवाजो ं और धार्मिक 
प्रथाओ ं से अत्यधिक प्रभावित होती ह,ै जो अक्सर व्यक्ति की भावनात्मक 
भलाई की तलुना मेें परिवार की ज़रूरतो ंको प्राथमिकता देती हैैं।

•	 शोध बतात ेहैैं कि दःुख (grief) का समाधान न किए जाने से दीर््घकालिक 
मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैैं, जिनमेें अवसाद, मादक द्रव््योों  का सेवन 
और अभिघातज के बाद का तनाव विकार (PTSD) शामिल हैैं।

सरकारी पहल
•	 मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017: यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य 

सेवाओ ं तक पहुुँच को एक मौलिक मानव अधिकार मानता ह ै और सभी 
नागरिको ंके लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने का आदेश देता ह।ै

	¾ धारा 115 के तहत आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
	¾ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप 

मेें मान्यता देता ह।ै
	¾ समुदाय-आधारित देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मेें एकीकरण को 

अनिवार््य बनाता ह।ै
	¾ अग्रिम निर्देश और नामित प्रतिनिधियो ंकी नियकु्ति की अनुमति देता ह।ै
	¾ राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर््ड स्थापित करता है।

•	 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार््यक्रम (एनएमएचपी): 1982 मेें शुरू किए गए 
इस कार््यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर मानसिक 
स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना ह।ै यह मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम, उपचार, 
पुनर््ववास और संवर््धन पर केें द्रित ह।ै हालाकँि, धन और संसाधन अपर््ययाप्त हैैं।

•	 ज़़िला मानसिक स्वास्थ्य कार््यक्रम (डीएमएचपी): ज़़िला स्तर पर मानसिक 
स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
द्वारा 1996 मेें शुरू किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानसिक 
स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए, विशेष रूप से वंचित क्षेत््रोों  मेें, सुलभ हो।

	¾ एनएमएचपी के एक भाग के रूप मेें शुरू किया गया।
	¾ इसमेें जागरूकता, शीघ्र पहचान, उपचार और रेफरल तंत्र शामिल हैैं।

•	 दिव््याांग व्यक्तियो ंके लिए राष्ट्रीय नीति, 2006: यह मानसिक बीमारी को एक 
दिव््याांगता के रूप मेें मान्यता देती ह ैऔर इसमेें मानसिक स्वास्थ्य स्थितियो ंवाले 
व्यक्तियो ंके पुनर््ववास और सशक्तिकरण के प्रावधान शामिल हैैं।

	¾ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार तक समान पहुुँच प्रदान करता है।

	¾ भेदभाव को कम करने और समावेशिता को बढ़़ाने का लक्ष्य रखता है।

•	 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई): 2018 मेें शुरू की गई 
आयषु्मान भारत योजना का उद्देश्य आबादी के सबसे गरीब तबके को व्यापक 
स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। यह मुख्य रूप से शारीरिक स्वास्थ्य पर केें द्रित 
ह,ै लेकिन इसमेें मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है।

•	 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS): 
बैैंगलोर स्थित NIMHANS, भारत मेें मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान 
का सर्वोच्च संस्थान ह।ै यह एक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान दोनो ंह ैऔर 
मानसिक स्वास्थ्य नीति और व्यवहार को आकार देने मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाता है।

•	 राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति: 2020 मेें, भारत ने अपनी राष्ट्रीय 
आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य देश भर मेें 
आत्महत्याओ ंको कम करना ह,ै जो एक बढ़ता हुआ सार््वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा 
रहा ह।ै

	¾ 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य।
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चुनौतिया ँऔर समाधान
•	 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए वित्त पोषण मेें वृद्धि: मानसिक स्वास्थ्य 

सेवाओ ंतक पहुुँच मेें सुधार के लिए सार््वजनिक और निजी निवेश आवश्यक है।
•	 शिक्षा और जागरूकता: अभियानो ंके माध्यम से जागरूकता बढ़़ाने से कलंक 

को दूर करने और लोगो ंको मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करने मेें मदद मिल 
सकती ह।ै

•	 समदुाय-आधारित देखभाल: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को शहरी केें द््रोों  से 
आगे बढ़़ाकर और इसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केें द््रोों  मेें एकीकृत करके 
सेवाओ ंको और अधिक सुलभ बनाया जा सकता ह।ै

प्रमखु सिफ़़ारिशेें

•	 स्कू लो ंऔर कार््यस्थलो ंमेें मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मेें सुधार।
•	 स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओ ंको मानसिक स्वास्थ्य स्थितियो ंकी पहचान करने के लिए 

अधिक प्रशिक्षण।
•	 प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मेें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओ ं का एकीकरण: इससे 

मानसिक स्वास्थ्य संस्थानो ंपर बोझ कम करने मेें मदद मिल सकती है।

निष्कर््ष

भारत मेें मानसिक स्वास्थ्य एक दोराह ेपर खड़़ा ह।ै हालाकँि कलंक को कम करने और 
देखभाल तक पहुुँच बढ़़ाने मेें प्रगति हुई ह,ै फिर भी कई चुनौतिया ँअभी भी मौजदू 
हैैं। व्यापक मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर बढ़ने के लिए सरकार, स्वास्थ्य सेवा 
प्रदाताओ ं और जनता के निरंतर प्रयासो ं की आवश्यकता होगी। केवल सामूहिक 
कार््रवाई के माध्यम से ही भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य 
अब एक उपेक्षित मुद्दा न रह,े बल्कि उसके सार््वजनिक स्वास्थ्य एजेेंडे का एक केें द्रीय 
हिस्सा बने।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारत मेें मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलो ं पर चर््चचा 
कीजिए। इन सुधारो ंने देश मेें मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने मेें किस 
प्रकार योगदान दिया ह?ै इन पहलो ंके कार््ययान्वयन मेें आने वाली चुनौतियो ं
पर प्रकाश डालिए और शहरी तथा ग्रामीण दोनो ंक्षेत््रोों  मेें मानसिक स्वास्थ्य 
देखभाल की सुलभता मेें सुधार के लिए समाधान सुझाइए। [250 शब्द] 
[15 अकं]

गली के कुत््तोों  का खतरा (STREET DOG MENACE)
चर््चचा मेें क््योों : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो ं(अगस्त 2025) ने विशेष रूप से दिल्ली-
एनसीआर मेें आवारा कुत््तोों  से संबंधित पहले के आदेशो ंको संशोधित किया ह।ै

मखु्य विवरण

•	 पूर््व आदेश (11 अगस्त, 2025) 

	¾ एक पीठ ने निर्देश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद आदि 
मेें आवारा कुत््तोों  को पकड़कर उनकी नसबंदी की जाए, उनका टीकाकरण 
किया जाए और उन्हहें सड़को ंपर छोड़़े बिना स्थायी रूप से आश्रय स्थलो ंमेें 
रखा जाए।

	¾ इसने कुत््तोों  के काटने और रेबीज के बढ़त ेमामलो ंपर भी चितंा जताई और 
जन सुरक्षा पर ज़़ोर दिया।

•	 विरोध/आक्रोश
	¾ पशु कल्याण समूहो,ं कार््यकर््तताओ ं और कानूनी विशेषज््ञोों  ने इस आदेश 

की आलोचना करत े हुए कहा कि यह अवैज्ञानिक, अमानवीय और 
अव्यावहारिक ह ैऔर पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमो ंका उल्लंघन 
करता ह,ै जिनमेें नसबंदी और रिहाई सहित अन्य मुद्दे शामिल हैैं।

	¾ चितंाओ ं मेें शामिल हैैं: अपर््ययाप्त आश्रय क्षमता; भीड़भाड़; कुत््तोों  का 
कल्याण; आदेशो ंका पालन करने की व्यवस्था की क्षमता; “आक्रामक" 
कुत््तोों  की परिभाषा; व्यावहारिक व्यवस्था।

•	 संशोधित आदेश (22 अगस्त, 2025)
	¾ न्यायालय ने पहले के निर्देश को वापस ले लिया। अब यह गैर-आक्रामक, 

नसबंदी किए हुए, टीका लगाए हुए, कृमिनाशक कुत््तोों  को उनक मूल 
इलाको ंमेें वापस भेजने की अनुमति देता ह।ै केवल वे कुत्ते जो पागल हैैं, 
पागल होने का संदेह है, या जो आक्रामक व्यवहार कर रह ेहैैं, उन्हहें आश्रयो ं
या बाड़़ोों  मेें रखा जाना ह।ै

	¾ सार््वजनिक स्थानो ं पर आवारा कुत््तोों  को खाना खिलाना प्रतिबंधित है; 
अधिकारियो ंको प्रत्येक नगरपालिका वार््ड मेें भोजन क्षेत्र निर््धधारित करन ेहोगें।

	¾ इस आदेश का विस्तार एनसीआर से आगे किया जा रहा ह ै- अब सभी 
राज्य और केें द्र शासित प्रदेश इस मामले मेें पक्षकार हैैं; संबंधित उच्च 
न्यायालय की याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय मेें स्थानातंरित की जा रही हैैं।

•	 काननूी ढाचँा / एबीसी नियम
	¾ पशु जन्म नियंत्रण नियम (एबीसी नियम), विशेष रूप से 2023 के अद्यतन 

नियम, यह आवश्यक करत ेहैैं कि नसबंदी और टीकाकरण किए गए कुत््तोों  
को उसी इलाके मेें वापस छोड़ दिया जाए। कुछ असाधारण परिस्थितियो ं
को छोड़कर, स्थायी निष्कासन/आश्रय इन नियमो ंके विरुद्ध ह।ै

	¾ ऐसा प्रतीत होता ह ै कि न्यायालय ने माना ह ै कि आवारा कुत््तोों  की बड़़ी 
आबादी को देखत ेहुए "रिहाई निषेध" का प्रावधान कठोर और व्यावहारिक 
रूप से अव्यवहारिक था।

प्रमखु मदु्दे

•	 प्रवर््तन और बुनियादी ढाचँा क्षमता: आश्रय स्थल, मानव संसाधन, पशु 
चिकित्सा सुविधाएँ, वित्त पोषण, निगरानी आदि। कई लोगो ंका मानना ​​ह ैकि 
एनसीआर और अन्य शहरो ंमेें बड़़ी संख्या मेें आवारा कुत््तोों  को सहारा देने के 
लिए यह क्षमता बहुत कम है।

•	 पशु कल्याण और अधिकारो ंसंबंधी चितंाएँ: पशु कल्याण समूहो ंद्वारा स्वतंत्र 
रूप से रहने वाले जानवरो ंको स्थायी रूप से बंदी बनाना क्रू र और अनैतिक माना 
जाता था। कुत्ते क्षेत्रीय होत ेहैैं और सड़क पर रहने के लिए खुद को ढाल लेत े
हैैं; गैर-आक्रामक, स्वस्थ कुत््तोों  को बंदी बनाने से गंभीर तनाव, आघात या मृत्यु 
हो सकती है।

•	 "आक्रामक" कुत््तोों  की परिभाषा मेें अस्पष्टता: पहले के आदेश मेें "आक्रामक" 
कुत्ते की परिभाषा के लिए कोई स्पष्ट मानक नही ंथा। भौकंना? पीछा करना? 
काटना? वैज्ञानिक या कानूनी परिभाषा के बिना, अधिकारी कुत््तोों  को गलत 
लेबल लगा सकत ेहैैं या गलत तरीक से बंदी बना सकते हैैं, जिससे मनमानी 
कार््रवाई और कानूनी चुनौतिया ँहो सकती हैैं।

सामाजिक/नैतिक दृष्टिकोण
•	 कार््यकर््तताओ,ं गैर-सरकारी संगठनो ं की भमूिका, जनभावना: कई नागरिक 

कठोर निष्कासन आदेशो ंका विरोध करत ेहैैं, आवारा कुत््तोों  को शहरी ताने-बाने 
का हिस्सा मानते हैैं।

•	 संवैधानिक या बुनियादी अधिकारो ं का पहलू: जीवन का अधिकार (जसैा 
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कि जानवरो ंपर लागू होता है), क्रू रता, उचित प्रक्रिया। क्या ऐसे कानूनो ंकी 
अवहलेना की जा रही ह ैजो उन्हहें उनक क्षेत्र मेें वापस छोड़ने का आदेश देत ेहैैं।

•	 पारिस्थितिक/पर््ययावरणीय/शहरी प्रबंधन के आयाम: आवारा कुत्ते अक्सर 
कचरे, खुली नालियो,ं खुले खाद्य अपशिष्ट पर जीवित रहते हैैं; इसलिए प्रबंधन 
केवल कुत््तोों  को पकड़ने तक सीमित नही ंह,ै बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन, सार््वजनिक 
स्वच्छता, आश्रय आदि के बारे मेें भी ह।ै

शहरी शासन और कार््ययान्वयन चुनौतियाँ
•	 नगरपालिका की ज़़िम्मेदारिया:ँ स्थानीय अधिकारियो ं को आवारा कुत््तोों  के 

प्रबंधन से संबंधित नीतियो ंको लागू करने का काम सौपंा गया है, जिसके लिए 
पर््ययाप्त संसाधनो ंऔर बनुियादी ढाचेँ की आवश्यकता होती ह।ै

•	 आहार क्षेत्र और जन सहभागिता: निर्दिष्ट आहार क्षेत््रोों  की स्थापना का उद्देश्य 
मानव-पशु अतंःक्रियाओ ंको विनियमित करना और संघर्षषों को कम करना ह।ै

वैज्ञानिक और व्यवहारिक अतंर्दृष्टि

•	 कुत्ते का व्यवहार: प्रभावी नीतिया ँबनाने मेें गली के कुत््तोों  के व्यवहार को समझना 
महत्वपूर््ण ह।ै आक्रामकता और क्षेत्रीयता जसेै कारक मानव-कुत्ते के संबंधो ंमेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभात ेहैैं।

•	 नस्ल-विशिष्ट काननू: कुछ कुत््तोों  की नस््लोों  को "क्रू र" के रूप मेें वर्गीकत करना 
और ऐसे पदनामो ंका सार््वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारो ंपर प्रभाव।

आगे की राह

प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकारो,ं पशु कल्याण समूहो ं और समुदायो ं के बीच 
सहयोगात्मक प्रयासो ंकी आवश्यकता ह।ै आश्रय स्थल के बनुियादी ढाचें को मज़बतू 
करना, आक्रामकता पर स्पष्ट दिशानिर्देश, निर्दिष्ट क्षेत््रोों  मेें ज़़िम्मेदारी से भोजन उपलब्ध 
कराने को बढ़़ावा देना और जन जागरूकता अभियान, कुत््तोों  के साथ मानवीय व्यवहार 
सुनिश्चित करत ेहुए जन स्वास्थ्य की रक्षा करेेंगे।

निष्कर््ष

मानव सुरक्षा और पशु कल्याण मेें संतलुन बनाना जटिल लेकिन आवश्यक ह।ै 
सर्वोच्च न्यायालय का संशोधित आदेश कानूनी मानदंडो ंऔर वैज्ञानिक समझ के साथ 
एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर््शशाता ह,ै जिसका उद्देश्य मानवीय और स्थायी नीतियो ं
के माध्यम से नागरिको ंऔर आवारा कुत््तोों , दोनो ंकी सुरक्षा करना है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �भारत मेें आवारा कुत््तोों  के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया हस्तक्षेपो ं
का परीक्षण कीजिए। आवारा कुत््तोों  के प्रबंधन से संबंधित नीतियो ं के 
कार््ययान्वयन मेें आने वाली चुनौतियो ंपर चर््चचा कीजिए और एक मानवीय 
एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। [150 शब्द] 
[10 अंक]

सहमति की आय ु(AGE OF CONSENT)
चर््चचा मेें क््योों : सर्वोच्च न्यायालय मेें लंबित निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ 
जनहित याचिका मेें “सहमति की आय”ु पर बहस फिर से उभर आई है।
सर्वोच्च न्यायालय का विचार
•	 न्यायालय इस बात की जाचँ करेगा कि क्या यौन अपराधो ंसे बच््चोों  का संरक्षण 

(POCSO) अधिनियम, 2012 के अनुसार, “सहमति" से यौन संबंधो ंके लिए 
वर््तमान आय ुसीमा 18 वर््ष को कम किया जाना चाहिए।

•	 POCSO अधिनियम के अनुसार, नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार की यौन 
गतिविधि मेें शामिल होना एक आपराधिक अपराध ह।ै

•	 POCSO के तहत "सहमति" के रूप मेें संदर्भित मामलो ंमेें किशोरो ंके बीच 
यौन अन्वेषण शायद ही कभी शामिल होता ह;ै बल्कि, वे एक अधिक परेशान 
करने वाली और जटिल सामाजिक वास्तविकता को उजागर करत ेहैैं।

अन्य प्रमखु विवरण
•	 अधिकाशं पीड़़ित (12 वर््ष से कम आय ुकी लड़किया)ँ हाशिए के समुदायो ंसे हैैं 

और हिसंक घरो,ं परिवार के सदस््योों  द्वारा यौन शोषण, भेदभाव और/या जबरन 
विवाह की धमकियो ंसे बचने की कोशिश कर रही हैैं।

•	 एनसीआरबी के आकंड़़ोों  के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम के तहत अनिवार््य 
रिपोर्टटिंग से पता चलता ह ैकि बाल यौन शोषण की घटनाएँ 2012 मेें 8,541 से 
बढ़कर 2021 मेें 53,874 हो गईं।

•	 प्रजा फाउंडेशन की एक रिपोर््ट से पता चला है कि इनमेें से 54% मामलो ंमेें, 
आरोपी पार््टनर, दोस्त या ऐसे व्यक्ति थ ेजिन््होोंन े शादी का वादा किया था और 
बाद मेें पीड़़िता को छोड़ दिया था।

•	 इसके अतिरिक्त, 26% घरेलू कर््मचारी थ,े 12% पड़़ोसी थ,े और 8% परिवार 
के सदस्य या अभिभावक थ।े

•	 इस बीच, भारत मेें 2022 मेें 1.6 मिलियन बाल विवाह दर््ज किए गए, जिनमेें 
से भारत बाल संरक्षण रिपोर््ट के अनुसार केवल लगभग 900 मामले दर््ज किए 
गए।

•	 बाल अधिकार कार््यकर््तता सहमति की आय ुको घटाकर 16 वर््ष करने के लिए 
दबाव डाल रह ेहैैं, सिवाय उन मामलो ंके जिनमेें अधिकार प्राप्त व्यक्तियो ंके 
साथ जबरदस्ती या यौन संबंध शामिल हो।ं

"सहमति" के बारे मेें
•	 हाल ही मेें पश्चिम बंगाल के मामले मेें, पीड़़िता 14 साल की थी, और कुछ 

जमीनी स्तर पर किए गए अध्ययनो ंसे पता चलता ह ैकि पीड़़ित कभी-कभी 12 
साल या उससे भी कम उम्र के होते हैैं।

•	 सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह सवाल ह ै कि "सहमति" कौन स्थापित करेगा 
और इसका फैसला कौन करेगा।

•	 सहमति उत्साहपूर््ण, अनिच्छुक , भय से प्रेरित या चालाकी से प्राप्त की जा सकती 
ह।ै इसे रद्द किया जा सकता ह,ै गलत समझा जा सकता ह,ै या गलत तरीक 
से संप्रेषित किया जा सकता ह।ै बलात्कार के मुकदमो ंमेें "सहमति" का सबसे 
ज़््यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बचाव ह।ै
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इकाई
8 इतिहास एवं संस्कृ ति

जोड़़ीदार परंपरा
चर््चचा मेें क््योों : हिमाचल के हट्टी जनजाति के दो भाइयो ंने एक ही महिला से बहुपत्नी 
प्रथा मेें विवाह किया, जिसे जोड़़ीदार भी कहा जाता है।

जोड़़ीदार के बारे मेें
•	 जोड़़ीदार , बहुपतित्व का एक रूप ह,ै जिसे जजड़़ा या उजाला पक्ष भी कहा जाता 

ह।ै यह हिमाचल प्रदेश (और उत्तराखंड के कुछ हिस््सोों ) के ट््रराांस-गिरि क्षेत्र मेें 
हट्टी समुदाय के बीच सदियो ंपुरानी आदिवासी प्रथा है।

•	 इस परंपरा मेें, एक महिला दो या दो से अधिक भाइयो ंसे विवाह करती ह।ै

रहने की व्यवस्था और बच्चे
•	 पत्नी एक निश्चित समय-सारिणी के अनुसार प्रत्येक पति के साथ बारी-बारी से 

रहती ह ै- दैनिक, साप्ताहिक या अन्यथा।
•	 बच््चोों  का पालन-पोषण सामूहिक रूप से किया जाता है, जहा ँसबसे बड़़े भाई 

को कानूनी रूप से पिता माना जाता ह,ै हालाकँि सभी भाई पालन-पोषण की 
ज़़िम्मेदारिया ँसाझा करत ेहैैं।

भारत मेें काननूी स्थिति
•	 हालाकँि हिदूं विवाह अधिनियम के तहत बहुपतित्व की अनुमति नही ंह,ै हिमाचल 

प्रदेश ने स्थानीय राजस्व कानूनो ंऔर हट्टी जैसे आदिवासी समुदायो ं के लिए 
"जोड़़ीदार कानून" के तहत जोड़़ीदार को मान्यता देकर एक अपवाद बनाया ह।ै

•	 हट्टी समुदाय को 2023 मेें अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर््जजा भी प्राप्त 
हुआ, जिससे उनकी सासं्कृ तिक परंपराओ ंको और अधिक वैधता मिली।

उद्देश्य और सासं्कृ तिक महत्व
•	 इस प्रथा का विकास इस प्रकार हुआ:

	¾ पैतृक भूमि को कई उत्तराधिकारियो ंमेें विभाजित होने से बचाकर उसका 
संरक्षण करना।

	¾ पारिवारिक एकता को मज़बतू करना और दूरस्थ, पहाड़़ी इलाको ंमेें आर्थिक 
स्थिरता सुनिश्चित करना।

	¾ परिवार के भीतर सहयोग और संयकु्त ज़़िम्मेदारी को बढ़़ावा देना।

नकारात्मक प्रभाव
•	 आधनुिक काननूी और लैैंगिक मानदंडो ंका उल्लं घन:

	¾ यह प्रथा आधनुिक कानूनी ढाचँो ंको चुनौती देती ह ैऔर मानक हिदूं विवाह 
कानूनो ंके अतंर््गत मान्यता प्राप्त नही ंह।ै

	¾ यह महिलाओ ं की स्वायत्तता, सहमति और लैैंगिक समानता को लेकर 
चितंाएँ पैदा करती ह,ै क््योोंकि  ऐसे रिश््तोों  मेें महिला के पास समान अधिकार 
नही ंहो सकते हैैं।

•	 भावनात्मक और सामाजिक तनाव:
	¾ साझा विवाह भाइयो ंके बीच ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता और भावनात्मक चुनौतिया ँ

पैदा कर सकता है।

	¾ महिलाओ ं को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओ ं या पारिवारिक गतिशीलता 
मेें व्यक्तिगत स्थान, गोपनीयता या पसंद की कमी का सामना करना पड़ 
सकता ह।ै

•	 महिलाओ ंके लिए सीमित वैवाहिक अवसर:
	¾ व्यापक बहुपति प्रथा वाले समुदायो ंमेें, कम पुरुष विवाह करत ेहैैं, लेकिन 

इससे महिलाओ ंका स्वतंत्र रूप से विवाह भी कम होता है, कभी-कभी 
लैैंगिक असंतलुन या सीमित गतिशीलता के कारण।

•	 आधनुिकीकरण का प्रतिरोध:
	¾ कुछ लोग इन प्रथाओ ं को सामाजिक प्रगति, शिक्षा और महिला 

सशक्तिकरण मेें बाधा मानत ेहैैं।
	¾ यवुा अक्सर ऐसे पारंपरिक दायित््वोों  से बचने के लिए गावँ छोड़ देत ेहैैं, 

जिससे शहरो ंकी ओर पलायन और सासं्कृ तिक क्षीणता होती है।

निष्कर््ष

जोड़़ीदार परंपरा आदिवासी समाजो ंकी अनुकूलनशील बदु्धिमत्ता को दर््शशाती ह,ै जो 
आर्थिक आवश्यकताओ ंऔर पारिवारिक एकता के बीच संतलुन बनाती ह।ै हालाकँि, 
यह आज के बदलत े सामाजिक और कानूनी परिदृश्य मेें लैैंगिक अधिकारो ं और 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाती ह।ै

आगे की राह

जागरूकता, कानूनी स्पष्टता और लैैंगिक समानता को बढ़़ावा देत े हुए सासं्कृ तिक 
पहचान को संरक्षित करने की आवश्यकता ह।ै समावेशी संवाद, आदिवासी भागीदारी 
और क्रमिक सुधार आधनुिक भारत मेें परंपरा और अधिकारो,ं दोनो ं का सम्मान 
सुनिश्चित कर सकते हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
मखु्य परीक्षा प्रश्न:
प्रश्न: �जोड़़ीदार परंपरा भौगोलिक बाधाओ ं के प्रति एक अद्वितीय सामाजिक-

आर्थिक अनुकूलन को दर््शशाती ह।ै समकालीन भारतीय समाज मेें ऐसी 
प्रथाओ ंकी प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [150 शब्द] 
[10 अकं]

पाइका विद्रोह
चर््चचा मेें क््योों : ओडिशा के पूर््व मुख्यमंत्री ने इतिहास से पाइका विद्रोह को हटाए जाने 
पर चितंा व्यक्त की, एनसीईआरटी की पुस्तक को "बहुत बड़़ा अपमान" बताया।

मखु्य विवरण
•	 एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया ह ैकि 1817 के विद्रोह को पाठ्यपुस्तक के दूसरे 

खंड मेें शामिल किया जाएगा, जो सितबर-अक्टूबर मेें जारी किया जाएगा।

ओडिशा के पाइका
•	 पाइका ओडिशा का एक पारंपरिक योद्धा वर््ग था, जो विशेष रूप से 1817 के 
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पाइका विद्रोह मेें अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था, जिसे भारत मेें ब्रिटिश 
औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती सशस्त्र विद्रोहो ंमेें से एक माना 
जाता ह।ै

•	 पाइका प्राचीन और मध्यकालीन ओडिशा क्षेत्र (पूर््व मेें कलिगं) मेें मिलिशिया 
या किसान-सैनिक थ।े

•	 उन््होों ने गजपति शासको ंऔर बाद मेें खुर््ददा साम्राज्य के राजाओ ंके अधीन भूमि-
स्वामी मिलिशिया के रूप मेें कार््य किया।

•	 अपनी सैन्य सेवा के बदले मेें, उन्हहें भूमि या लगान-मुक्त भूमि (जागीरेें) प्रदान 
की जाती थी।ं

भमूिका और जीवनशैली
•	 योद्धा होने के अलावा, वे अक्सर किसान या ज़मीदंार भी होत ेथ।े
•	 उनकी एक यदु्ध परंपरा थी, वे शारीरिक यदु्ध मेें प्रशिक्षित थ ेऔर पाइका अखाड़़ा 

जसैी यदु्ध कलाओ ं का अभ्यास करत े थ,े जिसमेें तलवारबाज़़ी, कुश्ती और 
लाठीबाज़़ी शामिल थी।

•	 उन््होों ने बाह्रय आक्रमणो ंसे राज्य की रक्षा करने और आतंरिक कानून-व्यवस्था 
बनाए रखने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई।

1817 का पाइका विद्रोह

•	 नेतृत्व: खुर््ददा के राजा की सेना के सेनापति बख्शी जगबंध ुविद्याधर द्वारा।
•	 कारण: ब्रिटिश भू-राजस्व नीतियो,ं लगान-मुक्त भूमि की समाप्ति और 

पारंपरिक अधिकारो ंव विशेषाधिकारो ंके दमन से असंतोष।
•	 यह विद्रोह खुर््ददा मेें शुरू हुआ और ओडिशा के अन्य भागो ंमेें फैल गया।
•	 हालाकँि इसे अंततः दबा दिया गया, लेकिन यह 1857 के विद्रोह से दशको ं

पहले, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक महत्वपूर््ण प्रारंभिक प्रतिरोध का प्रतीक था।

विरासत

•	 भारत सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर््ण अध्याय 
माना ह।ै

•	 पाइका विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला यदु्ध मानने के लिए 
लगातार प्रयास किए जा रह ेहैैं, हालाकँि आधिकारिक तौर पर यह दर््जजा 1857 
को ही दिया गया ह।ै

•	 पाइका अखाड़़ा मार््शल आर््ट आज भी ओडिशा मेें प्रचलित है और इसे ओडिशा 
की सासं्कृ तिक विरासत के हिस्से के रूप मेें बढ़़ावा दिया जाता है।

पाइका विद्रोह की समयरेखा (1817)

वर््ष घटना
1803 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वितीय आगं्ल-मराठा यदु्ध (लगभग 1803) के दौरान ओडिशा (कटक और आसपास के क्षेत््रोों ) पर कब्जा 

कर लिया।
1804-1817 ब्रिटिशो ंने उच्च भूमि कर लगाया, लगान-मुक्त भूमि अनुदान को समाप्त कर दिया, तथा सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को बिगाड़ 

दिया।
1817(मार््च) बख्शी जगबंध ुके नेतृत्व मेें असंतषु्ट पाइको ंने खोरधा से विद्रोह शुरू कर दिया।
1817 (अप्रैल) पाइका ब्रिटिश सत्ता के प्रतीको ंपर हमला करत ेहैैं: पुलिस स्टेशन, राजस्व कार््ययालय और कोषागार।

1817 (मई-जलुाई) यह ओडिशा के अधिकाशं हिस््सोों  मेें फैल गया, विशेषकर पुरी, पिपिली, खुर््ददा और कटक मेें, तथा अन्य जिलो ंको भी प्रभावित किया।
1817 (अगस्त) अगं्रेजो ंने बलपूर््वक विद्रोह को दबा दिया। कई विद्रोही पकड़़े गए या मारे गए।
1825 बख्शी जगबंध ुको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद मेें 1829 मेें कैद मेें उनकी मृत्यु हो गई।

बख्शी जगबंध ुविद्याधर
•	 वे विद्रोह के नायक थ।े
•	 उपाधि: "बख्शी" खुर््ददा राजा के अधीन सेना के सेनापति की उपाधि थी।
•	 पृष्ठभमूि: एक सामंती पाइका परिवार के एक कुलीन व्यक्ति, ब्रिटिश सुधारो ंके 

बाद उन््होों ने अपनी जागीर (ज़मीन) खो दी।
•	 नेतृत्व: उन््होों ने हज़़ारो ं पाइकाओ,ं आदिवासियो ं (कोधं) और किसानो ं को 

संगठित किया।
•	 प्रतीकात्मकता: जगबंध ुको एक देशभक्त और शहीद के रूप मेें याद किया 

जाता ह ैजिन््होों ने अपने लोगो ंके अधिकारो ंके लिए लड़़ाई लड़़ी।

पाइका से जडु़़े उल्लेखनीय स्थान

स्थान महत्व
खोरधा विद्रोह का केें द्र, खुर््ददा साम्राज्य की राजधानी।
बरुनेई हिल्स विद्रोहियो ं का ठिकाना; प्रतिरोध का प्रतीकात्मक 

स्थल।
पुरी पवित्र शहर जहा ँविद्रोहियो ंको आध्यात्मिक समर््थन 

प्राप्त हुआ।
बानापुर पाइका शक्ति का प्रमुख केें द्र।

जगतसिहंपुर और गंजम अन्य क्षेत्र जहा ंविद्रोह फैला।

निष्कर््ष

1817 का पाइका विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के प्रारंभिक प्रतिरोध की एक 
साहसिक अभिव्यक्ति था। बख्शी जगबंध ुके नेतृत्व मेें, पाइकाओ ंने अपनी भूमि, 
अधिकारो ंऔर परंपराओ ंकी रक्षा के लिए संघर््ष किया। हालाकँि दमन का शिकार 
हुए, उनकी विरासत ओडिशा के शौर््य के गौरवशाली प्रतीक और भारत के स्वतंत्रता 
संग्राम के एक महत्वपूर््ण अग्रदूत के रूप मेें आज भी कायम ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� 1817 के पाइका विद्रोह के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ं पर विचार 
कीजिए:

	 1. �इसका नेतृत्व बख्शी जगबंध ुने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 
किया था।

	 2. �यह विद्रोह मुख्यतः लगान-मुक्त भूमि-पट््टोों  के उन्मूलन और दमनकारी 
राजस्व नीतियो ंके प्रति प्रतिक्रियास्वरूप था।
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	 3. पाइका एक जनजातीय समूह था जो स्थानान्तरित कृषि  मेें संलग्न था।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन-सा/से सही ह/ैहैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

देवदासी प्रथा
चर््चचा मेें क््योों : कर््ननाटक राज्य मानवाधिकार आयोग ने सरकार को बिना कोई आय ु
सीमा तय किए देवदासी प्रथा का घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया।

मखु्य विवरण
•	 1993-1994 और 2007-2008 मेें पहले किए गए सर्वेक्षणो ं मेें क्रमशः 

22,873 और 46,660 देवदासियो ंकी पहचान की गई थी।
•	 पिछले दो सर्वेक्षणो ंमेें, पंजीकरण के लिए आय ुसीमा 45 वर््ष और उससे अधिक 

निर््धधारित की गई थी।
•	 राज्य मेें सदियो ंपुरानी देवदासियो ंकी प्रथा 1982 मेें कर््ननाटक देवदासी (समर््पण 

निषेध) अधिनियम लागू होने के बाद से प्रतिबंधित ह।ै
•	 बेेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ इंडिया यनूिवर्सिटी (एनएलएसआईय)ू 

किसी भी आय ुसीमा के विरुद्ध देवदासियो ं के लिए एक नया कानून लाने के 
प्रयासो ंका नेतृत्व कर रही है।

देवदासी प्रथा के बारे मेें
•	 देवदासी एक महिला कलाकार होती ह,ै जो आमतौर पर यवुा लड़किया ंहोती हैैं 

और यौवन से पहले, अपने पूरे जीवन मेें किसी देवता या मंदिर की पूजा और 
सेवा के लिए प्रतिबद्ध होती हैैं। यह समर््पण एक ऐसे समारोह के दौरान होता ह ै
जो विवाह समारोह जैसा होता है।

सर्वेक्षण की आवश्यकता
•	 पुराने और अपूर््ण आकँड़़े: पिछला व्यापक सर्वेक्षण 2007-08 मेें किया 

गया था, जिसमेें आय ुप्रतिबंधो ंके कारण कई यवुा महिलाओ,ं विशेषकर उस 
समय 18 वर््ष से कम आय ु की महिलाओ ं को शामिल नही ं किया गया था। 
परिणामस्वरूप, वर््तमान आकँड़़े न तो सटीक हैैं और न ही आज इस मुद्दे के 
वास्तविक दायरे को दर््शशात ेहैैं।

•	 काननूी प्रतिबंध के बावजदू जारी प्रथा: कर््ननाटक मेें 1982 से कानूनी प्रतिबंध 
के बावजदू, कुछ यवुा दलित लड़कियो ंको अभी भी देवदासी के रूप मेें समर्पित 
किया जा रहा ह,ै अक्सर सामाजिक और आर्थिक दबावो ंके कारण।

•	 कल्याण और पुनर््ववास: कई देवदासिया ँअभी भी मान्यता या दस्तावेज़़ीकरण 
के अभाव मेें पेेंशन, आवास, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य लाभ जसैी सरकारी 
सहायता से वंचित हैैं।

•	 काननूी और मानवाधिकार अनपुालन: भारत महिला अधिकारो ंपर अतंर््रराष्ट्रीय 
अभिसमयो ं (जसेै, CEDAW) का हस्ताक्षरकर््तता ह।ै एक सशक्त सर्वेक्षण 
करने से कमजोर समूहो ंकी पहचान करने और उनकी सहायता करने के दायित््वोों  
को पूरा करने मेें मदद मिलती है।

कर््ननाटक देवदासी (रोकथाम, निषध, राहत और पुनर््ववास) विधेयक, 2025 के बारे मेें

•	 यह विधयेक पुराने कानूनो ं (1982, 2009) को एक व्यापक, अधिकार-
आधारित मॉडल से प्रतिस्थापित करता है।

•	 यह देवदासी समर््पण मेें किसी भी तरह की संलिप्तता को अपराध घोषित करता 
ह,ै जिसके लिए 2 से 5 साल की कैद और ₹1 लाख से शुरू होने वाले जरु््ममाने 
का प्रावधान ह;ै बार-बार अपराध करने पर 7 साल तक की कैद और ₹2 लाख 
तक के जुर््ममाने का प्रावधान ह,ै और मंदिर परिसर मेें किए गए अपराध गैर-
जमानती हैैं।

•	 देवदासियो ं के बच््चोों  को पैतृक पहचान स्थापित करन,े उत्तराधिकार का दावा 
करने और भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता ह।ै उन्हहें कानून के 
तहत वैध बच्चे माना जाता ह।ै

•	 तालुक, जिला और राज्य स्तर पर राहत चार््टर और संस्थागत तंत्र के माध्यम 
से स्वास्थ्य सेवा, आवास, पेेंशन, शिक्षा और आजीविका के अवसरो ंकी गारंटी 
देता ह।ै

वकालत और सामुदायिक सहभागिता
•	 पूर््व देवदासी से कार््यकर््तता बनी ंऔर पद्मश्री पुरस्कार विजेता, सीताव्वा जोद्दाती, 

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) MASS का नेतृत्व करती हैैं, जिसने 4,000 
से ज़््यादा महिलाओ ं के पुनर््ववास मेें मदद की ह ै और लगभग 300 स्वयं 
सहायता समूहो ं(SHG) की स्थापना की ह ैजो वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा 
कार््यशालाएँ, कानूनी परामर््श आदि प्रदान करते हैैं।

•	 एक अन्य प्रमुख कार््यकर््तता, शोभा गस्ती ने 1997 मेें MASS की स्थापना की 
और 45 वर््ष से अधिक आय ुकी पूर््व देवदासियो ंके लिए पेेंशन सुनिश्चित करने 
मेें मदद की। उन्हहें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

चुनौतिया ँऔर समावेशन की मागँ
•	 कार््यकर््तताओ ंऔर विद्वानो ंने चेतावनी दी ह ैकि सर्वेक्षण पर आय ुसीमा (जसेै, 

41 वर््ष और उससे अधिक) लागू करने से कई यवुा उत्तरजीवी बाहर हो जाएँगे, 
जिससे उनकी अदृश्यता और लाभो ंसे वंचित रहना जारी रहेगा।

•	 15,000 से अधिक देवदासी महिलाओ ंके परामर््श से संचालित 2025 विधयेक 
की सहभागी मसौदा प्रक्रिया, अधोगामी नीति-निर््ममाण प्रक्रिया से अधिक 
समावेशी, समुदाय-नेतृत्व वाले दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है।

निष्कर््ष

कर््ननाटक का देवदासी पुनर््ववास कार््यक्रम मज़बतू कानूनी ढाचँो,ं लक्षित कल्याणकारी 
सेवाओ,ं आधनुिक आउटरीच उपकरणो ंऔर ज़मीनी स्तर की सक्रियता का संयोजन 
ह।ै हालाकँि, वास्तव मेें प्रभावी और न्यायसंगत होने के लिए, पुनः सर्वेक्षण पूरी तरह 
से समावेशी होना चाहिए और सभी पूर््व देवदासियो—ंविशेषकर यवुा पीड़़ितो—ंको 
इसमेें भाग लेने और लाभान्वित होने मेें सक्षम बनाना चाहिए।

चोलो ंकी कुदावोली प्रणाली
चर््चचा मेें क््योों : गंगईकोडं चोलपुरम मेें अपने संबोधन मेें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 
चोल साम्राज्य ने भारत की प्राचीन लोकतातं्रिक परंपराओ ंको आगे बढ़़ाया।

मखु्य अशं

•	 प्रधानमंत्री ने राजेेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित हज़़ार साल पुराने पत्थर के मंदिर 
की भी प्रशंसा की। 

•	 उन््होों ने इस बात पर ज़़ोर दिया कि चोल साम्राज्य की लोकतातं्रिक पद्धति ब्रिटिश 
मैग्ना कार््टटा से सदियो ंपहले से मौजदू थी।

•	 गंगईकोडं चोलपुरम एक शिव मंदिर ह,ै जो तमिलनाडु के अरियालुर मेें स्थित 
एक यनूेस्को विश्व धरोहर स्थल ह,ै जिसे राजेेंद्र चोल प्रथम ने अपनी राजधानी 
के रूप मेें बनवाया था।
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चोल साम्राज्य

•	 9वी ंसे 13वी ंशताब्दी ई. तक चोल साम्राज्य दक्षिण भारत मेें सबसे लंब ेसमय 
तक शासन करने वाले राजवंशो ंमेें से एक था, जिसका केें द्र वर््तमान तमिलनाडु 
था।

•	 राजा राज चोल प्रथम और राजेेंद्र चोल प्रथम जसेै शासको ंके अधीन, साम्राज्य 
दक्षिण भारत, श्रीलंका और यहा ँतक कि दक्षिण-पूर््व एशिया के कुछ हिस््सोों  
तक फैला।

•	 चोलो ंके पास एक सशक्त नौसेना थी, जिससे समुद्री व्यापार और विदेशी विजय 
संभव हुई।

•	 उन््होों ने कला, वास्तुकला (जसेै, बृहदेश्वर मंदिर), तमिल साहित्य और प्रशासन मेें 
भी महत्वपूर््ण योगदान दिया।

•	 चोलो ंने ग्राम सभाओ ं(सभाओ)ं के माध्यम से एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और 
स्थानीय स्वशासन प्रणाली विकसित की, जो बाद के भारतीय राज््योों  के लिए एक 
आदर््श बन गई।

•	 यह दो प्रमुख ग्राम-स्तरीय संस्थाओ,ं अर््थथात ्सभा और उर, पर आधारित था।
	¾ सभा: ब्रह्मदेय (ब्राह्मणो ंको दान की गई भूमि) गावँो ंमेें विद्वान ब्राह्मणो ंकी 

एक परिषद, जो प्रशासन, भूमि प्रबंधन और न्याय के लिए उत्तरदायी थी।
	¾ उर: गैर-ब्राह्मण बस्तियो ंमेें एक सामान्य ग्राम सभा, जहा ँसभी निवासी 

स्थानीय शासन, संसाधन वितरण और सामुदायिक निर््णयो ंमेें भाग लेत ेथ।े
•	 प््राांतक चोल द्वारा जारी ‘उत्तरमेरुर शिलालेख’ कुदावोलई प्रणाली नामक 

औपचारिक चुनावी प्रणाली के दनुिया के सबसे पुराने जीवित साक्ष्य के बारे मेें 
विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

कुदावोली (KUDAVOLI) प्रणाली: मतपत्र चुनाव प्रणाली

•	 इस पद्धति के अंतर््गत, गावँो ंको वार्डडों मेें विभाजित किया जाता था।
•	 योग्य उम्मीदवारो ंके नाम ताड़ के पत््तोों  पर लिखे टिकटो ं(वोलाई) पर अकंित 

किए जात ेथ ेऔर एक बर््तन (कुदा) मेें रखे जात ेथ।े
•	 एक यवुा बालक, जिसे आमतौर पर उसकी निष्पक्षता के लिए चुना जाता था, 

सबके सामने पर्ची निकालता था।
•	 पत्ते पर लिखे नाम को चुनाव का विजतेा घोषित किया जाता था।
•	 निर््ववाचित सदस्य ग्राम सभा/समिति (जिसे वरियम या कुडुम्बु कहा जाता था) 

का गठन करते थ।े
	¾ उद्यान समिति, तालाब (सिचंाई) समिति, न्याय समिति, स्वर््ण समिति 

(वित्तीय मामले) जैसी समितिया।ँ
•	 यह यादृच्छिक ड््ररॉ कोई भाग्य का खेल नही ंथा, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और 

सामूहिक सहमति पर आधारित एक नागरिक अनुष्ठान था।
•	 अयोग्यताएँ और पात्रता मानदंड:

	¾ उम्मीदवारो ंके पास कर चुकाने लायक भूमि होनी आवश्यक थी।
	¾ उनकी आय ु35 से 70 वर््ष के बीच होनी चाहिए।
	¾ वैदिक ग्रंथो ंका अच्छा ज्ञान या प्रशासनिक कौशल होना चाहिए।
	¾ उनका रिकॉर््ड साफ़ होना चाहिए और अपराध या घरेलू हिसंा का कोई 

इतिहास नही ंहोना चाहिए।
	¾ जो व्यक्ति कर्ज़ नही ंचुकात ेथ,े शराब की लत से जझू रह ेथ,े या मौजदूा 

सदस््योों  के करीबी रिश्तेदार थ,े उन्हहें न तो योग्य माना गया और न ही 
अयोग्य।

कुदावोलाई प्रणाली का महत्व:
•	 1,000 साल से भी पहले जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का प्रदर््शन।

•	 स्थानीय शासन मेें निष्पक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित की।
•	 परान्तक चोल प्रथम के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध उत्तरमेरुर शिलालेख 

(लगभग 920 ई.) जसेै शिलालेखो ंमेें इसे संहिताबद्ध किया गया था।
•	 वंशानुगत शक्ति के बजाय सामुदायिक भागीदारी से प्रेरित।

विरासत

कुदावोलाई प्रणाली दर््शशाती ह ैकि प्राचीन भारत मेें स्थानीय स्वशासन और निर््ववाचित 
प्रतिनिधित्व किस प्रकार अत्यधिक विकसित थ।े इतिहासकार अक्सर इसे आधनुिक 
लोकतातं्रिक प्रक्रियाओ,ं विशेष रूप से ग्रामीण प्रशासन, के अग्रदूत के रूप मेें उद्धृत 
करत ेहैैं।

निष्कर््ष

कुदावोलाई प्रणाली चोल साम्राज्य की लोकतातं्रिक सिद््धाांतो ं और जमीनी स्तर के 
शासन की उन्नत समझ को दर््शशाती ह।ै इसकी पारदर्शी, सहभागी चुनाव पद्धति प्राचीन 
भारतीय प्रशासन मेें जवाबदेही, निष्पक्षता और नागरिक भागीदारी के महत्व को 
उजागर करती ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �“चोल साम्राज्य की कुदावोलाई प्रणाली प्राचीन भारत की प्रारंभिक 
लोकतातं्रिक प्रथाओ ं को दर््शशाती ह।ै इसकी विशेषताओ,ं महत्व और 
आधनुिक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रासंगिकता का आलोचनात्मक 
परीक्षण कीजिए।” [250 शब्द] [15 अंक]

महाबोधि मंदिर
चर््चचा मेें क््योों : सर्वोच्च न्यायालय ने बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 को निरस्त 
करने और बिहार मेें महाबोधि मंदिर के उचित नियंत्रण, प्रबंधन और प्रशासन के लिए 
इसे केें द्रीय कानून के साथ बदलने की याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त 
की।

मखु्य विवरण
•	 यह याचिका न्यायमूर्ति एम.एम. संुदरेश और न्यायमूर्ति एन.कोटिश्वर सिहं की 

पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
•	 पीठ ने केें द्र और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मागंा।
•	 याचिका मेें 1949 के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मागं की 

गई ह ैऔर आरोप लगाया गया ह ैकि यह संविधान के अनुच्छेद 13 के साथ 
"असंगत" ह।ै

•	 अनुच्छेद 13 उन कानूनो ंसे संबंधित ह ैजो मौलिक अधिकारो ंके साथ असंगत 
हैैं या उनका हनन करते हैैं।

•	 याचिका मेें संबंधित अधिकारियो ंको न्याय के हित मेें धार्मिक, आस्था, विश्वास 
और पूजा का प्रबंधन, नियंत्रण और प्रशासन करने के लिए दनुिया भर के बौद््धोों  
की अनन्य पूजा के लिए बोधगया मंदिर परिसर मेें किए गए अतिक्रमणो ंको 
हटाने का निर्देश देने की मागं की गई है।

महाबोधि मंदिर के बारे मेें
•	 महाबोधि मंदिर परिसर, एक यनूेस्को विश्व धरोहर स्थल, गौतम बदु्ध के जीवन से 

संबंधित चार पवित्र क्षेत््रोों  मेें से एक ह।ै
•	 बोधगया वह स्थान ह ैजहा ँमाना जाता ह ैकि बदु्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
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•	 महाबोधि मंदिर परिसर मेें एक भव्य 50 मीटर ऊँचा मंदिर है जिसे वज्रासन के 
नाम से जाना जाता ह,ै साथ ही एक प्रतिष्ठित बोधि वृक्ष और बदु्ध के ज्ञानोदय से 
संबंधित छह अतिरिक्त पवित्र स्थल भी हैैं।

•	 यह क्षेत्र कई प्राचीन मन्नत स्तूपो ंसे घिरा हुआ ह,ै जिनमेें से सभी आतंरिक, मध्य 
और बाहरी गोलाकार सीमाओ ंद्वारा अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित हैैं।

•	 दक्षिण मेें, घेरे के बाहर, कमल तालाब नामक एक सातवा ँपवित्र स्थल स्थित ह।ै
•	 मंदिर क्षेत्र और कमल तालाब दोनो ंदो या तीन अलग-अलग स्तरो ंपर घुमावदार 

पैदल मार्गगों से घिरे हैैं, और पूरा परिसर आसपास की भूमि की सतह से 5 मीटर 
नीचे स्थित है।

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 (बीजीटीए) पर विवाद
•	 ऐतिहासिक पृष्ठभमूि:

	¾ 1949 से पहले, बदु्ध के ज्ञानोदय स्थल महाबोधि मंदिर का प्रबंधन एक हिदूं 
महंत द्वारा किया जाता था, जिसके कारण संरक्षकता को लेकर लंब ेसमय 
तक विवाद चला।

	¾ बिहार राज्य ने एक औपचारिक संरचना के माध्यम से मंदिर प्रशासन को 
विनियमित करने के लिए बीजीटीए अधिनियमित किया।

	¾ इस अधिनियम ने बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) की स्थापना 
की, जिसमेें चार बौद्ध और चार हिदूं शामिल थ,े और गया के जिला 
मजिस्ट्रेट (डीएम) पदेन अध्यक्ष थ।े 2013 के संशोधन तक, डीएम हिदूं 
होना आवश्यक था।

•	 धार्मिक स्वायत्तता बनाम साझा शासन:
	¾ बौद्ध समूहो ंका तर््क  है कि एक पवित्र बौद्ध मंदिर का शासन गैर-बौद््धोों  द्वारा 

नही ंकिया जाना चाहिए।
	¾ वे पवित्रता और धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए विशेष नियंत्रण 

चाहत ेहैैं, यह देखत ेहुए कि अन्य धर््म अपने पूजा स्थलो ंका प्रबंधन स्वयं 
करत ेहैैं।

	¾ समान प्रतिनिधित्व के बावजदू, डीएम अक्सर गैर-बौद््धोों  के पक्ष मेें संतलुन 
बनात ेथ।े

	¾ आलोचको ंका कहना है कि शिवलिगं स्थापित करना या बदु्ध को अवतार 
मानना ​​जसेै हिदूं अनुष्ठान बौद्ध सिद््धाांत के साथ असंगत हैैं और इस स्थल के 
प्रतीकवाद को कमजोर करत ेहैैं।

वर््तमान स्थिति और मागँेें
•	 बौद्ध समूहो ंका तर््क  ह ैकि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद््धोों  द्वारा 

किया जाना चाहिए, न कि किसी संयकु्त हिदूं-बौद्ध समिति द्वारा।
•	 स्वतंत्रता से पूर््व यह मंदिर हिदूं महंतो ंके नियंत्रण मेें था। हालाकँि बीजीटीए ने 

सुधार का प्रयास किया, लेकिन बौद््धोों  का मानना ​​ह ैकि यह औपनिवेशिक काल 
की असमानताओ ंको जारी रखता ह ैऔर विशुद्ध रूप से बौद्ध स्थल पर गैर-बौद्ध 
अनुष्ठानो ंकी अनुमति देता ह।ै

•	 बौद्ध भिक्षुओ ंऔर संगठनो ंने इस अधिनियम को निरस्त करने की मागं को लेकर 
भूख हड़ताल और प्रदर््शन किए हैैं।

काननूी जटिलताएँ और जारी विरोध प्रदर््शन

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 (बीजीटीए) से जुड़़ी कानूनी जटिलताओ ं मेें 
संवैधानिक, धार्मिक और प्रशासनिक चुनौतिया ँशामिल हैैं।

•	 धार्मिक स्वतत्रता का उल्लं घन (अनचु्छेद 25 और 26):

	¾ अनुच्छेद 25 अतंःकरण की स्वतंत्रता और धर््म को अबाध रूप से मानने, 
आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता ह।ै

	¾ अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायो ंको अपने धार्मिक मामलो ंका प्रबंधन स्वयं 
करने की अनुमति देता ह।ै

	¾ बौद्ध समूहो ं का तर््क  ह ै कि बीजीटीए गैर-बौद््धोों  (हिदंओु ं और राज्य के 
अधिकारियो)ं को बौद्ध धार्मिक स्थल के प्रबंधन मेें भाग लेने की अनुमति 
देकर इन अधिकारो ंका उल्लंघन करता ह।ै

•	 धार्मिक स्वायत्तता का खंडन:
	¾ हिदूं मंदिरो,ं मस्जिदो,ं गिरजाघरो ंया गुरुद्वारो ंके विपरीत, जहा ँअनुयायी 

विशेष रूप से मामलो ंका प्रबंधन करत ेहैैं, बोधगया मेें साझा शासन मॉडल 
को बौद्ध स्वायत्तता मेें एक असाधारण हस्तक्षेप के रूप मेें देखा जाता ह।ै

	¾ यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत भेदभाव और असमान 
व्यवहार की चितंाएँ पैदा करता ह।ै

•	 धार्मिक संस्थान पर राज्य का नियंत्रण:
	¾ जिला मजिस्ट्रेट (एक सरकारी अधिकारी) का मंदिर समिति के पदेन 

अध्यक्ष के रूप मेें होना धार्मिक संस्थानो ंमेें राज्य के हस्तक्षेप पर सवाल 
उठाता ह।ै

	¾ यह राज्य और धर््म के बीच की रेखा को धुंधला करता ह,ै और संविधान 
के मूल ढाचें के सिद््धाांत के तहत धर््मनिरपेक्षता के सिद््धाांत का उल्लंघन 
करता ह।ै

•	 मंदिर की प्रकृति और मिश्रित स्वामित्व का इतिहास:
	¾ कानूनी रूप से, महाबोधि मंदिर 1949 से पहले हिदूं महंतो ं के नियंत्रण 

और ऐतिहासिक रूप से होने वाले साझा अनुष्ठानो ंके कारण अद्वितीय ह।ै
	¾ यह स्वामित्व और स्वामित्व को एक जटिल कानूनी मुद्दा बनाता है, जो 

अनन्य बौद्ध नियंत्रण के दावो ंको प्रभावित करता है।

आगे की राह
•	 बीजीटीए मेें संशोधन करके यह सुनिश्चित करना कि मंदिर प्रबंधन समिति मेें 

बौद््धोों  का स्पष्ट बहुमत हो।

•	 यह सुनिश्चित करना कि अध्यक्ष एक बौद्ध अनुयायी हो, खासकर इसलिए क््योोंकि 
मंदिर विशेष रूप से बौद्ध धर््म के लिए पवित्र ह।ै

•	 धर््मनिरपेक्षता को बनाए रखने और राज्य के अतिक्रमण को रोकने के लिए ज़़िला 
मजिस्ट्रेट की पदेन भूमिका को एक स्वतंत्र बौद्ध धार्मिक प्रमुख या एक तटस्थ 
नागरिक प्रशासक से बदलना।

•	 प्रमुख बौद्ध स्थलो ंकी देखरेख, सामुदायिक प्रतिनिधित्व, संरक्षण और वित्तपोषण 
सुनिश्चित करने के लिए संस्कृ ति या अल्पसंख्यक मामलो ंके मंत्रालय के अतंर््गत 
एक वैधानिक बौद्ध विरासत बोर््ड बनाना।

•	 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से अनुच्छेद 25, 26 और 14 के तहत 
बीजीटीए की संवैधानिकता की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और धार्मिक 
स्वायत्तता और राज्य की भागीदारी पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने चाहिए।

•	 ऐतिहासिक शिकायतो ंको शातंिपूर््ण ढंग से हल करने और राजनीतिकरण से 
बचने के लिए बौद्ध-हिदूं संवाद को प्रोत्साहित करना।

निष्कर््ष

एक सुधारित कानूनी ढाचेँ को बौद्ध धार्मिक अधिकारो ं का सम्मान करना चाहिए, 
संवैधानिक सिद््धाांतो ंके अनुरूप होना चाहिए, और दनुिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलो ं
मेें से एक के समावेशी, गैर-राजनीतिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए। इससे 
भारत की बहुलतावाद और बदु्ध की भूमि के रूप मेें वैश्विक छवि मज़बूत होगी।
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यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा/से 
कथन सही है/हैैं?

	 1. यह वह स्थान है जहा ँगौतम बदु्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।

	 2. महाबोधि मंदिर यनूेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

	 3. �बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के तहत इस मंदिर का प्रबंधन विशेष 
रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा किया जाता ह।ै

	 4. �सम्राट अशोक को इस स्थल पर मूल संरचना के निर््ममाण का श्रेय दिया 
जाता ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनेें:
(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

ललित कला अकादमी
चर््चचा मेें क््योों : ललित कला अकादमी (एलकेए) ने कलाकार सशक्तिकरण की दिशा 
मेें ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 64वी ंराष्ट्रीय कला प्रदर््शनी का उद्घाटन किया।

कलात्मक उत्कृ ष्टता के लिए एक मंच
•	 लक्ष्मी कला अकादमी (एलकेए) समकालीन दृश्य कलाओ ं(पेेंटिग, मूर्तिकला, 

प््रििंटमेकिग, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन और मिश्रित मीडिया सहित) के लिए 
भारत का प्रमुख संस्थान ह,ै जो अग्रणी और उभरत ेभारतीय कलाकारो ंद्वारा 
समकालीन कलाकृतियो ंकी विविध श््रृृंखला प्रदर्शित करता ह।ै

•	 1954 मेें स्थापित, एलकेए संस्कृ ति मंत्रालय के अतंर््गत एक स्वायत्त निकाय ह।ै
•	 64वेें संस्करण मेें हज़़ारो ं प्रविष्टिया ँ प्राप्त हुईं, जिनमेें से 300 से अधिक 

कलाकृतियो ंका चयन एक प्रतिष्ठित निर््णणायक मंडल द्वारा किया गया।
•	 कुल 15 कलाकारो ंको राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार मिला, जिनमेें से प्रत्येक को ₹1 

लाख का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया।

विविध विषय और स्वर
•	 इस वर््ष की प्रदर््शनी भारत की समृद्ध सासं्कृ तिक विविधता को दर््शशाती है, और 

निम्नलिखित विषयो ंपर प्रकाश डालती ह:ै
	¾ जलवाय ुपरिवर््तन और स्थिरता
	¾ लैैंगिक पहचान और सामाजिक न्याय
	¾ शहरीकरण और प्रवास
	¾ लोक परंपराएँ और आध्यात्मिक प्रतीकवाद

 ललित कला अकादमी की प्रमुख पहल
•	 राष्ट्रीय कला प्रदर््शनी: देश भर की समकालीन भारतीय कलाकृतियो ंको प्रदर्शित 

करने वाला एक वार्षिक कार््यक्रम।
•	 कार््यशालाएँ, शिविर और कलाकार निवास: रचनात्मकता और सहयोग को 

बढ़़ावा देने के लिए राज्य-स्तरीय और राष्ट्रीय-स्तरीय कला शिविर, कार््यशालाएँ 
और कलाकार-निवास कार््यक्रम आयोजित करता है।

•	 कला छात्रवृत्तिया ँऔर फैलोशिप: यवुा कलाकारो ंऔर कला छात््रोों  को स्वतंत्र 
रूप से अपना काम करने के लिए छात्रवृत्तिया ँऔर शोध अनुदान प्रदान करता 
ह।ै

•	 अतंर््रराष्ट्रीय सासं्कृ तिक आदान-प्रदान कार््यक्रम: विदेशी कला संस्थानो ंके साथ 
सासं्कृ तिक आदान-प्रदान को सुगम बनाता ह,ै जिससे भारतीय कलाकारो ंको 
वैश्विक स्तर पर प्रदर््शन और सहयोग करने का अवसर मिलता है।

•	 प्रकाशन और प्रलेखन: भारतीय कला प्रथाओ ं का दस्तावेजीकरण और 
जागरूकता को बढ़़ावा देने के लिए कला पत्रिकाएँ, मोनोग्राफ और प्रदर््शनी 
कैटलॉग प्रकाशित करता ह।ै

•	 क्षेत्रीय केें द्र और गैलरी: कला तक पहुुँच को विकेें द्रीकृत  करने के लिए चेन्नई, 
कोलकाता, भुवनेश्वर और लखनऊ जसेै शहरो ंमेें क्षेत्रीय केें द्र संचालित करता ह।ै

•	 पारंपरिक कलाओ ंका संरक्षण और संवर््धन: लोक, आदिवासी और पारंपरिक 
भारतीय कला रूपो ंको आधनुिक कलात्मक प्रथाओ ंके साथ एकीकृत  करत ेहुए, 
उन्हहें समर््थन देने के लिए पहल करता है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� ललित कला अकादमी द्वारा निम्नलिखित मेें से कौन-सी प्रमुख पहल की गई 
ह/ैहैैं?

	 1. राष्ट्रीय कला प्रदर््शनी का आयोजन।
	 2. दृश्य कलाकारो ंको राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार प्रदान करना।
	 3. कलाकार निवास, कार््यशालाएँ और कला शिविर आयोजित करना।
	 4. �नृत्य और संगीत जसैी प्रदर््शन कलाओ ं के लिए योजनाओ ं का 

कार््ययान्वयन।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 3	 (b) केवल 1 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

द्वितीय विश्व यदु्ध द्वारा वैश्विक व्यवस्था को नया रूप
चर््चचा मेें क््योों : यनूाइटेड किगडम और जर््मनी ने द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद पहली 
द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैैं, जिसमेें किसी भी देश पर हमला होने पर 
"पारस्परिक सहायता" प्रदान करने का वादा किया गया ह।ै 

पृष्ठभमूि

•	 द्वितीय विश्व यदु्ध (1939-1945) एक वैश्विक संघर््ष था जिसमेें प्रमुख शक्तिया ँ
मित्र राष््ट््रोों  और धरुी राष््ट््रोों  मेें विभाजित थी।ं

•	 नाज़़ी जर््मनी द्वारा पोलैैंड पर आक्रमण के कारण, इसमेें भारी विनाश, नरसंहार 
और जापान मेें परमाण ुबमबारी हुई।

•	 इसने वैश्विक राजनीति को नया रूप दिया, जिसके परिणामस्वरूप शीत यदु्ध और 
संयकु्त राष्टट्र का उदय हुआ।

•	 द्वितीय विश्व यदु्ध के दौरान, ब्रिटेन ने एक मित्र शक्ति के रूप मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई, जबकि जर््मनी धरुी राष््ट््रोों  (एक दूसरे के विपरीत) के साथ संबद्ध था।
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प्रथम विश्व यदु्ध ने द्वितीय विश्व यदु्ध को कैसे जन्म दिया

प्रथम विश्व यदु्ध ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामो ं के मिश्रण के 
कारण द्वितीय विश्व यदु्ध की नीवं रखी:

•	 वर््ससाय की संधि (1919)
	¾ इसने जर््मनी पर भारी दंड लगाया, जिसमेें भारी क्षतिपूर्ति, भू-क्षेत्र का 

नुकसान और सैन्य सीमाएँ शामिल थी।ं
	¾ इससे जर््मनी अपमानित और आक्रोशित महसूस करने लगा, जिससे 

राष्टट्रवादी और प्रतिशोधी भावनाएँ भड़क उठी।ं
•	 आर्थिक उथल-पुथल

	¾ यदु्ध ने यरूोपीय अर््थव्यवस्थाओ ंको तहस-नहस कर दिया।
	¾ 1929 की महामंदी ने वैश्विक अस्थिरता और बरेोजगारी को और भी बदतर 

बना दिया, जिससे फासीवाद और नाज़़ीवाद जसैी अतिवादी विचारधाराओ ं
को और अधिक समर््थन मिला।

•	 अधिनायकवादी शासन का उदय
	¾ आर्थिक और राजनीतिक अराजकता ने सत्तावादी नेताओ ं(जसेै जर््मनी मेें 

हिटलर और इटली मेें मुसोलिनी) को सत्ता मेें आने का मौका दिया, क््योोंकि  
उन््होों ने पुनरुत्थान और बदला लेने का वादा किया था।

•	 राष्टट्र संघ की विफलता
	¾ हालाकँि इसकी स्थापना भविष्य के यदु््धोों  को रोकने के लिए की गई थी, 

लेकिन इसके पास अपने निर््णयो ंको लागू करने की शक्ति नही ंथी और 
यह 1930 के दशक मेें धरुी राष््ट््रोों  के आक्रमण को रोकने मेें विफल रहा।

•	 अनसुलझे राष्टट्रवादी तनाव
	¾ प्रथम विश्व यदु्ध के बाद पुनर्निर््धधारित सीमाओ ंमेें, विशेष रूप से पूर्वी यरूोप 

और बाल्कन मेें, जातीय और राष्ट्रीय पहचानो ंकी अनदेखी की गई, जिसके 
कारण निरंतर संघर््ष जारी रहा।

द्वितीय विश्व यदु्ध का क्रम
•	 यदु्ध का आरंभ (1939)

	¾ 1 सितबर, 1939: जर््मनी ने पोलैैंड पर आक्रमण किया।
	¾ 3 सितबर, 1939: ब्रिटेन और फ््राांस ने जर््मनी के विरुद्ध यदु्ध की घोषणा 

की।
	¾ मोलोटोव-रिबेेंट््ररॉप संधि के तहत सोवियत संघ ने पूर्वी पोलैैंड पर आक्रमण 

किया।
	¾ पोलैैंड जर््मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित हो गया।

•	 प्रारंभिक धरुी राष््ट््रोों  की विजय (1939-1941)
	¾ ब्लिटज्क्रेग  ("लाइटनिगं वॉर") रणनीति के कारण जर््मनी को तीव्र विजय 

प्राप्त हुई।
	¾ 1940:

	� जर््मनी ने डेनमार््क  और नॉर्वे पर आक्रमण किया।

	� मई-जनू 1940: फ््राांस का पतन।

	� ब्रिटेन का यदु्ध शुरू: ब्रिटेन ने जर््मन हवाई हमलो ंका विरोध किया।

	¾ 1941:
	� अप्रैल: जर््मनी ने यगूोस्लाविया और ग्रीस पर आक्रमण किया।

	� 22 जनू, 1941: ऑपरेशन बारब्रोसा - जर््मनी ने सोवियत संघ पर 
आक्रमण किया।

	� 7 दिसंबर, 1941: जापान ने पर््ल हार््बर पर हमला किया।

	� 8-11 दिसंबर: अमेरिका यदु्ध मेें उतरा; जर््मनी और इटली ने 
अमेरिका के खिलाफ यदु्ध की घोषणा की।
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•	 निर््णणायक मोड़ (1942-1943)
	¾ 1942:

	� मिडवे का यदु्ध (जनू): प्रशातं क्षेत्र मेें जापान के खिलाफ अमेरिका 
की बड़़ी जीत।

	� अल अलामीन (अक्टूबर): उत्तरी अफ्रीका मेें ब्रिटिश विजय।
	¾ 1943:

	� स्टेलिनग्राद का यदु्ध समाप्त (फरवरी): सोवियत संघ की बड़़ी जीत, 
पूर्वी मोर्चे पर स्थिति बदल गई।

	� मित्र देशो ंका इटली पर आक्रमण शुरू (जुलाई)।

	� इटली ने आत्मसमर््पण कर दिया (सितबर), लेकिन जर््मनी ने इटली 
मेें लड़़ाई जारी रखी।

•	 मित्र देशो ंके आक्रमण (1944)
	¾ 6 जनू, 1944 – D-Day: मित्र देशो ंकी सेनाएँ फ््राांस के नॉरमैैंडी मेें 

उतरी।ं

	¾ अगस्त 1944: पेरिस आजाद हुआ।

	¾ सोवियत सेनाएँ पश्चिम की ओर बढ़़ीीं  और पूर्वी यरूोप मेें जर््मन सेनाओ ंको 
पीछे धकेला।

	¾ धरुी शक्तिया ँसभी मोर्चचों पर पीछे हट गईं।

•	 धरुी शक्तियो ंकी पराजय (1945)
	¾ अप्रैल 1945:

	� सोवियत ने बर्लिन मेें प्रवेश किया।
	¾ 30 अप्रैल: हिटलर ने आत्महत्या कर ली।
	¾ 7-8 मई, 1945: जर््मनी ने आत्मसमर््पण किया - V-E दिवस (यरूोप मेें 

विजय)।
	¾ 6 और 9 अगस्त, 1945: अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 

परमाण ुबम गिराए।
	¾ 15 अगस्त, 1945: जापान ने आत्मसमर््पण किया - V-J दिवस (जापान 

पर विजय)।

द्वितीय विश्व यदु्ध ने वैश्विक व्यवस्था को कैसे नया रूप दिया

•	 महाशक्तियो ं(अमेरिका और सोवियत संघ) का उदय

	¾ द्वितीय विश्व यदु्ध से पहले: यरूोप वैश्विक राजनीति पर हावी था।

	¾ द्वितीय विश्व यदु्ध के बाद:
	� अमेरिका और सोवियत संघ सैन्य और वैचारिक रूप से प्रभावशाली 

महाशक्तियो ंके रूप मेें उभरे।
	� द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था ने पुरानी बहुध्रुवीय व्यवस्था का स्थान ले 

लिया।
	� शीत यदु्ध (1947-1991) का कारण बना: पूंजीवाद बनाम 

साम्यवाद।

•	 यरूोपीय औपनिवेशिक साम्राज््योों  का पतन
	¾ यरूोपीय शक्तिया ँ(ब्रिटेन, फ््राांस, आदि) आर्थिक रूप से कमज़़ोर हो गईं।

	¾ उपनिवेशित राष््ट््रोों  ने फासीवाद-विरोधी बयानबाजी और यदु्धकालीन 
बलिदानो ंसे प्रेरित होकर स्वतंत्रता की मागँ की।

	¾ उपनिवेशवाद-विरोधी आदंोलनो ंको बढ़़ावा दिया:
	� अफ्रीका (जैसे, घाना, केन्या)
	� एशिया (जसेै, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम) 
	� 1960 के दशक तक, अधिकाशं उपनिवेशो ंको स्वतंत्रता मिल गई 

थी।
•	 संयकु्त राष्टट्र का निर््ममाण (1945)

	¾ संयकु्त राष्टट्र की स्थापना एक और वैश्विक यदु्ध को रोकने के लिए की गई 
थी।

	¾ इसका उद्देश्य शातंि, सुरक्षा और सहयोग को बढ़़ावा देना था।
	¾ इसने राष्टट्र संघ का स्थान लिया, जो द्वितीय विश्व यदु्ध को रोकने मेें विफल 

रहा था।
	¾ इसका मुख्यालय न्यूयॉर््क  मेें ह;ै अब लगभग सभी देश इसके सदस्य हैैं।

•	 यरूोप का विभाजन और काल्पनिक बाधा
	¾ यदु्धोत्तर यरूोप विभाजित था:

	� पश्चिमी यरूोप: लोकतातं्रिक, पूंजीवादी (अमेरिका समर्थित)।
	� पूर्वी यरूोप: साम्यवादी, सोवियत नियंत्रण मेें।

	¾ इसके परिणामस्वरूप नाटो (1949) और वारसॉ संधि (1955) का 
निर््ममाण हुआ।

	¾ जर््मनी विभाजित हो गया: पश्चिमी जर््मनी (संघीय गणराज्य) और पूर्वी 
जर््मनी (साम्यवादी)।

•	 आर्थिक पुनर्निर््ममाण और वैश्विक संस्थाएँ
	¾ मार््शल योजना (1948): अमेरिका ने यरूोप के बड़़े पैमाने पर पुनर्निर््ममाण 

के लिए धन मुहयैा कराया।
	¾ वैश्विक आर्थिक संस्थाओ ंका निर््ममाण किया:

	� अतंर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
	� विश्व बैैंक
	� GATT (जो बाद मेें WTO बन गया)

	¾ वैश्विक पंूजीवाद और मुक्त व्यापार की नीवं रखी।
•	 इज़राइल का गठन और मध्य पूर््व तनाव

	¾ 1948: नरसंहार के बाद, इज़राइल यहूदियो ंके लिए एक मातृभूमि के रूप 
मेें स्थापित हुआ।

	¾ इसके परिणामस्वरूप दीर््घकालिक अरब-इज़राइल संघर््ष हुए।
	¾ मध्य पूर््व की भू-राजनीति का नया स्वरूप सामने आया।

•	 परमाण ुयगु की शुरुआत

	¾ हिरोशिमा और नागासाकी मेें परमाण ुबमो ंके प्रयोग ने परमाण ुहथियारो ं
को वैश्विक राजनीति मेें एक केें द्रीय मुद्दे के रूप मेें स्थापित किया।

	¾ परमाण ुहथियारो ंकी होड़ शीत यदु्ध की एक परिभाषित विशेषता बन गई।
	¾ परमाण ुप्रसार को लेकर जारी वैश्विक चितंाएँ।

•	 मानवाधिकार और यदु्ध अपराध
	¾ नूरेमबर््ग मुकदमो ं मेें नाज़़ी नेताओ ं पर यदु्ध अपराधो ं और नरसंहार का 

मुकदमा चलाया गया।
	¾ इसके परिणामस्वरूप अतंर््रराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का विकास हुआ।
	¾ 1948 मेें मानवाधिकारो ंकी सार््वभौम घोषणा को अपनाया गया।
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क्षेत्र प्रभाव

यरूोपीय सुरक्षा साझा रक्षा रुख के माध्यम से मज़बतू निरोध; 
अमेरिका पर कम निर््भरता; यरूोपीय स्वायत्तता मेें 
निवेश।

रक्षा उद्योग रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़़ावा, साझा रसद, बढ़़ा 
हुआ निर््ययात और खरीद मेें पैमाने की अर््थव्यवस्था।

प्रवासन और सामाजिक 
सामंजस्य

चैनल तस्करी मेें संभावित कमी; नागरिक और 
भाषाई कार््यक्रमो ं का लाभ उठाकर बहेतर 
एकीकरण; सामाजिक स्थिरता मेें वृद्धि।

तकनीकी नेतृत्व संयकु्त नवाचार दोनो ंदेशो ंको उच्च-तकनीकी क्षेत््रोों  
मेें वैश्विक अग्रणी बना सकता है।

भू-राजनीतिक पुनर्संरेखण ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन यरूोप के साथ मजबतूी से जडु़ 
रहा ह;ै E3 गठबंधन एक अधिक सुसंगत यरूोपीय 
विदेश नीति को आकार दे रहा है।

जोखिम और चुनौतियाँ घरेलू राजनीतिक अस्थिरता दीर््घकालिक 
प्रतिबद्धताओ ं मेें बाधा डाल सकती है; कार््ययान्वयन 
और बौद्धिक संपदा विवाद प्रमुख परियोजनाओ ंमेें 
देरी कर सकत ेहैैं।

भविष्य की दिशा

•	 संयकु्त क्षमता विकास: परियोजनाओ ंमेें लंबी दूरी की सटीक प्रहार प्रणालियो ं
(2,000 किमी+), ड््ररोन, बॉक्सर जसेै बख्तरबंद वाहनो ं और स्कॉटलैैंड से 
संचालित जर््मन विमानो ंजसेै गश्ती दल का सह-विकास शामिल है।

•	 उन्नत औद्योगिक सहयोग: साझा हथियार निर््ययात, नई विनिर््ममाण सुविधाएँ (जसेै, 
यकेू मेें एक राइनमेटल कारखाना), और रक्षा उद्योग रणनीतियो ं मेें अतंर-
संचालनीयता।

•	 E3 समन्वय (यकेू-जर््मनी-फ््राांस): यह संधि त्रिपक्षीय सहयोग को मजबतू 
करती ह,ै प्रवासन, रक्षा और विदेश नीति पर साझा रणनीति को और गहरा 
करती ह।ै

•	 ऊर््जजा और प्रौद्योगिकी संबंध: पूर््ण-स्पेक्टट्रम सहयोग नवीकरणीय ऊर््जजा (विशेष 
रूप से उत्तरी सागर परियोजनाएँ), डिजिटल नवाचार, जलवाय ुकार््रवाई, शिक्षा 
और वैज्ञानिक अनुसंधान तक फैला ह।ै

•	 तस्करी के विरुद्ध काननूी सुधार: जर््मनी ब्रिटेन मेें अनधिकृत  प्रवासन की सुविधा 
को आपराधिक बनाएगा, तस्करो ंऔर रसद केें द््रोों  को लक्षित करेगा—यहा ँतक 
कि प्रवासियो ंकी अनुपस्थिति मेें भी।

•	 रक्षा व्यय मेें वृद्धि: रक्षा बजट बढ़़ाने की प्रतिबद्धता—जीडीपी का 3.5%—
और औद्योगिक निवेश को बढ़़ावा देना।

•	 औद्योगिक विकास: रोज़गार सृजन निवेश, जसेै स््वििंडन मेें ड््ररोन निर््ममाण और 
ब्रिटिश तकनीक का उपयोग करके यकेू-आधारित तोपखाने का उत्पादन।

•	 नवाचार निधि: एआई, क््वाांटम कंप्यूटिग और सेमीकंडक्टर लचीलेपन मेें संयकु्त 
अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी निवेश अपेक्षित हैैं; उदाहरण के लिए, 
2030 तक 0.6% (यकेू) और 0.8% (जर््मनी) की अनुमानित जीडीपी वृद्धि 
के साथ €2.5 बिलियन का नवाचार कोष।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �“यकेू-जर््मनी मैत्री और द्विपक्षीय सहयोग संधि यरूोपीय रणनीतिक 
स्वायत्तता और ब्रेक्सिट के बाद पुनर्संरेखण को पुनर््परिभाषित करने 
की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम है।” विकसित हो रही वैश्विक शक्ति 
गतिशीलता, यरूोपीय सुरक्षा और भारत पर इसके प्रभावो ं के संदर््भ मेें 
इस संधि के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। [250 शब्द]  
[15 अकं]

राजा राजेेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति
चर््चचा मेें क््योों : राजेेंद्र चोल प्रथम के गतिशील नेतृत्व मेें, नौसेना की सर्वोच्चता अपनी 
शक्ति के चरम पर पहुुंच गई।

मखु्य विवरण
•	 भारत के संपूर््ण दक्षिणी प्रायद्वीप पर उनके प्रभुत्व के कारण, चोलो ंको समुद्र 

तक निर््बबाध पहुुँच प्राप्त थी।
•	 इस अवधि के दौरान शुरू किए गए नौसैनिक अभियानो ं के परिणामस्वरूप 

श्रीलंका पर कब्जज़ा हुआ और बंगाल की खाड़़ी पार करके मलय प्रायद्वीप के सुदूर 
तटो ंतक एक साहसिक अभियान चलाया गया।

•	 मलय प्रायद्वीप की पराजय के कारण राजेेंद्र को कदरम कोडंन (कदरम का 
विजेता) की उपाधि मिली।

राजेेंद्र चोल प्रथम (1014-1044 ई.)
•	 महान राजराजा चोल प्रथम के पुत्र, राजेेंद्र लगभग 1014 ई. मेें सिहंासन पर 

बठेै।
•	 उन्हहें एक शक्तिशाली और सुव्यवस्थित चोल साम्राज्य विरासत मेें मिला, जिसका 

उन््होों ने अभूतपूर््व ऊंचाइयो ंतक विस्तार किया।
•	 अपनी सैन्य प्रतिभा और महत्वाकाकं्षी विजयो ंके कारण उन्हहें "दक्षिण भारत का 

नेपोलियन" कहा जाता ह।ै
•	 नौसैनिक क्षमता

	¾ राजेेंद्र चोल प्रथम (लगभग 1014-1044 ई.) भारतीय उपमहाद्वीप से परे 
बड़़े पैमाने पर नौसैनिक अभियान चलाने वाले पहले भारतीय सम्राट थ।े

	¾ उन््होों ने चोल नौसेना को एक शक्तिशाली समुद्री सेना मेें परिवर्तित किया 
ताकि:

	� बंगाल की खाड़़ी और हिदं महासागर मेें महत्वपूर््ण समुद्री व्यापार 
मार्गगों पर नियंत्रण किया जा सके।

	� दक्षिण-पूर््व एशिया मेें शक्ति का प्रदर््शन किया जा सके।
	� बंदरगाहो ंऔर व्यापारिक नेटवर््क  के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को 

सुरक्षित और विस्तारित किया जा सके।

प्रमखु नौसैनिक अभियान

	¾ श्रीलका विजय

	� अपने पिता, राजराजा चोल प्रथम द्वारा शुरू की गई विजय को जारी 
रखा और पूरा किया।

	� पूरे द्वीप को अपने अधीन कर लिया, जिससे यह चोल साम्राज्य मेें पूर््ण 
रूप से शामिल हो गया।
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•	 मालदीव अभियान
	¾ चोल नौसेना ने मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करत ेहुए हिदं महासागर मेें 

गहराई तक अभियान बढ़़ाया।
	¾ यह एक सैन्य चौकी और एक व्यापारिक चौकी दोनो ंके रूप मेें कार््य करता 

था।

•	 दक्षिण पूर््व एशियाई अभियान (लगभग 1025 ई.) - श्रीविजय अभियान
	¾ सबसे प्रसिद्ध और दूरगामी नौसैनिक अभियान।
	¾ राजेेंद्र ने श्रीविजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक विशाल नौसैनिक 

बडे़़ा भेजा, जिसका नियंत्रण प्रमुख समुद्री अवरोध बिदंओु ंपर था:
	� मलक्का जलडमरूमध्य 
	� सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र

•	 नौसैनिक उपलब्धियो ंका महत्व
	¾ भारतीय प्रभाव का विस्तार

	� बंगाल की खाड़़ी मेें चोल राजनीतिक और सासं्कृ तिक प्रभाव का 
विस्तार।

	� दक्षिण पूर््व एशिया के साथ भारतीय समुद्री और व्यापारिक नेटवर््क  
को मज़बतू किया।

	¾ सैन्य और सैन्य उत्कृ ष्टता
	� संगठित, लंबी दूरी की नौसैनिक रसद का प्रदर््शन किया—जो उस 

समय के लिए दरु््लभ था।
	� समुद्र के पार कुशल सैन्य आवाजाही, जहाज निर््ममाण और आपूर्ति 

श््रृृंखलाएँ।
	¾ हिदं महासागर भ-ूराजनीति का अग्रदूत

	� औपनिवेशिक यरूोपीय नौसैनिक साम्राज््योों  से सदियो ंपहले का।
	� भारत की प्रारंभिक समुद्री नौसैनिक क्षमता का प्रदर््शन

निष्कर््ष

राजेेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति ने भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप मेें 
स्थापित किया, दक्षिण-पूर््व एशिया मेें प्रभाव बढ़़ाया और महत्वपूर््ण व्यापार मार्गगों को 
सुरक्षित किया। उनकी रणनीतिक दृष्टि ने सैन्य शक्ति को कूटनीति के साथ जोड़कर 
एक स्थायी विरासत छोड़़ी जो आज भी भारत की समुद्री महत्वाकाकं्षाओ ंको प्रेरित 
करती ह।ै

आगे की राह

21वी ंसदी मेें, जब भारत हिदं-प्रशातं क्षेत्र मेें एक अग्रणी समुद्री शक्ति बनने की 
आकाकं्षा रखता है, राजेेंद्र चोल प्रथम की विरासत को पुनर्जीवित करना प्रेरणा और 
दिशा दोनो ंप्रदान करता है। प्रमुख कदमो ंमेें शामिल हैैं:

•	 स्वदेशी नौसेना क्षमताओ ंको मज़बूत करना - आत्मनिर््भर भारत के अतंर््गत 
समुद्री नौसेना परिसंपत्तियो ंऔर जहाज निर््ममाण मेें निवेश करना।

•	 समदु्री कूटनीति को बढ़़ावा देना - चोल काल के दौरान स्थापित प्राचीन 
सासं्कृ तिक संबंधो ंको दर््शशात ेहुए, दक्षिण पूर््व एशियाई देशो ंके साथ नौसैनिक 
सहयोग को गहरा करना।

•	 समदु्री विरासत को बढ़़ावा देना - भारत की नौसैनिक विरासत का सम्मान करने 
के लिए नागपट्टिनम और गंगईकोडंा चोलपुरम जसेै ऐतिहासिक बंदरगाहो ंको 
विरासत और शैक्षिक केें द््रोों  के रूप मेें विकसित करना।

•	 सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना - सासं्कृ तिक कूटनीति को बढ़़ाने के लिए साझा 
इतिहास का उपयोग करेें, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका जसेै 
देशो ंके साथ।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� राजेेंद्र चोल प्रथम के नौसैनिक अभियानो ंके बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन 
सा/से कथन सही है/हैैं?

	 1. �उन््होों ने दक्षिण-पूर््व एशिया मेें श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक 
अभियान चलाए।

	 2. �उनके नौसैनिक अभियानो ंने भारतीय प्रभाव को मालदीव और श्रीलंका 
तक बढ़़ाया।

	 3. �राजेेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक शक्ति केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक 
ही सीमित थी।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) उपर््ययुक्त सभी उत्तर: (a)
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इकाई
9 सरकारी योजनाएँ

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
चर््चचा मेें क््योों : केें द्रीय मंत्रिमंडल ने 11 मंत्रालयो ंकी 36 योजनाओ ंके अभिसरण के 
माध्यम से 100 कृषि जिलो ंको विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि 
योजना (पीएमडीडीकवाई) को मंजरूी दी।

मखु्य विवरण
•	 यह योजना चालू वित्त वर््ष 2025-26 से शुरू होकर छह वर्षषों के लिए क्रियान्वित 

की जाएगी।
•	 यह कार््यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण 

मानको ंवाले 100 जिलो ंको कवर करेगा।
•	 नीति आयोग, पीएमडीडीकवाई को "समग्र मार््गदर््शन और क्षमता निर््ममाण" 

सहायता भी प्रदान करेगा।

फसल सघनता
•	 फसल सघनता भूमि के उपयोग की कुशलता का माप ह।ै
•	� इसे कुल बोए गए क्षेत्रफल और शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप मेें 

परिभाषित किया जाता ह।ै
•	� सरल शब््दोों  मेें, फसल सघनता का अर््थ ह ैएक कृषि वर््ष (जलुाई-जनू) मेें 

किसी भूमि पर उगाई जाने वाली फसलो ंकी संख्या।
•	� अखिल भारतीय स्तर पर, 2021-22 मेें फसल सघनता 155 प्रतिशत दर््ज 

की गई, लेकिन राज््योों  मेें इसमेें भिन्नताएँ पाई गईं।

योजना के बारे मेें

•	 पीएमडीडीकवाई के कार््ययान्वयन हेत ु प्रत्येक जिले के लिए कृषि एवं संबद्ध 
गतिविधियो ंसहित एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

•	 यह जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधिया ँयोजना कलेक्टर की अध्यक्षता वाली 
जिला धन धान्य समिति द्वारा तयैार की जाएगी और प्रगतिशील किसान इसके 
सदस्य होगंे।

•	 ये योजनाएँ व्यापक परामर््श और कृषि-जलवाय ुपरिस्थितियो ंके अनुसार फसल 
पैटर््न और संबद्ध गतिविधियो ंकी समझ पर आधारित होगंी।

•	 इनके प्रभावी कार््ययान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितिया ँ
गठित की जाएँगी।

•	 क्षेत्रीय भ्रमण, समीक्षा और निगरानी के लिए केें द्रीय नोडल अधिकारी 
(सीएनओ) नियकु्त किए जाएँगे।

•	 प्रत्येक धन धान्य जिले मेें योजना की प्रगति की 117 प्रमुख निष्पादन संकेतको ं
के आधार पर मासिक आधार पर निगरानी की जाएगी।

•	 प्रत्येक जिले मेें तकनीकी ज्ञान भागीदार के रूप मेें केें द्रीय और राज्य कृषि 
विश्वविद्यालय होगंे।

•	 एक डिजिटल डैशबोर््ड, किसान ऐप और जिला रैैंकिग प्रणाली पारदर्शिता, पहुुँच 
और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

योजना का उद्देश्य
•	 कार््यक्रम के पाचँ उद्देश्य हैैं:

	¾ कृषि उत्पादकता मेें वदृ्धि।
	¾ फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियो ंको अपनाना।
	¾ पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण क्षमता मेें वदृ्धि।
	¾ सिचंाई सुविधाओ ंमेें सुधार।
	¾ दीर््घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।

अपेक्षित परिणाम
•	 यह योजना केवल फसल कृषि पर ही नही,ं बल्कि फल, मत्स्य पालन, मधमुक्खी 

पालन, पशुपालन और कृषि वानिकी पर भी केें द्रित होगी।
•	 पैमाने, प्रौद्योगिकी और संस्थागत शक्ति का लाभ उठाकर, यह योजना ग्रामीण 

परिवर््तन मेें एक क््राांतिकारी बदलाव लाने के लिए तयैार ह।ै इस योजना के 
परिणामस्वरूप:

	¾ उच्च उत्पादकता
	¾ कृषि और संबद्ध क्षेत्र मेें मूल्य संवर््धन
	¾ स्थानीय आजीविका सृजन
	¾ घरेलू उत्पादन मेें वदृ्धि
	¾ आत्मनिर््भरता (आत्मनिर््भर भारत) की प्राप्ति

किसानो ंऔर कृषि क्षेत्र पर योजना के संभावित प्रभाव
•	 फसलोत्तर बुनियादी ढाचेँ मेें सुधार: यह योजना आधनुिक गोदामो,ं शीतगृहो ं
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और आपूर्ति श््रृृंखला प्रणालियो ं के निर््ममाण पर केें द्रित है, जिससे फसलोत्तर 
नुकसान कम हो सकता है और किसानो ंको बहेतर मूल्य प्राप्ति हो सकती है।

•	 ऋण तक बेहतर पहुुँच: एकत्रीकरण केें द््रोों  और विपणन प्लेटफार्ममों जसेै बुनियादी 
ढाचेँ का समर््थन करके, किसानो—ंविशेषकर छोटे और सीमातं किसानो—ंकी 
संस्थागत ऋण और सरकारी खरीद तंत्र तक बहेतर पहुुँच हो सकती है।

•	 कृषि निर््ययात को बढ़़ावा: बहेतर गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण और भंडारण 
बनुियादी ढाचेँ के साथ, भारतीय कृषि उत्पाद अतंर््रराष्ट्रीय बाजारो ं मेें अधिक 
प्रतिस्पर्धी बन जात ेहैैं, जिससे निर््ययात क्षमता मेें वदृ्धि होती है।

•	 फसल विविधीकरण को बढ़़ावा: भंडारण और मूल्य संवर््धन की बहेतर सुविधाएँ 
किसानो ंको पारंपरिक अनाजो ंके बजाय फलो,ं सब्जियो ंऔर दालो ंजसैी उच्च 
मूल्य वाली फसलो ंकी ओर स्थानातंरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैैं, 
जिससे उनकी आय सुरक्षा मेें वदृ्धि होगी।

•	 कृषि-तकनीक और नवाचार को समर््थन: यह योजना कृषि-संबंधी तकनीक 
(जसेै सटीक खेती, डिजिटल प्लेटफॉर््म, आदि) मेें स्टार््टअप और निजी क्षेत्र 
के निवेश के लिए जगह बनाती है, नवाचार को बढ़़ावा देती ह ैऔर क्षेत्र का 
आधनुिकीकरण करती ह।ै

निष्कर््ष

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई धन-धान्य कृषि योजना, भारतीय कृषि मेें कुछ स्थायी 
संरचनात्मक मुद््दोों  के समाधान के लिए अभिसरण, विकेन्द्रीकत नियोजन और 
वास्तविक समय निगरानी की शक्तियो ंका उपयोग करती है।

नीति आयोग, कृषि विश्वविद्यालयो ंऔर 11 मंत्रालयो ंसे मजबतू वित्तीय समर््थन और 
सहायता के साथ, यह पहल कम उत्पादकता, मध्यम फसल घनत्व और निम्न ऋण 
मानको ंवाले 100 जिलो ंकी आजीविका को बहेतर बनाने का प्रयास करती ह,ै जिससे 
लचीले ग्रामीण समुदायो ंको बढ़़ावा मिलता ह ैऔर कृषि क्षेत्र मेें "सबका साथ, सबका 
विकास" की प्रतिबद्धता पूरी होती ह।ै

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य भारत मेें व्यापक कृषि 
विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना ह।ै इस योजना के उद्देश््योों , प्रमुख 
विशेषताओ ंऔर किसानो ं एवं कृषि क्षेत्र पर इसके संभावित प्रभाव का 
समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके प्रभावी कार््ययान्वयन मेें कौन सी 
चुनौतिया ँबाधा बन सकती हैैं? [250 शब्द] [15 अकं]

एसएएससीआई योजना (SASCI SCHEME)
चर््चचा मेें क््योों : पर््यटन मंत्रालय ने ‘पूंजी निवेश के लिए राज््योों  को विशेष सहायता 
(एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर््यटन केें द््रोों  का विकास’ के अतंर््गत 
विस्तृत परियोजना रिपोर््ट टेम्पलेट के साथ परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।

उद्देश्य और लक्ष्य
•	 इस योजना का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित पर््यटन केें द््रोों  के व्यापक विकास, ब््राांडिगं 

और वैश्विक स्तर पर उनके विपणन हते ुराज््योों  को 50 वर्षषों की अवधि के लिए 
दीर््घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य स्थायी 
पर््यटन परियोजनाओ ं के माध्यम से स्थानीय अर््थव्यवस्था के विकास और 
रोजगार के अवसर सृजित करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ
•	 इस योजना का उद्देश्य संपूर््ण पर््यटन अनुभव विकसित करना ह ैजो अपेक्षित 

मूल्य सृजित करे और उत्तरदायी पर््यटन पद्धतियो ंको अपनात ेहुए योजना के 
उद्देश््योों  को प्राप्त करे।

•	 यह योजना अतंर््रराष्ट्रीय मानको ं के अनुरूप पर््यटन अनुभवो ं के डिज़़ाइन और 
विकास हते ुसर्वोत्तम विशेषज्ञता के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।

•	 राज्य सरकार परियोजना के लिए सभी बाधाओ ंसे मुक्त, निःशुल्क भूमि उपलब्ध 
कराएगी।

•	 इस योजना के अतंर््गत परियोजनाओ ंका विकास और पूर््ण होना अधिकतम 
दो वर््ष की अवधि के भीतर होगा। भारत सरकार इस योजना के अतंर््गत 
31.03.2026 तक धनराशि जारी करेगी, हालाकँि राज््योों  को 31.03.2026 
के बाद भी जारी की गई धनराशि का उपयोग करने की अनुमति होगी।

•	 परियोजना का संचालन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकार की पूर््ण जिम्मेदारी 
होगी और इसे सार््वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से पूरा 
किया जा सकता ह।ै

लाभ
•	 पर््यटक प्रवाह मेें विविधता: कम ज्ञात स्थलो ं(जसेै, उत्तर प्रदेश मेें बटेश्वर, आधं्र 

प्रदेश मेें गंडिकोटा, गोवा मेें पोडंा) के विकास को प्रोत्साहित करता ह,ै जिससे 
संतपृ्त स्थलो ंपर दबाव कम होता ह ैऔर पर््यटक यातायात का पुनर्वितरण होता 
ह।ै

•	 आर्थिक उत्थान और रोज़गार सृजन: पर््यटन से जडु़़े रोज़गार सृजन, बनुियादी 
ढाचेँ मेें निवेश और सहायक सेवाओ ंमेें वदृ्धि के माध्यम से स्थानीय अर््थव्यवस्थाओ ं
को लाभ होता ह।ै

•	 सतत और समदुाय-केें द्रित: संधारणीयता, वहन क्षमता, सामुदायिक भागीदारी 
और सासं्कृतिक  विरासत के संरक्षण पर ज़़ोर दीर््घकालिक व्यवहार््यता सुनिश्चित 
करता ह।ै

•	 विशेषज्ञता और तकनीक का लाभ: डिज़़ाइन, पर््ययावरण, विरासत प्रबंधन मेें 
विशेषज््ञोों  की भागीदारी को बढ़़ावा देता ह ैऔर बहेतर पर््यटन प्रबंधन के लिए 
उन्नत तकनीको ंको एकीकृत करता ह।ै

•	 सहकारी संघवाद को सशक्त करना: नवाचार के लिए लचीलेपन के साथ अतंर-
सरकारी सहयोग—केें द्रीय वित्त पोषण, राज्य-आधारित कार््ययान्वयन—को 
प्रोत्साहित करता है।

 चुनौतिया/ँनकुसान
•	 राज्य क्षमता सीमाएँ: महत्वाकाकं्षी, समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज््योों  के पास 

अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता या प्रशासनिक क्षमता का अभाव हो सकता है।
•	 स्थायित्व संबंधी चितंाएँ: कठोर निगरानी के बिना, बनुियादी ढाचेँ के विकास से 

पारिस्थितिक क्षरण या पर््यटको ंकी अस्थाई वहन क्षमता का जोखिम होता है।
•	 क्रियान्वयन और रखरखाव संबंधी जोखिम: बनुियादी ढाचेँ के लिए अक्सर 

दीर््घकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती ह।ै राज््योों  को प्रारंभिक स्थापना 
के बाद भी सुविधाओ ंको बनाए रखने के लिए संसाधनो ंकी प्रतिबद्धता करनी 
चाहिए।

सकारात्मक प्रभाव
•	 सासं्कृति क परियोजनाएँ: एसएएससीआई भाग 6 के अतंर््गत आइज़़ोल 

मेें "पीएम एकता मॉल" (यनूिटी मॉल) - स्थानीय उत्पादो ं और सासं्कृतिक  
प्रतिनिधित्व को बढ़़ावा देता ह।ै

•	 आध्यात्मिक और पारिस्थितिक पर््यटन को बढ़़ावा: एसएएससीआई के अतंर््गत 
एक निधि आधं्र प्रदेश मेें अखंड गोदावरी परियोजना को आवंटित की गई ताकि 
राजमुं दरी को एक सासं्कृतिक  पर््यटन केें द्र मेें बदला जा सके।

•	 संतुलित पर््यटन विकास: इसका उद्देश्य मुख्यधारा के आकर््षणो ंपर भीड़भाड़ को 
कम करना और कम खोज ेगए स्थानो ंमेें पर््यटन वदृ्धि को गति देना ह।ै
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भविष्य के लाभ और परिणाम

श्रेणी अतंर्दृष्टि

संतलुित पर््यटन प्रसार नए क्षेत््रोों  मेें पर््यटन को प्रोत्साहित करता ह,ै जिससे 
लोकप्रिय स्थलो ंपर दबाव कम हो सकता है।

आर्थिक गुणक बनुियादी ढाचें और विपणन निवेश से पर््यटन 
राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) मेें वदृ्धि 
होने की संभावना ह।ै

स्थानीय सशक्तिकरण समुदायो ं को नौकरियो,ं शिल्प बाज़़ारो ं और सेवा 
इंटरफेस के माध्यम से लाभ होगा।

वैश्विक छवि संवर््धन वैश्विक स्तर के पर््यटन केें द््रोों  का विकास भारत के 
अतंर््रराष्ट्रीय आकर््षण को बढ़़ाता ह।ै

मापनीयता और प्रतिकति मार््च 2026 की समय-सीमा से आगे की भविष्य 
की योजनाओ ंके लिए प्रभावी मॉडल अपनाए जा 
सकत ेहैैं।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ 
अभिसरण

स्वर्णिम भारत 2047, मेक इन इंडिया और स्वदेश 
दर््शन जैसी पहलो ंके साथ संरेखित।

आगे की राह

एसएएससीआई योजना की दीर््घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए, क्षमता 
निर््ममाण, सतत नियोजन, सामुदायिक सहभागिता और समय पर क्रियान्वयन पर ध्यान 
केें द्रित किया जाना चाहिए। डिजिटल उपकरणो ंको एकीकृत करने और अन्य पर््यटन 
पहलो ंके साथ अभिसरण सुनिश्चित करने से प्रभाव और जवाबदेही और बढ़़ेगी।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 पर््यटन मंत्रालय की एसएएससीआई (SASCI) योजना का मुख्य उद्देश्य ह:ै

	 (a) अतंर््रराष्ट्रीय व्यापार को बढ़़ावा देना

	 (b) पंूजी निवेश सहायता से प्रतिष्ठित पर््यटन स्थलो ंका विकास करना

	 (c) होटल निर््ममाण के लिए सब्सिडी प्रदान करना

	 (d) निजी टूर ऑपरेटरो ंको सीध ेवित्तपोषित करना

उत्तर: (b)

अमतृ ​​भारत स्टेशन योजना
चर््चचा मेें क््योों : तमिलनाडु सरकार “अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीबीएस)” के तहत 
तमिलनाडु मेें 77 स्टेशनो ंका पुनर्विकास कर रही है।

अन्य विवरण
•	 तमिलनाडु रेलवे अवसंरचना के आधनुिकीकरण का एक प्रमुख केें द्र है।

•	 प्रधानमंत्री के अनुसार, देश का रेलवे अवसंरचना आधनुिकीकरण के एक नए 
यगु मेें प्रवेश कर चुका ह।ै

•	 इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनो ंको अधिक स्वच्छ, अधिक आरामदायक 
और भविष्य के लिए तयैार बनाना ह।ै

योजना के बारे मेें

•	 2022 मेें शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) का उद्देश्य भारतीय 
रेलवे नेटवर््क  पर स्टेशनो ंका विकास और उन्नयन करना है।

•	 ABSS का एक दीर््घकालिक दृष्टिकोण ह ै जिसमेें मास्टर प्लान बनाना, 
मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़़ावा देना, यात्रियो ंके लिए बहेतर स्टेशन पहुुँच 
आदि शामिल हैैं।

•	 ABSS के तहत, विकास के लिए 1,300 से अधिक स्टेशनो ंकी पहचान की 
गई ह।ै

•	 यह योजना छोटे स्टेशनो ं(टियर 2 और टियर 3 शहरो)ं पर केें द्रित है, जबकि 
पहले की योजनाएँ बड़़े जंक्शनो ंपर केें द्रित थी।ं

•	 18 राज््योों  और केें द्र शासित प्रदेशो ंके 86 जिलो ंमेें स्थित 103 पुनर्विकसित 
रेलवे स्टेशनो ंका उद्घाटन किया गया है।

मखु्य विशेषताएँ

•	 स्टेशन भवनो,ं प्रतीक्षालयो,ं शौचालयो ंऔर टिकटिग क्षेत््रोों  का आधनुिकीकरण।
•	 डिज़़ाइन मेें स्थानीय विरासत और संस्कृति  का एकीकरण।
•	 बहेतर यात्री सुविधाएँ जसेै लिफ्ट, एस्के लेटर, साइनेज, डिजिटल बोर््ड और 

एक््ज़़ीक्यूटिव लाउंज।
•	 बहेतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी (बस, मेट््ररो, आदि)।
•	 सौर पैनल, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी हरित पहल।
•	 सुगम्यता के लिए दिव््याांग-अनुकूल बनुियादी ढाचंा।

दीर््घकालिक लक्ष्य
•	 विश्व स्तरीय स्टेशन अवसंरचना का निर््ममाण।
•	 क्षेत्रीय संपर््क  और यात्रा को सुगम बनाना।
•	 बहेतर रेल-आधारित गतिशीलता के माध्यम से आर्थिक विकास और स्थानीय 

विकास को बढ़़ावा देना।

निष्कर््ष
अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेलवे बनुियादी ढाचें को एक आधनुिक, 
समावेशी और यात्री-केें द्रित प्रणाली मेें बदलने की दिशा मेें एक महत्वपूर््ण कदम ह।ै 
महानगरो ंऔर प्रमुख जंक्शनो ंसे परे समग्र विकास पर ध्यान केें द्रित करके, यह क्षेत्रीय 
अतंरो ंको पाटती ह ैऔर समग्र यात्रा अनुभव को बहेतर बनाती है।

आगे की राह

दीर््घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए, योजना को समय पर क्रियान्वयन, 
उन्नत सुविधाओ ंके रखरखाव और स्मार््ट सिटी तथा शहरी गतिशीलता योजनाओ ंके 
साथ एकीकरण पर ध्यान केें द्रित करना होगा। स्थानीय हितधारको ंको शामिल करने 
और संधारणीय तकनीको ंको अपनाने से इसका प्रभाव और बढ़़ेगा और समावेशी 
विकास सुनिश्चित होगा।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	�भा रतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ का प्राथमिक 
उद्देश्य क्या है?

	 (a) बहेतर प्रबंधन के लिए रेलवे स्टेशनो ंका निजीकरण करना।

	 (b) केवल प्रमुख मेट््ररो रेलवे स्टेशनो ंका आधनुिकीकरण करना।
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(c) �आधनुिक सुविधाओ ंऔर बहेतर यात्री अनुभव के साथ रेलवे स्टेशनो ंका 
विकास करना।

(d) सभी प्रमुख स्टेशनो ंपर बलेुट ट््ररेन सेवाएँ शुरू करना।

उत्तर: (c)

आयरु्ज्ञान योजना
चर््चचा मेें क््योों : आयषु मंत्रालय आयषु औषधियो ंमेें अनुसंधान को व्यापक और गहन 
बनाने के लिए कदम उठा रहा है।

आयरु्ज्ञान योजना
•	 आयषु मंत्रालय, आयषु योजना नामक केें द्रीय क्षेत्र की योजना का क्रियान्वयन 

कर रहा है।
•	 इस योजना के तीन घटक हैैं:

	¾ आयषु मेें क्षमता निर््ममाण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)
	¾ आयषु मेें अनुसंधान और नवाचार
	¾ योजना के अतंर््गत आयरु्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को 

जोड़़ा गया है
•	 आयषु मेें अनुसंधान और नवाचार घटक के अतंर््गत, देश भर के पात्र संगठनो/ं

संस्थानो ंको बाह्य चिकित्सा पद्धति मेें नैदानिक, मौलिक, औषधीय, साहित्यिक 
और औषधीय पादप अनुसंधान को समर््थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 
की जाती ह।ै

•	 मंत्रालय ने वैज्ञानिक आधार पर आयषु प्रणाली मेें अनुसंधान करन,े समन्वय 
करन,े सूत्रीकरण करने, विकसित करने और बढ़़ावा देने के लिए निम्नलिखित 
संगठनो ंकी स्थापना की ह:ै

	¾ केें द्रीय आयरु्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)
	¾ केें द्रीय यनूानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRUM)
	¾ केें द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (CCRH)
	¾ केें द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (CCRS)
	¾ केें द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (CCRYN)

•	 मखु्य अनसंुधान गतिविधियो ंमेें शामिल हैैं:
	¾ औषधीय पादप अनुसंधान (मेडिको-एथनो वानस्पतिक सर्वेक्षण)
	¾ फार््ममाकोग्नॉसी और इन-विट््ररो प्रसार तकनीकेें
	¾ औषधि मानकीकरण
	¾ औषधीय अनुसंधान
	¾ नैदानिक ​​अनुसंधान
	¾ साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन
	¾ जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार््यक्रम

आयरु्ज्ञान योजना के मखु्य बिदंु
•	 एकीकृत ढाचँा: आयरु्ज्ञान योजना दो पूर््व पहलो—ंक्षमता निर््ममाण एवं सतत 

चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) और आयषु मेें अनुसंधान एवं नवाचार—को एक 
व्यापक कार््यक्रम मेें समाहित करती है।

•	 क्षमता निर््ममाण एवं सीएमई: इसका उद्देश्य संरचित प्रशिक्षण, आईटी-सक्षम 
शिक्षा के उपयोग और नवीनतम नैदानिक ​​एवं शिक्षण पद्धतियो ं के प्रसार के 

माध्यम से आयषु पेशेवरो—ंजिनमेें शिक्षक, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ 
शामिल हैैं—के कौशल को अद्यतन करना है।

•	 अनसंुधान एवं नवाचार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य आवश्यकताओ ंके अनुरूप प्राथमिकता 
वाले आयषु क्षेत््रोों  मेें अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करता है, जिसमेें 
औषधि मानकीकरण, सत्यापन और नई चिकित्सा पद्धतियो ं के विकास जसेै 
तत््वोों  पर ध्यान केें द्रित किया जाता ह—ैजो पहले बाह्य-आयरु्विज्ञान अनुसंधान 
योजना के अतंर््गत थ।े

•	 कार््ययान्वयन तंत्र: सीएमई और अनुसंधान परियोजनाओ ं के प्रस्तावो ं का 
मूल््याांकन एक परियोजना मूल््याांकन समिति (पीएसी) द्वारा किया जाता ह ैऔर 
मंत्रालय के अतंर््गत एक परियोजना स्वीकति समिति (पीएससी) द्वारा स्वीकत 
किया जाता ह।ै

•	 प्रभाव और पहुुँच: आयषु चिकित्सको ं और गैर-आयषु वैज्ञानिको ं सहित 
3,330 से अधिक प्रशिक्षुओ ंको सशक्त बनाने के साथ, आयषु ने पूरे भारत मेें 
अतंःविषय क्षमता निर््ममाण को बढ़़ावा दिया ह।ै

•	 रणनीतिक दृष्टि: यह योजना उच्च-गुणवत्ता वाले अनुसंधान और शैक्षिक पहुुँच 
के माध्यम से आयषु प्रणालियो ंके वैज्ञानिक सत्यापन, वैश्विक स्वीकति मेें वदृ्धि, 
मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा मेें एकीकरण और साक्ष्य-आधारित अभ्यास को 
बढ़़ावा देती ह।ै

आयषु स्वास्थ्य योजना
•	 इस पहल के दो मुख्य घटक हैैं:
	� �आयषु और जन स्वास्थ्य: सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयषु 

हस्तक्षेपो ंको बढ़़ावा देना।
	� �उत्कृष्ट ता केें द्र स्थापित करने के लिए सुविधाओ ंमेें सुधार: सरकारी और 

गैर-सरकारी दोनो ंक्षेत््रोों  मेें प्रतिष्ठित आयषु और एलोपैथिक संस्थानो ंमेें 
उन्नत या विशिष्ट आयषु चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयो ंके निर््ममाण को सुगम 
बनाना।

•	� आयषु स्वास्थ्य योजना के उत्कृष्ट ता केें द्र पहलू के अतंर््गत, योग्य व्यक्तिगत 
संगठनो ं या संस्थानो ं को उनके संचालन और सुविधाओ ं की स्थापना और 
उन्नयन के साथ-साथ आयषु के क्षेत्र मेें अनुसंधान और विकास प्रयासो ंके लिए 
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आयषु मंत्रालय ने आयषु चिकित्सा पद्धतियो ं के अतंर््रराष्ट्रीय प्रचार, विकास और 
मान्यता की दिशा मेें निम्नलिखित कदम उठाए हैैं:

•	 पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र मेें विदेशी देशो ंके साथ सहयोग के 
लिए 25 देशो ंके बीच समझौता ज्ञापनो ंपर हस्ताक्षर किए।

•	 विदेशी देशो ंमेें आयषु अकादमिक पीठो ंकी स्थापना के लिए अतंर््रराष्ट्रीय संस्थानो ं
के साथ 15 समझौता ज्ञापनो ंपर हस्ताक्षर किए।

•	 सहयोगी अनुसंधान/शैक्षणिक सहयोग के लिए विदेशी संस्थानो ं के साथ 51 
संस्थान-दर-संस्थान समझौता ज्ञापनो ंपर हस्ताक्षर किए।

•	 39 विदेशी देशो ंमेें 43 आयषु सूचना प्रकोष््ठोों  की स्थापना मेें सहयोग दिया।
•	 अतंर््रराष्ट्रीय फैलोशिप/छात्रवतृ्ति कार््यक्रमो ंके तहत भारत मेें मान्यता प्राप्त आयषु 

संस्थानो ंमेें आयषु पाठ्यक्रमो ंका अध्ययन करने के लिए विदेशी नागरिको ंको 
छात्रवतृ्ति प्रदान की।

आयरु्ज्ञान योजना का सकारात्मक प्रभाव

प्रभाव क्षेत्र विवरण
स्वास्थ्य सेवा एकीकरण आयषु को एलोपैथिक प्रणालियो ं से 

जोड़ता ह;ै एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल को 
बढ़़ावा देता ह।ै
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शिक्षा की गुणवत्ता देश भर के आयषु संस्थानो ं मेें शिक्षण 
मानको ंका उन्नयन।

रोज़गार और नवाचार अनुसंधान संबंधी नौकरिया ँखोलता ह,ै 
आयषु उत्पाद विकास मेें स्टार््टअप्स को 
सहायता प्रदान करता है।

वैश्विक मान्यता अनुसंधान परिणामो ं के माध्यम से 
पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा मेें भारत की 
वैश्विक छवि को बढ़़ाता ह।ै

नीति विकास आयषु और सार््वजनिक स्वास्थ्य मेें 
साक्ष्य-आधारित नीति निर््ममाण के लिए 
डेटा प्रदान करता है।

निष्कर््ष

आयरु्ज्ञान योजना एक समयोचित पहल ह ैजो क्षमता निर््ममाण, वैज्ञानिक अनुसंधान 
और अतंःविषय सहयोग को एकीकृत करके भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियो ं
को मज़बतू बनाती ह।ै यह आयषु पेशेवरो ंऔर शोधकर््तताओ ंको सशक्त बनाती है, 
जिससे एक अधिक विश्वसनीय, प्रमाण-आधारित और विश्व स्तर पर सम्मानित आयषु 
पारिस्थितिकी तंत्र का मार््ग प्रशस्त होता है।

आगे की राह

इस योजना के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, ग्रामीण चिकित्सको ंतक पहुुँच 
बढ़़ान,े अनुसंधान के बनुियादी ढाचेँ को बढ़़ाने और अतंर््रराष्ट्रीय सहयोग को बढ़़ावा देने 
पर ध्यान केें द्रित किया जाना चाहिए। नियमित परिणाम मूल््याांकन और मुख्यधारा के 
स्वास्थ्य कार््यक्रमो ंके साथ एकीकरण आयषु प्रणालियो ंमेें स्थिरता और अधिक जन 
विश्वास सुनिश्चित करेगा।

यपूीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� आयषु मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘आयरु्ज्ञान योजना’ का प्राथमिक उद्देश्य 
क्या ह?ै

	 (a) �ग्रामीण क्षेत््रोों  मेें केवल पारंपरिक आयरु्वेदिक चिकित्सा पद्धतियो ंको 
बढ़़ावा देना

	 (b) आयषु औषधि निर््ममाण इकाइयो ंको सब्सिडी प्रदान करना

	 (c) �आयषु प्रणालियो ंमेें क्षमता निर््ममाण को सुदृढ़ करना और अनुसंधान 
एवं नवाचार को बढ़़ावा देना

	 (d) पूरे भारत मेें निजी आयषु क्लीनिको ंका विनियमन करना

उत्तर: (c)

संचार मित्र योजना
चर््चचा मेें क््योों : दूरसंचार विभाग ने यवुाओ ंको ‘डिजिटल राजदूत’ के रूप मेें सशक्त 
बनाने के लिए देश भर मेें संचार मित्र योजना शुरू की।

योजना का उद्देश्य और मखु्य विवरण
•	 संचार मित्र योजना का उद्देश्य दूरसंचार जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को 

बढ़़ावा देने के लिए "डिजिटल एम्बेसडर" के रूप मेें छात्र स्वयंसेवको ंकी क्षमता 
का दोहन करना है।

•	 इस योजना का उद्देश्य दूरसंचार विभाग की पहलो,ं दूरसंचार सेवाओ ं और 
विभिन्न नागरिक-केें द्रित प्रयासो ंके बीच एक सेत ुका निर््ममाण करना ह।ै इसका 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ह ैकि हमारे उपयोगकर््तता, ग्राहक और आम जनता 
बहेतर ढंग से कार््य करेें।

•	 स्वयंसेवको ं को डिजिटल सुरक्षा, साइबर धोखाधड़़ी रोकथाम, ईएमएफ 
विकिरण और ज़़िम्मेदार मोबाइल उपयोग के बारे मेें जागरूकता फैलाने के लिए 
भी प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हहें 6G, AI और साइबर सुरक्षा जसैी उभरती 
दूरसंचार तकनीको ंसे भी परिचित कराया जाएगा।

•	 संचार मित्र के रूप मेें चुने गए छात््रोों  को राष्ट्रीय संचार अकादमी-प्रौद्योगिकी 
(NCA-T) और दूरसंचार विभाग के मीडिया विगं के विशेषज््ञोों  द्वारा संरचित 
प्रशिक्षण दिया जाएगा।

•	 शीर््ष प्रदर््शन करने वालो ंको इंटर््नशिप, राष्ट्रीय परियोजना भागीदारी और इंडिया 
मोबाइल कागं्रेस जैसे मंचो ंपर अवसर प्रदान किए जाएँगे।

•	 यह यवुा-केें द्रित पहल, लोकतंत्र, जनसाखं्यिकी, डिजिटलीकरण और वितरण मेें 
देश के नेततृ्व के साथ तालमेल बिठात ेहुए, एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज 
के निर््ममाण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखाकंित करती ह।ै

योजना के प्रमखु स्तंभ

संचार मित्र योजना तीन प्रमुख स्तंभो ंपर आधारित है:

•	 कनेक्ट: यह स्तंभ नागरिको ंऔर दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के बीच की खाई 
को पाटने पर केें द्रित ह—ैयह सुनिश्चित करना कि लोग दूरसंचार सेवाओ ंऔर 
संबंधित सरकारी पहलो ंके बारे मेें जागरूक हो,ं उन्हहें कैसे प्राप्त करेें और उनसे 
लाभ उठाएँ।

•	 शिक्षित करना: संचार मित्र साइबर धोखाधड़़ी की रोकथाम, सुरक्षित मोबाइल 
उपयोग और ईएमएफ विकिरण जोखिमो ंको समझने सहित महत्वपूर््ण डिजिटल 
और दूरसंचार संबंधी मुद््दोों  पर जन जागरूकता बढ़़ात े हैैं, जिससे डिजिटल 
सेवाओ ंके ज़़िम्मेदार उपयोग को बढ़़ावा मिलता ह।ै

•	 नवाचार: यह स्तंभ दूरसंचार अनुसंधान और नवाचार मेें यवुाओ ंकी भागीदारी 
को प्रोत्साहित करता ह—ैउन्हहें 5G, 6G, AI और साइबर सुरक्षा जसैी उभरती 
तकनीको ंके साथ काम करने और वास्तविक दुनिया के दूरसंचार समाधानो ंमेें 
योगदान करने के लिए प्रेरित करता ह।ै

सरकार का दृष्टिकोण
•	 नागरिको ंका डिजिटल सशक्तिकरण: यवुाओ ंको जमीनी स्तर पर दूरसंचार 

साक्षरता के वाहक के रूप मेें कार््य करने हतेु सशक्त बनाकर एक डिजिटल रूप 
से जागरूक और ज़़िम्मेदार समाज का निर््ममाण करना।

•	 डिजिटल विभाजन को पाटना: दूरसंचार जागरूकता और पहुुँच मेें सुधार करके 
ग्रामीण और वंचित समुदायो ंको भारत की डिजिटल यात्रा मेें शामिल करना 
सुनिश्चित करना।

•	 नागरिक-केें द्रित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र: मोबाइल सुरक्षा, धोखाधड़़ी की 
रोकथाम और शिकायत निवारण तंत्र सहित दूरसंचार सेवाओ ंके सुरक्षित और 
अधिक सूचित उपयोग को बढ़़ावा देना।

•	 यवुा जडु़़ाव और राष्टट्र निर््ममाण: प्रशिक्षित यवुाओ ं(संचार मित््रोों ) का एक नेटवर््क  
बनाना जो डिजिटल क्षेत्र मेें शिक्षा, पहुुँच और नवाचार के माध्यम से राष्ट्रीय 
विकास मेें योगदान देें।

•	 "डिजिटल इंडिया" और "विकसित भारत 2047" का समर््थन: समावेशी 
डिजिटल विकास, तकनीकी आत्मनिर््भरता और दूरसंचार सेवाओ ंतक समान 
पहुुँच के व्यापक लक्षष्ययों के साथ तालमेल बिठाना।
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यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 संचार मित्र योजना के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �यह दूरसंचार साक्षरता को बढ़़ावा देने हतेु प्रशिक्षित यवुा स्वयंसेवको ंका 
एक नेटवर््क  बनाने हेत ुएक सरकारी पहल है।

	 2. �इसका एक प्रमुख उद्देश्य नागरिको ं मेें डिजिटल सुरक्षा और साइबर 
धोखाधड़़ी के बारे मेें जागरूकता बढ़़ाना ह।ै

	 3. �इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा दूरसंचार-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण को 
बढ़़ावा देने के लिए कार््ययान्वित किया जाता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

एलआईसी बीमा सखी योजना

चर््चचा मेें क््योों : केें द्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने ‘बीमा 
सखी योजना’ का शुभारंभ किया।

मखु्य विवरण
•	 ग्रामीण महिलाओ ंको सशक्त बनाने और ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ 

मिशन को आगे बढ़़ाने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की गई।
•	 यह ग्रामीण और अर््ध-शहरी भारत मेें आर्थिक सुरक्षा की दिशा मेें भी एक कदम 

ह।ै

योजना के बारे मेें

•	 एलआईसी बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू की गई 
एक महिला-केें द्रित योजना है।

•	 इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर््ध-शहरी महिलाओ ंको बीमा एजेेंट के रूप मेें 
नियकु्त करके उन्हहें सशक्त बनाना ह ैऔर साथ ही समुदायो ंमेें वित्तीय साक्षरता 
को बढ़़ावा देना ह।ै

•	 चयनित प्रतिभागियो ंको तीन साल की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता ह ै
और वजीफा दिया जाता ह,ै जिसमेें कमीशन-आधारित कमाई और करियर मेें 
उन्नति के अवसर शामिल होत ेहैैं।

पात्रता मानदंड

•	 लिगं एवं आय:ु 18-70 वर््ष की आय ुकी महिलाएँ।

•	 शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम कक्षा 10 (10वी ंउत्तीर््ण)।

•	 अपात्र: मौजदूा एलआईसी एजेेंटो ं या कर््मचारियो ं के रिश्तेदार, सेवानिवतृ्त 
एलआईसी कर््मचारी, पूर््व एलआईसी एजेेंट और वर््तमान एलआईसी एजेेंट।

•	 स्वयं सहायता समहू सदस्यता (कुछ कार््ययान्वयनो ंमेें): डीएवाई-एनआरएलएम 
स्वयं सहायता समूहो ंके अतंर््गत बनुियादी साक्षरता और स्थानीय निवास वाली 
महिलाओ ंको प्राथमिकता दी जा सकती है।

लाभ और सकारात्मक प्रभाव
•	 महिलाओ ं(बीमा सखियो)ं के लिए

	¾ वित्तीय स्वतंत्रता: कमीशन के साथ मासिक वजीफा स्थिर और लचीली 
आय के रास्ते खोलता ह।ै

	¾ कौशल विकास: प्रशिक्षण उद्यमशीलता, संचार और वित्तीय साक्षरता 
कौशल को बढ़़ाता ह।ै

	¾ करियर के अवसर: स्नातक एलआईसी मेें विकास अधिकारी (डीओ) जैसी 
भूमिकाओ ंके लिए अर््हता प्राप्त कर सकते हैैं।

	¾ सामाजिक मान्यता: महिलाएँ सम्मानित सामुदायिक हस्तिया ँऔर परिवर््तन 
का माध्यम बनती हैैं।

•	 ग्रामीण समुदायो ंके लिए
	¾ बीमा पहुुँच मेें वृद्धि: पीएमजजेबेीवाई और पीएमएसबीवाई जैसी योजनाओ ं

के लिए वंचित क्षेत््रोों  तक सीधी पहुुँच।
	¾ वित्तीय जागरूकता: जोखिम कवरेज, दावो ं और वित्तीय नियोजन की 

समझ मेें सुधार।

•	 सरकार और एलआईसी के लिए
	¾ बढ़़ी हुई पहुुँच: ग्रामीण बाजारो ंमेें बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन को 

बढ़़ावा देने मेें मदद करता है।
	¾ लिगं-समावेशी विकास: आर्थिक गतिविधियो ंऔर शासन की भूमिकाओ ं

मेें महिलाओ ंकी भागीदारी को बढ़़ावा देता ह।ै

सीमाएँ एवं चुनौतियाँ

चुनौती विवरण
प्रदर््शन दबाव वजीफा जारी रखने के लिए समय पर नीति प्रतिधारण 

(≥65%) आवश्यक ह ै- कम मागं वाले क्षेत््रोों  मेें यह 
मुश्किल हो सकता है।

सीमित लाभ प्रतिभागियो ं को वजीफा मिलता ह,ै न कि स्थायी 
एलआईसी कर््मचारियो ंकी तरह पूर््ण वेतन लाभ।

पहुुंच और जागरूकता दूरदराज के क्षेत््रोों  मेें रहने वाले ग्राहको ंमेें बीमा योजनाओ ं
के प्रति समझ या विश्वास की कमी हो सकती है।

संधारणीयता निरंतर सफलता मजबतू निगरानी, ​​ समर््थन और 
प्रतिधारण के लिए प्रेरणा पर निर््भर करती ह।ै

आगे की राह

दीर््घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए, बीमा सखी योजना को निरंतर कौशल 
विकास, प्रदर््शन-आधारित प्रोत्साहन और संचालन को आसान बनाने के लिए 
डिजिटल सहायता उपकरणो ं पर ध्यान केें द्रित करना होगा। बीमा मेें सामुदायिक 
विश्वास को मज़बतू करना, स्वयं सहायता समूहो ंके साथ साझदेारी का विस्तार करना 
और करियर मेें प्रगति के मार््ग प्रदान करना, प्रभाव और स्थिरता दोनो ंको बढ़़ाएगा।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� एलआईसी बीमा सखी योजना के बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा/से 
कथन सही है/हैैं?

	 1. �इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और वजीफा सहायता के माध्यम से ग्रामीण 
महिलाओ ंको बीमा एजेेंट के रूप मेें सशक्त बनाना है।



80� सरकारी योजनाएँ

	 2. �यह योजना बिना किसी प्रदर््शन-आधारित प्रोत्साहन के एक निश्चित 
वेतन प्रदान करती है।

	 3. �18 वर््ष से कम आय ुकी महिलाएं इस योजना मेें भाग लेने के लिए पात्र 
हैैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनेें:

(a) केवल 1	 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3	 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

न्याय बंध ुकाननूी सहायता कार््यक्रम
चर््चचा मेें क््योों : दूरदराज के क्षेत््रोों  मेें न्याय बंध ु (अर््थथात न्याय का मित्र) कार््यक्रम 
की पहुुंच और प्रभावशीलता को बढ़़ाने के लिए, विधि विद्यालयो ंमेें प्रो बोनो क्लब 
(पीबीसी) गावंो ंमेें लाभार्थियो ंको सामुदायिक देखभाल कानूनी सहायता और कानूनी 
जागरूकता प्रदान करने मेें लगे हुए हैैं।

मखु्य विवरण
•	 यह भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की एक प्रमुख 

पहल ह।ै

•	 इसे सभी के लिए, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले और गरीब लोगो ंके लिए, 
जो कानूनी प्रतिनिधित्व का खर््च वहन नही ंकर सकते, न्याय तक पहुुँच सुनिश्चित 
करने के लिए शुरू किया गया ह।ै

•	 यह "हाशिए पर रहने वालो ंके लिए न्याय तक पहुुँच" परियोजना का हिस्सा है 
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुरूप ह,ै जो राज्य को समान 
न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़़ावा देने का निर्देश देता है।

कार््यक्रम के बारे मेें
•	 न्याय बंध ु (निशुल्क विधिक सेवा) "न्याय तक समग्र पहुुँच के लिए अभिनव 

समाधान तयैार करना" (दिशा) योजना के अतंर््गत आने वाले कार््यक्रमो ंमेें से 
एक ह,ै जिसका क्रियान्वयन न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है।

•	 न्याय बंध ु कार््यक्रम इच्छुक  निशुल्क अधिवक्ताओ ं का पंजीकरण करता ह ै
और उन्हहें न्याय बंध ुएप्लिकशन के माध्यम से लाभार्थियो ं (जो विधिक सेवा 
प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अतंर््गत निःशुल्क कानूनी 
सहायता के हकदार हैैं) से जोड़ता है।

•	 वर््तमान मेें, 9261 अधिवक्ताओ ंने स्वेच्छा से न्याय बंध ुप्लेटफॉर््म पर पंजीकरण 
कराया ह।ै

•	 लाभार्थियो ंको निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने हतेु संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ 
करने हते ु23 उच्च न्यायालयो ंमेें निशुल्क अधिवक्ताओ ंका एक पैनल भी गठित 
किया गया ह।ै

•	 इसके अतिरिक्त, विधि छात््रोों  मेें निशुल्क कार््य की भावना का संचार करने और 
विधिक सेवा के प्रति दीर््घकालिक प्रतिबद्धता को बढ़़ावा देने के लिए, देश के 
109 विधि महाविद्यालयो ंमेें निशुल्क क्लबो ंका गठन किया गया है।

उद्देश्य
•	 अभ्यासरत अधिवक्ताओ ं को शामिल करके भारत मेें निःशुल्क संस्कृति  को 

संस्थागत बनाना।

•	 एक ऐसा मंच तयैार करना जहा ँकानूनी सहायता की आवश्यकता वाले नागरिक 
स्वयंसेवी वकीलो ंसे जडु़ सकेें ।

•	 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के प्रयासो ंको पूरक बनाना।

लक्षित लाभार्थी
•	 आर्थिक रूप से संवेदनशील वर््ग (ईडब्ल्यूएस)
•	 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय
•	 संकटग्रस्त महिलाएँ और बच्चे
•	 तस्करी के शिकार
•	 विकलागं व्यक्ति
•	 अल्पसंख्यक और अन्य संवेदनशील समूह

निष्कर््ष

न्याय बंध ुसमावेशी न्याय की दिशा मेें एक दूरदर्शी कदम है। कानूनी सेवा प्रदाताओ ं
और वंचितो ं के बीच की खाई को पाटकर, यह भारत को सभी के लिए समान 
न्याय के संवैधानिक आदर््श को साकार करने के करीब लाता ह।ै निरंतर समर््थन 
और जागरूकता के साथ, यह जमीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण के लिए एक 
परिवर््तनकारी साधन बन सकता है।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

मखु्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: �न्याय तक पहुुँच एक मौलिक अधिकार और लोकतंत्र की आधारशिला ह।ै 
इस संदर््भ मेें, भारत मेें हाशिए पर पड़़े लोगो ंके कानूनी सशक्तिकरण को 
बढ़़ावा देने मेें न्याय बंध ु(निशुल्क विधिक सेवाएँ) कार््यक्रम की भूमिका 
का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस योजना के सामने क्या चुनौतिया ँ
हैैं और इसे कैसे मज़बतू बनाया जा सकता है? [250 शब्द] [15 अकं]

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मात ृवंदना 
योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए विशेष पंजीकरण अभियान को इस महीने की 15 
तारीख तक बढ़़ा दिया ह।ै

मखु्य विशेषताएँ

•	 प्रशासनिक मंत्रालय: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

•	 लाभार्थी: गर््भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओ,ं विशेष रूप से वंचित 
पृष्ठभूमि की महिलाओ,ं को सहायता प्रदान करता है।

•	 वित्तीय सहायता: पहली संतान के लिए ₹5,000; दूसरी बालिका के लिए 
₹6,000 (PMMVY 2.0)।

•	 उद्देश्य: लड़कियो ं के लिए स्वस्थ आहार, चिकित्सा देखभाल और रचनात्मक 
व्यवहार परिवर््तन को प्रोत्साहित करना।

•	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अतंर््गत, यह गर््भवती और स्तनपान 
कराने वाली माताओ ंको उनके पोषण और स्वास्थ्य को बहेतर बनाने और खोई 
हुई मजदूरी की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

•	 उपलब्धि: योजना के प्रारंभ होने के बाद से 4.05 करोड़ से अधिक लाभार्थियो ं
को उनके बैैंक या डाकघर खातो ं मेें प्रत्यक्ष लाभ अतंरण के माध्यम से कुल 
19,028 करोड़ रुपये का माततृ्व लाभ (कम से कम एक किस्त) प्राप्त हुआ है।
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निष्कर््ष

यह कार््यक्रम महिलाओ ंको अपने जीवन की ज़़िम्मेदारी संभालने के लिए सशक्त 
बनाता ह ैऔर स्वास्थ्य जाचँ, स्वस्थ आहार और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करके 
महिला-नेततृ्व वाले विकास के उद्देश्य को आगे बढ़़ाता है।

ज्ञान भारतम मिशन
चर््चचा मेें क््योों : सरकार ने संस्कृति  मंत्रालय के अतंर््गत एक प्रमुख पहल के रूप मेें 
ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की ह।ै इसका उद्देश्य पूरे भारत मेें पुस्तकालयो,ं 
संग्रहालयो,ं शैक्षणिक संस्थानो ंऔर निजी संग्रहो ंमेें संग्रहित एक करोड़ से अधिक 
पाडुंलिपियो ंका सर्वेक्षण, दस्तावेज़़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और उन्हहें उपलब्ध 
कराना ह।ै

मखु्य विवरण 
•	 विजन: भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपराओ ं को उसकी व्यापक पाडुंलिपि 

विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और साझाकरण के माध्यम से भावी 
पीढ़़ियो ंके लिए पुनर्जीवित करना।

उद्देश्य
•	 शैक्षणिक संस्थानो,ं संग्रहालयो,ं पुस्तकालयो ंऔर निजी संग्रहो ंमेें संग्रहीत भारत 

के पाडुंलिपि इतिहास का सर्वेक्षण, दस्तावेज़़ीकरण और संरक्षण करने के 
अलावा, सरकार अगले पाचँ वर्षषों मेें एक करोड़ से अधिक पाडुंलिपियो ंको कवर 
करने की योजना बना रही है।

•	 डिजिटलीकरण: व्यापक पहुुँच के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाने हते ु
पाडुंलिपियो ंका बड़़े पैमाने पर डिजिटलीकरण।

रणनीतिक स्तंभ और कार््ययान्वयन योजना
•	 विद्वान नेतृत्व और संस्थागत सुदृढ़़ीकरण: इंडोलॉजी, भाषाशास्त्र और संरक्षण 

विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज््ञोों  द्वारा नेततृ्व।
•	 तकनीकी एकीकरण: पाडुंलिपियो ंके डिजिटलीकरण के लिए एआई-सहायता 

प्राप्त प्रतिलेखन प्लेटफ़़ॉर््म, संरक्षण के लिए उद्गम ट््ररैकिग और क्लाउड 

अवसंरचना के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग, राष्ट्रीय और अतंर््रराष्ट्रीय पाडुंलिपि 
अभिलेखागार के साथ एकीकरण के लिए एपीआई।

•	 संरक्षण और क्षमता निर््ममाण: ताड़ के पत्ते, सन्टी छाल और कागज़ की 
पाडुंलिपियो ंके लिए नई संरक्षण प्रयोगशालाओ ंकी स्थापना। "पाडुंलिपि मित््रोों " 
का शुभारंभ: लगभग 100 जिलो ंमेें प्रशिक्षित जमीनी स्तर के स्वयंसेवको ंका 
एक नेटवर््क ।

•	 जन सहभागिता: स्कू लो ंऔर विश्वविद्यालयो ंके लिए शैक्षिक मॉड्यूल का विकास। 
पाडुंलिपि विरासत को प्रदर्शित करने वाले इमर्सिव वीआर/एआर अनुभव। 
पाडुंलिपि मेलो ंऔर राष्टट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियानो ंका आयोजन।

मिशन घटक:
•	 सर्वेक्षण एवं दस्तावज़़ीकरण: पाडुंलिपियो ंकी राष्टट्रव्यापी पहचान एवं सूचीकरण।
•	 संरक्षण एवं पुनर्स्थापन: वैज्ञानिक एवं पारंपरिक विधियो ं के माध्यम से फ़््रे गी 

ग्रंथो ंकी सुरक्षा।
•	 डिजिटलीकरण एवं संग्रह: एआई-सहायता प्राप्त डिजिटलीकरण एवं एक 

राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह का निर््ममाण।
•	 प्रौद्योगिकी एवं एआई नवाचार: हस्तलिखित पाठ पहचान और ज्ञान-सेत ुएआई 

चुनौती जसेै उपकरण।

पाडुंलिपिया ँक्या हैैं?

•	 पाडुंलिपि कागज़, छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर हस्तलिखित रचना होती है, 
जो कम से कम 75 वर््ष पुरानी होती ह ैऔर जिसका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या 
सौदंर््यपरक महत्व होता है।

•	 उदाहरण के लिए, बख्शाली पाडुंलिपि (तीसरी या चौथी शताब्दी ईसा पूर््व), जो 
सन्टी की छाल पर लिखा गया एक प्राचीन भारतीय गणितीय ग्रंथ है।

मातृ वन पहल
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, भारत सरकार ने ‘मात ृवन पहल’ शुरू की - एक थीम-
आधारित शहरी वन जो अरावली पहाड़़ी क्षेत्र मेें प्रकृति से प्रेरित हरित प्रयासो ं के 
माध्यम से पीढ़़ियो ंके पोषण के लिए समर्पित है।

मखु्य विवरण
•	 750 एकड़ मेें फैला मात ृवन, अरावली पर््वतीय क्षेत्र मेें गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड 

के किनारे बनाया जाएगा।
•	 इसका उद्देश्य एक विशिष्ट पारिस्थितिक और सासं्कृतिक  क्षेत्र बनाना ह ैजो शहरी 

स्थिरता, जैव विविधता और जन कल्याण को बढ़़ावा देगा।
•	 सीएसआर भागीदार, रेजिडेेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), गैर 

सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी), स्कू ली बच्चे और सरकारी 
एजेेंसिया,ं सभी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेेंगी।

•	 दिल्ली-एनसीआर को समग्र रूप से "मात ृवन" हरित आवरण से बहुत लाभ 
होगा।

•	 अरावली मेें मूल पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए, “मात ृवन" मेें 
मुख्य रूप से काबलुी कीकर (प्रोसोपिस जलूीफ्लोरा) जसैी मौजदूा झाड़़ियो ंको 
हटाया जाएगा और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के किनारे ढाक/अमलताश के पेड़ 
लगाए जाएँगे।

•	 धौक, सालार, कुल्लू और खैरी सहित अरावली प्रजातियो ंके साथ-साथ गोया 
खैर, गंगेरन और मरोड़ फल्ली जसैी झाड़़ियो ं के साथ-साथ बरगद, पीपल, 
गुल्लर, बले पत्र, इमली, पिलखन, नीम, ढाक, सेमल, खिरनी, देसी कदम, 
अमलताश और बासं जैसे लंबी अवधि के पेड़ लगाए जाएंगे।
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•	 थीम आधारित वृक्षारोपण उपवन:

	¾ बम्बूसेटम: बासं की प्रजातियो ंका एक समूह; अरावली प्रजाति आर्बोर�ेटम

	¾ पुष्प वाटिका: फूलो ंवाली वकृ्ष प्रजातियो ंका एक समूह

	¾ सुगंध वाटिका: सुगंध प्रजातियो ंका एक समूह
	¾ औषधीय पौध ेवाटिका

	¾ नक्षत्र वाटिका राशि वाटिका
	¾ कैक्टस का बगीचा
	¾ तितली उद्यान
	¾ बोधि वाटिका: बरगद, पीपाक, गुल्लर और पिलखन का उपवन

•	 इसके अलावा, मात ृवैन मेें एक बाइक ट््ररैक, प्रकृति पथ, योग स्थल, गज़़ेबोस, 
विश्राम क्षेत्र और सार््वजनिक सुविधाएं होगंी।
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इकाई
10 महत्वपूर््ण रिपोर््ट

राज्य ऊर््जजा दक्षता सूचकाकं
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें ऊर््जजा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने राज्य ऊर््जजा दक्षता सूचकाकं 
(एसईईआई) 2024 का छठा संस्करण जारी किया, जिसे बीईई ने ऊर््जजा कुशल 
अर््थव्यवस्था गठबंधन (एईईई) के सहयोग से विकसित किया है।

सूचकाकं के बारे मेें मखु्य विवरण:
•	 यह सूचकाकं वित्त वर््ष 2023-24 के लिए 36 राज््योों  और केें द्र शासित प्रदेशो ं

(यटूी) के ऊर््जजा दक्षता प्रदर््शन का आकलन करता है।
•	 राज््योों  को चार प्रदर््शन श्रेणियो ंमेें वर्गीकृत किया गया ह:ै

	¾ अग्रणी (>60%)
	¾ सफल (50-60%)
	¾ दावेदार (30-50%)
	¾ आकाकं्षी (<30%)

•	 यह सूचकाकं 2070 तक भारत के नेट-ज़़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने मेें तीव्रता 
लाने के लिए ऊर््जजा दक्षता का मूल््याांकन करता है।

•	 सूचकाकं सात प्रमुख क्षेत््रोों  को कवर करने के लिए 66 संकेतको ंका उपयोग 
करता ह:ै

	¾ इमारतेें
	¾ उद्योग
	¾ परिवहन

	¾ बिजली वितरण कंपनिया ँ(DISCOM)
	¾ कृषि
	¾ नगरपालिका सेवाएँ
	¾ विभिन्न क्षेत््रोों  मेें पहल

•	 SEEI के 2024 संस्करणो ंमेें विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए संकेतक जोड़़े 
गए हैैं:

	¾ इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीतियाँ
	¾ स्टार-रेटेड (ईसीबीसी) भवन
	¾ मागं पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)
	¾ ईएससीओ मॉडल
	¾ एमएसएमई क्लस्टर प्रोफाइलिगं
	¾ पीएटी योजना विस्तार
	¾ ऊर््जजा ऑडिट, रेट््ररोफिट और क्षमता निर््ममाण पहल

•	 36 राज््योों  और केें द्र शासित प्रदेशो ंको उनकी कुल अतंिम ऊर््जजा खपत (TFEC) 
के आधार पर चार श्रेणियो ंमेें विभाजित किया गया है

	¾ समूह 1: >15 मिलियन टन तेल समतलु्य (एमटीओई)
	¾ समूह 2: 5-15 एमटीओई
	¾ समूह 3: 1-5 एमटीओई
	¾ समूह 4: <1 एमटीओई
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शीर््ष प्रदर््शनकर््तता
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ऊर््जजा उपभोग समूह

महाराष्टट्र समूह 1
आधं्र प्रदेश समूह 2

असम समूह 3
त्रिपुरा समूह 4

राज्य ऊर््जजा दक्षता सूचकाकं के उद्देश्य
•	 राज्य स्तरीय प्रगति की डेटा-आधारित निगरानी और ट््ररैकिंग सक्षम बनाता है।
•	 राज््योों  और केें द्र शासित प्रदेशो ंमेें सर्वोत्तम प्रथाओ ंको उजागर करके स्वस्थ 

प्रतिस्पर््धधा को बढ़़ावा देता है।
•	 राज्य-स्तरीय ऊर््जजा दक्षता निगरानी को संस्थागत बनाता है, विशेष रूप से राज्य 

द्वारा नामित एजेेंसियो ं(एसडीए) के माध्यम से।
•	 भारत के व्यापक जलवाय ुलक्षष्ययों , जिनमेें 2070 तक नेट-ज़़ीरो और उत्सर््जन 

तीव्रता लक्ष्य शामिल हैैं, के साथ संरेखण का समर््थन करता है।

ऊर््जजा दक्षता ब्यूरो
•	 ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानो ंके तहत मार््च 2002 मेें ऊर््जजा 

दक्षता ब्यूरो (BEE) की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अर््थव्यवस्था 
मेें ऊर््जजा की तीव्रता को कम करना था।

•	 सरकार ने जनवरी 2010 से भारत मेें कुछ उपकरणो ं(जैसे एयर कंडीशनर, 
रेफ्रिजरेटर और एलईडी बल्ब) के लिए BEE द्वारा स्टार रेटिग प्राप्त करना 
अनिवार््य करने का प्रस्ताव रखा था।

•	 यह ऊर््जजा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) के अतंर््गत भवनो ंके लिए न्यूनतम 
ऊर््जजा दक्षता मानक भी निर््धधारित करता ह।ै

ऊर््जजा कुशल अर््थव्यवस्था के लिए गठबंधन
•	 यह एक गैर-लाभकारी नीति वकालत और ऊर््जजा दक्षता बाज़़ार को सक्षम बनाने 

वाला संगठन है।
•	 यह एक प्रमुख थिकं-टैैंक ह ैजो ऊर््जजा दक्षता को "प्रथम ईंधन" के रूप मेें स्थापित 

करने पर केें द्रित ह ै- कार््बन-मुक्ति के लिए सबसे सस्ता, सबसे स्वच्छ और सबसे 
तजे़ संसाधन।

•	 AEEE प्रभावशाली, आकँड़़ोों  पर आधारित ऊर््जजा दक्षता नीतियो ंऔर पहलो ं
को आगे बढ़़ाने के लिए सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और पेशेवरो ंको एक 
साथ लाता ह।ै

•	 इसकी प्रमुख पहलो ंमेें कॉल फॉर एक्शन (CFA), ऊर््जजा दक्षता और कार््बन-
मुक्ति पर फ़़ोरम (FEED), शीतलन कार््यक्रम और आकँड़़ा ढाचेँ शामिल हैैं।

आगे की राह

राज्य स्तर पर ऊर््जजा दक्षता परिणामो ंमेें तेजी लाने के लिए राज्य द्वारा नामित एजेेंसियो ं
(एसडीए) को मजबतू करना, वास्तविक समय निगरानी को एकीकृत करना, शीर््ष 
प्रदर््शनकर््तताओ ंको प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय कवरेज का विस्तार करना और डिजिटल 
नवाचार को बढ़़ावा देना।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न
प्रारभिक परीक्षा प्रश्न 
प्रश्न:	 राज्य ऊर््जजा दक्षता सूचकाकं (SEEI) 2024 द्वारा विकसित किया गया ह:ै
	 (a) नीति आयोग

	 (b) पर््ययावरण, वन और जलवाय ुपरिवर््तन मंत्रालय

	 (c) ऊर््जजा दक्षता ब्यूरो (BEE) और AEEE

	 (d) केें द्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC)

उत्तर: (c)

NARI-2025 रिपोर््ट

चर््चचा मेें क््योों : राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर््ट और महिला 
सुरक्षा सूचकाकं (NARI) 2025, भारतीय शहरो ंमेें महिलाओ ंकी वास्तविक सुरक्षा 
के बारे मेें नई जानकारी प्रदान करता है।

रिपोर््ट के मखु्य अशं

•	 समग्र सुरक्षा धारणा: 31 भारतीय शहरो ं की 12,770 महिलाओ ं से प्राप्त 
इनपुट के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% ह।ै जहा ँ10 मेें से 6 महिलाएँ 
अपने शहरो ंमेें सुरक्षित महसूस करती हैैं, वही ं40% महिलाएँ अभी भी "इतनी 
सुरक्षित नही"ं या असुरक्षित महसूस करती हैैं।

•	 उत्पीड़न: 2024 मेें, 7% महिलाओ ं ने सार््वजनिक स्थानो ं पर उत्पीड़न का 
अनुभव होने की सूचना दी; 24 वर््ष से कम आय ुकी महिलाओ ंमेें यह आकँड़़ा 
बढ़कर 14% हो जाता ह।ै उत्पीड़न के प्रमुख केें द््रोों  मेें आस-पड़़ोस (38%) और 
सार््वजनिक परिवहन (29%) शामिल हैैं।

•	 कम रिपोर्टटिंग: रिपोर्टटिंग दरेें बहुत कम हैैं, तीन मेें से केवल एक महिला ही 
उत्पीड़न की रिपोर््ट करती ह,ै जबकि दो-तिहाई मामले रिपोर््ट नही ं किए 
जात,े जिसका अर््थ ह ै कि आधिकारिक अपराध आकँड़़े (जसेै, एनसीआरबी) 
अधिकाशं घटनाओ ंको दर््ज नही ंकरते।

•	 अधिकारियो ंमेें विश्वास की कमी: केवल 25% महिलाओ ंको भरोसा है कि 
अधिकारी प्रभावी ढंग से कार््रवाई करेेंगे, जबकि 75% मेें विश्वास की कमी है। 
उत्पीड़न की रिपोर््ट किए जाने पर भी, केवल 16% पर ही कार््रवाई होती है, 
और केवल 22% रिपोर््ट की गई घटनाओ ंको औपचारिक रूप से दर््ज किया 
जाता है।

•	 दिन के उजाले मेें सुरक्षा: शैक्षणिक संस्थान दिन के समय लगभग 86% सुरक्षित 
हैैं, जबकि कार््यस्थलो ंपर 91% महिलाएँ सुरक्षित महसूस करती हैैं, हालाकँि 
लगभग आधी महिलाएँ POSH नीति के कार््ययान्वयन को लेकर अनिश्चित हैैं। 
रात मेें, सुरक्षा का स्तर तेज़़ी से गिरता है, खासकर सार््वजनिक परिवहन और 
मनोरंजन क्षेत््रोों  मेें।

सबसे सुरक्षित बनाम सबसे कम सुरक्षित शहर

•	 सबसे सुरक्षित शहर (शीर््ष रैैंक): कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, 
आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुं बई लगातार महिलाओ ं के लिए सबसे 
सुरक्षित शहर बनकर उभरे हैैं, जिसका श्रेय बहेतर लैैंगिक समानता, बनुियादी 
ढाचें, नागरिक भागीदारी और उत्तरदायी पुलिसिगं को दिया जाता है।

•	 सबसे कम सुरक्षित (सबसे कम रैैंक वाले) शहर: खराब प्रदर््शन करने वाले 
शहरो ं मेें पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और राचंी 
शामिल हैैं, जो कमजोर बनुियादी ढाचें, पितसृत्तात्मक सामाजिक मानदंडो ंऔर 
अप्रभावी संस्थागत प्रतिक्रिया से ग्रस्त हैैं।
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शीर््ष 7 सबसे सुरक्षित शहर

रैैंक शहर राज्य विभेदक कारक
1 कोहिमा नागालैैंड सशक्त लैैंगिक समानता, नागरिक 

भागीदारी
2 विशाखापत्तनम आधं्र प्रदेश मजबतू बनुियादी ढाचंा, सक्रिय 

पुलिस व्यवस्था
3 भुवनेश्वर ओडिशा प्रभावी संस्थाएँ, शहरी नियोजन
4 आइजोल मिजोरम उच्च सामाजिक विश्वास, सुरक्षित 

शहरी संस्कृति
5 गंगटोक सिक्किम सामुदायिक समर््थन, उत्तरदायी 

पुलिसिगं
6 ईटानगर अरुणाचल प्रदेश समावेशी स्थानीय शासन
7 मुं बई महाराष्टट्र सतर््क  पुलिसिगं, नागरिक भागीदारी

मखु्य निष्कर््ष
•	 रिपोर््ट नीतिगत इरादो ंऔर वास्तविक दनुिया के सुरक्षा अनुभवो,ं खासकर अधंरेे 

के बाद, के बीच एक गहरा अंतर उजागर करती है।
•	 प्रमुख महानगरो ंसहित कई शहर, महिलाओ ंके एक बड़़े हिस्से के लिए असुरक्षित 

बने हुए हैैं, जो योजना, प्रवर््तन या नागरिक भागीदारी मेें प्रणालीगत विफलताओ ं
को उजागर करता ह।ै

•	 अधिकारियो ंमेें विश्वास की कमी के कारण कम रिपोर्टटिंग आम ह,ै और कई 
घटनाएँ अपराध के आकंड़़ोों  मेें अदृश्य रह जाती हैैं।

•	 रिपोर््ट पुलिसिगं से परे, बनुियादी ढाचेँ मेें सुधार, जन जागरूकता, कानूनी 
समाधान और सामाजिक परिवर््तन जसेै समग्र समाधानो ंकी आवश्यकता पर 
ज़़ोर देती ह।ै

आगे की राह 

महिलाओ ंकी सुरक्षा बढ़़ाने के लिए समावेशी शहरी नियोजन, बहेतर कानून प्रवर््तन 
जवाबदेही, सुलभ शिकायत प्रणाली, जन जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता, 
वास्तविक समय पर जवाबदेही सुनिश्चित करना और सम्मान और समानता की 
संस्कृति  को बढ़़ावा देना आवश्यक है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न
मखु्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न: �प्रगतिशील कानूनी ढाचँो ं के बावजूद, भारतीय शहरो ं मेें महिलाओ ं के 

जीवन के अनुभव सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियो ंको उजागर करत ेहैैं। 
NARI 2025 रिपोर््ट के आलोक मेें, शहरी प्रशासन मेें व्याप्त कमियो ं
का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और भारतीय शहरो ं को महिलाओ ं
के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने के उपाय सुझाइए।  
[250 शब्द] [15 अकं]

निवशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए)
चर््चचा मेें क््योों : कॉर्पोर�ेट मामलो ंके मंत्रालय के अतंर््गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण 
निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) अपने एकीकृत पोर््टल के परीक्षण के अतंिम चरण 
मेें ह।ै

मखु्य विवरण
•	 पोर््टल का उद्देश्य निम्नलिखित को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर््म प्रदान करना है:

	¾ निवेशको ंके लिए दावा न किए गए लाभाशं, शेयर आदि के संबंध मेें दावा 
प्रक्रिया को सरल बनाना।

	¾ निवेशको ंऔर कंपनियो ंदोनो ंके लिए पहुुंच को आसान बनाना।
•	 यह इंटरफ़़े स को सरल बनाएगा, प्रक्रियागत देरी को कम करेगा और निवेशको ं

के दावो ंके निपटान मेें पारदर्शिता बढ़़ाएगा।
•	 यह पोर््टल आवश्यक हितधारको—ंजसेै डिपॉजिटरी और सार््वजनिक वित्तीय 

प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)—को एक साथ लाएगा ताकि एक सुचारू और 
प्रभावी अनुभव सुनिश्चित हो सके।

•	 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनियो ंद्वारा प्रस्तुत डेटा सटीक ह ैऔर दावो ंके 
सुचारू प्रसंस्करण मेें मदद के लिए, नियम 1(ए) के अनुसार सार््वजनिक नोटिस 
आधिकारिक आईईपीएफए ​​वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैैं।

महत्व
•	 निवेशक सुरक्षा तंत्र को मज़बतू करता ह।ै
•	 वित्तीय समावेशन और डिजिटल शासन को बढ़़ावा देता ह।ै
•	 सरकार के "व्यापार सुगमता" और कुशल नियामक ढाचेँ के लक्ष्य का समर््थन 

करता ह।ै

आईईपीएफए
•	 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अतंर््गत 2016 मेें स्थापित।
•	 कॉर्पोर�ेट मामलो ंके मंत्रालय (MCA) के अधीन कार््य करता ह।ै
•	 निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) के प्रबंधन हते ुस्थापित।

आईईपीएफए के प्रमखु कार््य

•	 निवशको ंको धन वापसी: दावा न किए गए लाभाशं, शेयर, डिबेेंचर आदि की 
वसूली के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, जिससे तजे़ और पारदर्शी प्रक्रिया संभव 
होती ह।ै

•	 निवशक जागरूकता और शिक्षा: अभियान, कार््यशालाएँ और वित्तीय साक्षरता 
कार््यक्रम आयोजित करता ह।ै डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म, स्कू ल आउटरीच और गैर-
सरकारी संगठनो ंके साथ सहयोग का उपयोग करता है।

•	 शिकायत निवारण: निवेशको ं को कंपनी से संबंधित वित्तीय शिकायतो ं के 
समाधान मेें मदद करता है।

•	 नीति परामर््श: निवेशक सुरक्षा ढाचेँ मेें सुधार के उपायो ंपर कंपनी मंत्रालय को 
सलाह देता ह।ै

आईईपीएफ

•	 निवेशको ंमेें जागरूकता बढ़़ाने और उनके हितो ंकी रक्षा के लिए बनाया गया 
एक कोष।

•	 इसमेें दावा न किए गए लाभाशं, परिपक्व जमा राशि, डिबेेंचर और कंपनियो ंद्वारा 
7 वर्षषों की निष्क्रियता के बाद हस््ताांतरित शेयर शामिल हैैं।

•	 कंपनियो ंको इन दावा न किए गए धन को आईईपीएफ मेें स्थानातंरित करना 
अनिवार््य ह।ै

निष्कर््ष

आईईपीएफए ​​एकीकृत पोर््टल पारदर्शी, कुशल और निवेशक-अनुकूल शासन की 
दिशा मेें एक बड़़ा कदम है। यह दावा प्रक्रिया को आसान बनाता ह ैऔर सुगमता को 
बढ़़ाता ह,ै निवेशको ंको अधिक शक्ति प्रदान करता ह ैऔर वित्तीय बाजारो ंमेें विश्वास 
का निर््ममाण करता ह,ै जो भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्षष्ययों 
के साथ पूरी तरह मेल खाता ह।ै
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यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न
प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न
प्रश्न:	�नि वेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) के बारे मेें 

निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:
	 1. इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी।
	 2. यह कॉर्पोर�ेट मामलो ंके मंत्रालय के अधीन कार््य करता ह।ै
	 3. �यह निवेशको ंको दावा न किए गए लाभाशं और शेयर वापस करने के 

लिए जिम्मेदार ह।ै
	 4. �यह निवेशक संरक्षण क्षेत्र मेें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्वीकार 

करता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 2 और 4	 (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मसौदा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (एनटीपी-25)

चर््चचा मेें क््योों : दूरसंचार विभाग ने 2030 के लिए दूरसंचार को नया रूप देने के लिए 
सात वर्षषों के बाद राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 (सार््वजनिक परामर््श के लिए) का 
मसौदा जारी किया ह।ै

पृष्ठभमूि

•	 इस क्षेत्र मेें अतंिम प्रमुख नीति राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 थी, जिसमेें 
निम्नलिखित लक्ष्य निर््धधारित किए गए थ:े

	¾ सार््वभौमिक ब्रॉडबैैंड

	¾ रोज़गार सृजन मेें वदृ्धि

	¾ बहेतर अनुसंधान एवं विकास, आदि।

•	 दूरसंचार प्रौद्योगिकी मेें तेजी से बदलाव - 5G, उभरता हुआ 6G अनुसंधान, 
इंटरनेट ऑफ थिगं्स (IoT), क््वाांटम संचार, उपग्रह नेटवर््क  - के साथ-साथ 
डिजिटल विभाजन, बनुियादी ढाचें और वैश्विक आपूर्ति श््रृृंखलाओ ंकी चुनौतियो ं
ने एक नई नीति को अनिवार््य बना दिया ह।ै

मखु्य विशेषताएं और लक्ष्य

महत्वपूर््ण क्षेत्र लक्ष्य 2030 तक
निवश और आर्थिक विकास •	 दूरसंचार अवसंरचना मेें वार्षिक निवेश बढ़कर ₹1 ट््ररिलियन।

•	 सकल घरेलू उत्पाद मेें दूरसंचार क्षेत्र का योगदान दोगुना।
•	 दूरसंचार उत्पादो ंऔर सेवाओ ंका निर््ययात दोगुना।

नौकरिया ंऔर कौशल •	 दूरसंचार क्षेत्र मेें 10 लाख नए रोज़गारो ंका सृजन।
•	 भविष्य की मागँो ंको पूरा करने के लिए 10 लाख और लोगो ंको पुनः कौशल प्रदान करना या कौशल उन्नयन करना।

कनेक्टिविटी और बुनियादी 
ढाचंा

•	 “टावर फ़़ाइबराइज़़ेशन" को वर््तमान ~46% से बढ़़ाकर 80% करना।
•	 5G द्वारा 90% आबादी को कवर करना और 4G नेटवर््क  के लिए 100% कवरेज प्राप्त करना।
•	 10 करोड़ घरो ंमेें फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैैंड उपलब्ध कराना।
•	 10 लाख सार््वजनिक वाई-फ़़ाई हॉटस्पॉट स्थापित करना; “डिजिटल भारत निधि” के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत््रोों  मेें 

कनेक्टिविटी बढ़़ाने की योजनाएँ।
विनियमन, नवाचार, घरेलू 
विनिर््ममाण

•	 “भारत - एक दूरसंचार उत्पाद राष्टट्र" को बढ़़ावा देना: दूरसंचार विनिर््ममाण उत्पादन मेें 150% की वदृ्धि करना, आयात प्रतिस्थापन 
को 50% तक बढ़़ाना।

•	 दूरसंचार/उभरती हुई तकनीक मेें 500 तकनीकी स्टार््टअप/एमएसएमई को समर््थन प्रदान करना।
•	 अनुसंधान एवं विकास को बढ़़ावा देने के लिए (शीर््ष शैक्षणिक संस्थानो ंमेें) लगभग 30 उन्नत अनुसंधान प्रयोगशालाएँ स्थापित 

करना।
सुरक्षा और साइबर लचीलापन •	 “क््वाांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी" के लिए तयैारी।

•	 एंडपॉइंट सुरक्षा को बहेतर बनाएँ; घटना रिपोर्टटिंग और साइबर खतरे का पता लगाने के लिए AI/ML का उपयोग करने वाले 
फ्रेम वर््क ।

स्थिरता और व्यापार करने मेें 
आसानी

•	 दूरसंचार क्षेत्र के कार््बन उत्सर््जन मेें 30% की कमी लाना।
•	 नियामक प्रक्रियाओ ंको सरल बनाना, अनुमतियो ंको आसान बनाना (जसेै, मार््गगाधिकार), और अतंिम-मील कनेक्टिविटी मेें छोटे 

आईएसपी को सहायता प्रदान करना।

साम�र््थ और अवसर
•	 समग्र दृष्टिकोण: यह मसौदा केवल कनेक्टिविटी पर ही केें द्रित नही ंहै, बल्कि विनिर््ममाण, अनुसंधान एवं विकास, स्थिरता, कौशल विकास और सुरक्षा पर भी केें द्रित ह।ै 

यह एकीकृत दृष्टिकोण भारत की डिजिटल छलागं के लिए आवश्यक है।
•	 आत्मनिर््भरता को बढ़़ावा: घरेलू विनिर््ममाण और आयात प्रतिस्थापन को अधिक प्रोत्साहन देने से निर््भरता (विशेषकर हार््डवेयर और नेटवर््क  उपकरणो ंके क्षेत्र मेें) कम हो 

सकती ह ैऔर रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैैं।
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•	 डिजिटल विभाजन को पाटना: ग्रामीण ब्रॉडबैैंड, सार््वजनिक वाई-फ़़ाई और 
मज़बतू अतंिम-मील कनेक्टिविटी के लक्षष्ययों  के साथ, इस नीति का उद्देश्य हाशिए 
पर पड़़े क्षेत््रोों  के और क़रीब "सार््थक कनेक्टिविटी" लाना है।

•	 नियामक स्पष्टता और तैयारी: साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियो ं के लिए 
कानूनी ढाचेँ, उपकरणो ंऔर मानको ंके विनियमन पर ज़़ोर। जसेै-जसेै दूरसंचार 
अवसंरचना महत्वपूर््ण होती जा रही है, लचीलापन महत्वपूर््ण होता जा रहा है।

•	 हरित एजेेंडा: कार््बन न्यूनीकरण लक्ष्य प्रासंगिक ह।ै दूरसंचार का ऊर््जजा पदचिह्न 
(सेल टावर, डेटा सेेंटर) बहुत बड़़ा ह;ै नवीकरणीय ऊर््जजा और ऊर््जजा-कुशल 
प्रौद्योगिकियो ंकी ओर बढ़ना महत्वपूर््ण ह।ै

एनटीपी 2025 के मसौदे को लागू करने मेें चुनौतियाँ
•	 कार््ययान्वयन मेें कमिया:ँ पिछले नीतिगत लक्ष्य (जसेै ग्रामीण ब्रॉडबैैंड, टावर 

फाइबर) आशंिक रूप से पूरे नही ंहुए हैैं। अनुमतियो,ं समन्वय और वित्त पोषण 
मेें देरी के कारण कार््ययान्वयन मेें समस्याएँ हैैं।

•	 वित्त पोषण और निवश जोखिम: ₹1 ट््ररिलियन/वर््ष का निवेश प्राप्त करने के 
लिए मज़बतू वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन (जसेै पीएलआई) और निजी क्षेत्र के 
विश्वास की आवश्यकता है।

•	 नियामक बाधाएँ: मार््गगाधिकार (आरओडब्ल्यू), स्पेक्टट्रम आवंटन और अतंर-
राज्यीय समन्वय जसैी अड़चनेें बनुियादी ढाचेँ के कार््ययान्वयन को धीमा कर 
सकती हैैं।

•	 डिजिटल विभाजन: सामर्थथ्य, डिजिटल साक्षरता और डिवाइस तक पहुुंच बाधाएं 
बनी हुई हैैं - विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गगों 
के लिए।

•	 सुरक्षा बनाम गोपनीयता संबंधी चितंाएँ: राष्ट्रीय सुरक्षा (जसेै निगरानी, ​​क््वाांटम 
क्रिप्टोग्राफी) को गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित 
करना महत्वपूर््ण ह।ै

•	 स्थायित्व और बुनियादी ढाचँा: दरु््गम क्षेत््रोों  मेें दूरसंचार की तनैाती, ऊर््जजा आपूर्ति 
सुनिश्चित करना और इस क्षेत्र के कार््बन पदचिह्न का प्रबंधन करना महत्वपूर््ण 
पर््ययावरणीय और रसद संबंधी चुनौतिया ँहैैं।

डिजिटल भारत निधि
•	�डि जिटल भारत निधि (डीबीएन) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के मसौदे मेें 

उल्लिखित एक प्रस्तावित निधि ह,ै जिसका उद्देश्य पूरे भारत मेें समावेशी और 
समतामूलक डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़़ावा देना ह।ै

•	� यह ग्रामीण, दूरस्थ, कम सेवा वाले और असेवित क्षेत््रोों  मेें दूरसंचार अवसंरचना 
और सेवाओ ंको समर््थन प्रदान करेगी।

•	� यह मौजूदा सार््वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यएूसओएफ) को प्रतिस्थापित या 
पुनः ब््राांड करने का प्रस्ताव है।

उद्देश्य
•	 अतंिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके डिजिटल डिवाइड को पाटना।
•	� प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत््रोों  मेें, सार््थक 

ब्रॉडबैैंड पहुुँच को बढ़़ावा देना।
•	� कम आय वाले क्षेत््रोों  मेें नए यगु की तकनीको ं (5G, ऑप्टिकल फाइबर, 

सैटेलाइट इंटरनेट) के लिए धन उपलब्ध कराना।
•	� छोटे इंटरनेट सेवा प्रदाताओ ं(ISP) और सामुदायिक नेटवर््क  की भागीदारी 

को प्रोत्साहित करना।
महत्व
•	�डि जिटल इंडिया पहल और सरकार के सार््वभौमिक 4G व 5G कवरेज के 

लक्ष्य का समर््थन करता है।

•	� समावेशी विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास और डिजिटल सशक्तिकरण 
को प्रोत्साहित करता ह।ै

•	� यह सुनिश्चित करता ह ैकि पुरानी योजनाओ ंकी तलुना मेें सार््वजनिक निधियो ं
का बहेतर लक्ष्यीकरण और कुशलतापूर््वक उपयोग हो।

अन्य प्रमखु आयाम

•	 संघवाद और केें द्र-राज्य समन्वय
	¾ यह क््योों  महत्वपूर््ण है: दूरसंचार एक केें द्रीय विषय ह,ै लेकिन इसका 

कार््ययान्वयन (जसेै टावर स्थापना, मार््गगाधिकार, भूमि उपयोग) राज्य 
सरकारो ंऔर स्थानीय निकायो ंपर बहुत अधिक निर््भर करता ह।ै

	¾ मदु्दे: अनुमोदन मेें देरी, असंगत नीतिया,ँ स्थानीय डिजिटल क्षमता का 
अभाव।

	¾ विस्तार के उपाय: केें द्र-राज्य समन्वय मंचो ंऔर डिजिटल विकेें द्रीकरण 
की आवश्यकता पर चर््चचा।

•	 दूरसंचार और लैैंगिक समावेशन
	¾ यह क््योों  महत्वपूर््ण है: डिजिटल लैैंगिक विभाजन अभी भी महत्वपूर््ण 

बना हुआ ह—ैमोबाइल इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता तक कम 
महिलाओ ंकी पहुुँच है।

	¾ नीतिगत अतंर: मसौदा नीति सीध ेतौर पर लिगं-विशिष्ट डिजिटल पहुुँच 
या कौशल प्रशिक्षण को संबोधित नही ंकरती ह।ै

	¾ विस्तार के उपाय: लैैंगिक-संवेदनशील दूरसंचार नीतियो,ं महिलाओ ंके 
लिए सामुदायिक प्रशिक्षण कार््यक्रमो ंआदि को शामिल करने पर चर््चचा 
करना।

•	 सेवाओ ंकी गुणवत्ता मेें शहरी-ग्रामीण विभाजन
	¾ यह क््योों  महत्वपूर््ण है: शहरी क्षेत््रोों  मेें उच्च गति वाली 5G और 

फाइबर उपलब्ध हैैं; ग्रामीण क्षेत््रोों  मेें अक्सर खराब बैैंडविड्थ और कम 
विश्वसनीयता का सामना करना पड़ता है।

	¾ नीतिगत निहितार््थ: ध्यान केवल "कवरेज" पर ही नही,ं बल्कि गुणवत्ता, 
सामर्थथ्य और विश्वसनीयता पर भी होना चाहिए।

•	 आपदा प्रबंधन और जलवाय ुलचीलापन मेें दूरसंचार
	¾ यह क््योों  महत्वपूर््ण है: आपदाओ ंके दौरान दूरसंचार अवसंरचना अत्यंत 

महत्वपूर््ण होती ह ै- पूर््व चेतावनी प्रणालियो ंऔर प्रतिक्रिया दोनो ंके लिए।
	¾ अवसर: यह नीति लचीले, आपदा-रोधी नेटवर््क  और दूरसंचार से जडु़़ी 

जलवाय ुनिगरानी को बढ़़ावा दे सकती है।

•	 दूरसंचार और सार््वजनिक सेवा वितरण
	¾ यह क््योों  महत्वपूर््ण है: डिजिटल शासन (ई-गवर्ननेंस, डीबीटी, 

टेलीमेडिसिन, ई-शिक्षा) दूरसंचार पर निर््भर करता ह।ै
	¾ दायरा: दूरसंचार केवल बुनियादी ढाचँा ही नही ंह,ै बल्कि शासन का एक 

महत्वपूर््ण प्रवर््तक भी ह,ै इसलिए नीतियो ंको अतंर-संचालन, समावेशन 
और डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करनी चाहिए।

•	 सरकारी और डिजिटल संप्रभतुा
	¾ यह क््योों  महत्वपूर््ण है: जसेै-जसेै भारत दूरसंचार अवसंरचना का 

विस्तार कर रहा है, डेटा स्थानीयकरण, नेटवर््क  उपकरणो ंपर नियंत्रण 
और विदेशी प्रभाव के प्रश्न महत्वपूर््ण होत ेजा रहे हैैं।

	¾ दृष्टिकोण: नीति को राष्ट्रीय साइबर संप्रभुता के अनुरूप होना चाहिए, 
संभवतः एक डिजिटल विदेश नीति ढाचेँ के माध्यम से।
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आगे की राह 
•	 प्रभावी कार््ययान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, नीति को स्पष्ट समय-सीमा, मज़बतू 

अतंर-मंत्रालयी समन्वय और पर््ययाप्त वित्त पोषण द्वारा समर्थित होना चाहिए।
•	 सार््वजनिक-निजी भागीदारी को मज़बतू करना, नियामक अनुमोदनो ं को 

सुव्यवस्थित करना और स्थानीय शासन को सशक्त बनाना महत्वपूर््ण होगा।
•	 नियमित निगरानी, ​​हितधारको ंकी प्रतिक्रिया और अनुकूली सुधारो ंसे समावेशी 

और भविष्य के लिए तयैार दूरसंचार अवसंरचना की दिशा मेें प्रगति को दिशा 
मिलेगी।

निष्कर््ष

दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा एक समयोचित और महत्वाकाकं्षी रोडमैप प्रस्तुत 
करता ह।ै इसकी सफलता जमीनी क्रियान्वयन, समावेशी पहुुँच और नवाचार तथा 
विनियमन के बीच संतलुन पर निर््भर करेगी। यदि चुनौतियो ंका निरंतर राजनीतिक 
और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ समाधान किया जाए, तो डिजिटल रूप से जडु़़ा 
भारत परिवर््तनकारी सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दे सकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न:	� राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 के मसौदे के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर 
विचार करेें:

	 1. �यह 2030 तक 5G सेवाओ ंके साथ सार््वभौमिक सेवा दायित्व निधि 
(USOF) का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि करने का प्रस्ताव 
करता ह।ै

	 2. नीति का उद्देश्य भारत की 100% आबादी को कवर करना है।

	 3. �इसका लक्ष्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद मेें दूरसंचार क्षेत्र के योगदान 
को दोगुना करना है।

	 4. नीति मेें इस क्षेत्र के कार््बन पदचिह्न को 30% तक कम करने का प्रस्ताव ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (c) केवल 2 और 4

(b) केवल 1, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

दूषित दवाओ ंपर डब्ल्यूएचओ-यएूनओडीसी रिपोर््ट
चर््चचा मेें क््योों : डब्ल्यूएचओ-यएूनओसीडी की संयकु्त रिपोर््ट "दूषित दवाएं और 
फार््ममास्युटिकल एक्सीपिएंटस् आपूर्ति श््रृृंखला की अखंडता" से पता चलता ह ै कि 
पिछले 90 वर्षषों मेें, दवाओ ंमेें एक्सीपिएंटस् संदूषण की कम से कम 25 प्रलेखित 
घटनाओ ंके कारण 1,300 से अधिक मौतेें हुई हैैं, जिनमेें से अधिकाशं बच्चे हैैं।

प्रमखु बिदंु
•	 इन घटनाओ ं मेें अक्सर औद्योगिक रसायन जसेै डाइएथिलीन ग्लाइकॉल 

(DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) शामिल होत ेहैैं—जिन्हहें आमतौर 
पर सॉल्ववैंटस् या एंटीफ्रीज़ के रूप मेें इस्तेमाल किया जाता ह—ैजिन्हहें अवैध रूप 
से ग्लिसरीन, सोर्बिटोल या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जसेै दवा-ग्रेड एक्सीपिएंटस् से 
प्रतिस्थापित किया जाता है।

•	 इन विषैले रसायनो ंकी थोड़़ी मात्रा भी घातक साबित होती है, खासकर सस्ती 
तरल मौखिक दवाओ ं(जसेै कफ सिरप और पैरासिटामोल सिरप) मेें, जो अक्सर 
बच््चोों  को दी जाती हैैं।

•	 सबसे अधिक प्रभावित देश निम्न और मध्यम आय वाले देश (LMIC) हैैं, 
जहा ँ नियामक निगरानी, ​​आपूर्ति-श््रृृंखला ट््ररेसबिलिटी और बाज़़ार के बाद की 
निगरानी कमज़़ोर ह।ै हाल ही मेें गाम्बिया, इंडोनेशिया, उज़़्बबेकिस्तान आदि मेें 
घातक संदूषण के मामलो ंके लिए अलर््ट जारी किए गए हैैं।

महत्वपूर््ण मदु्दे
•	 नियामक कमिया:ँ कई न्यायालयो ंमेें एक्सीपिएंट निर््ममाताओ ंऔर वितरको ंपर 

सख्त निगरानी का अभाव ह।ै कच्चे माल की सोर्ससिंग, भ्रामक लेबलिगं या जाली 
दस्तावेज़़ोों , और अपर््ययाप्त सीमा शुल्क/प्रवर््तन तंत््रोों  की निगरानी कमज़़ोर है।

•	 आपूर्ति श््रृृंखला भेद्यता: एक्सीपिएंट आपूर्ति श््रृृंखलाएँ जटिल होती हैैं, जिनमेें 
कई मध्यस्थ शामिल होत ेहैैं। औद्योगिक-ग्रेड के रसायन, दवा-ग्रेड के रूप मेें 
प्रच्छन्न होकर, अक्सर बाज़़ार की अस्थिरता का फायदा उठात ेहुए, श््रृृंखला मेें 
प्रवेश करत ेहैैं।

•	 बच््चोों  का स्वास्थ्य: बच््चोों  द्वारा उपयोग की जाने वाली तरल मौखिक दवाएँ 
(सिरप) जोखिम के प्रमुख वाहक हैैं। बच्चे विशेष रूप से डायथिलीन ग्लाइकॉल 
(डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) के विषाक्त प्रभावो ं के प्रति 
संवेदनशील होते हैैं।

•	 आपराधिक तत्व: जानबझूकर जालसाजी, प्रतिस्थापन, और कभी-कभी पूरी 
तरह से धोखाधड़़ी (लागत कम करने के लिए) शामिल होती ह।ै ऑनलाइन 
प्लेटफ़़ॉर््म और अनौपचारिक बाज़़ार समस्या को बढ़़ात ेहैैं।

•	 प्रभाव मेें असमानता: निम्न और मध्यम-आय वाले देश (एलएमआईसी) इसका 
खामियाजा भुगतत ेहैैं; कमजोर नियामक प्राधिकरण, अपर््ययाप्त संसाधन वाली 
स्वास्थ्य प्रणालिया,ँ अनौपचारिक बाज़़ार, गुणवत्ता आश्वासन तक कम पहुुँच।

आशय
•	 जन स्वास्थ्य: मृत्यु दर के अलावा, दूषित दवाइया ँ दीर््घकालिक स्वास्थ्य 

समस्याएँ, अगं क्षति और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियो ंमेें विश्वास की कमी का कारण 
बन सकती हैैं।

•	 नियामक विश्वसनीयता: बार-बार होने वाली घटनाएँ दवा कंपनियो ंमेें विश्वास 
को कमज़़ोर करती हैैं, अनुपालन को प्रभावित करती हैैं, और जोखिम को बढ़़ाती 
हैैं—उदाहरण के लिए, निर््ययात/आयात विश्वसनीयता को सीमित करना।

•	 आर्थिक लागत: ज़हरीले रोगियो ं के इलाज, दवाओ ं को वापस मंगाने, 
मुकदमेबाज़़ी और नियामक प्रणालियो ंको मज़बतू करने की लागत बहुत ज़््यादा 
ह।ै

•	 नैतिकता और समानता: सबसे कमज़़ोर लोग—गरीब, ग्रामीण, बच्चे—
अनुपातहीन रूप से प्रभावित होत ेहैैं। वैश्विक दवा व्यापार, लाभ बनाम सुरक्षा 
की नैतिकता पर नैतिक प्रश्न उठाता है।

•	 वैश्विक शासन: चँूकि एक्सीपिएंट आपूर्ति श््रृृंखलाएँ और व्यापार सीमा पार 
हैैं, इसलिए इन मुद््दोों  के लिए अतंर््रराष्ट्रीय सहयोग, कानूनी ढाचेँ और सूचना 
साझाकरण की आवश्यकता ह।ै

आगे की राह 
•	 विशेष रूप से एक्सीपिएंटस् के लिए नियामक निगरानी को मज़बतू करना, जिसमेें 

कच्चे माल का अनिवार््य परीक्षण और लागू करने योग्य प्रमाणन शामिल है।
•	 बाज़़ार मेें आने के बाद की निगरानी और रीयल-टाइम अलर््ट सिस्टम मेें सुधार 

करना, खासकर बाल चिकित्सा फ़़ॉर््ममूलेशन के लिए।
•	 सीमा शुल्क, कानून प्रवर््तन, स्वास्थ्य मंत्रालयो ं और सीमा पार नियामक 

प्राधिकरणो ंके बीच समन्वय बढ़़ाना।
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•	 यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुधारो ं को लागू करना कि जानबझूकर 
संदूषण को एक आपराधिक अपराध माना जाए, और ऐसे दंड दिए जाएँ जो 
कदाचार को प्रभावी ढंग से रोकेें ।

•	 आपूर्ति श््रृृंखलाओ ं(जसेै, बचै की उत्पत्ति, लेबलिगं, पैकेजिगं पर नज़र रखना) 
के भीतर पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को सुगम बनाना, संभवतः 
ब्लॉकचेन और डिजिटल ऑडिट जैसी तकनीक का उपयोग करना।

•	 तकनीकी, नियामक और प्रयोगशाला अवसंरचना मेें क्षमता निर््ममाण के साथ-
साथ अच्छे विनिर््ममाण अभ्यास (जीएमपी) को लागू करने के लिए संसाधन प्रदान 
करके निम्न और मध्यम आय वाले देशो ं(एलएमआईसी) का समर््थन करना।

निष्कर््ष

डब्ल्यूएचओ-यएूनओडीसी की रिपोर््ट एक रोके जा सकने वाले वैश्विक स्वास्थ्य संकट 
का खुलासा करती ह:ै अपर््ययाप्त विनियमन, नाज़़ुक आपूर्ति श््रृृंखलाओ ंऔर दवाओ ंकी 
सुरक्षा मेें आपराधिक गतिविधियो ंकी घुसपैठ के कारण हज़़ारो ंलोगो ंकी जान चली 
गई ह,ै कई अन्य को नुकसान पहुुँचा ह,ै और बच्चे इसके शिकार बन गए हैैं। स्वास्थ्य 
की रक्षा के लिए, खासकर उन लोगो ंके लिए जो कमज़़ोर हैैं, वैश्विक मानक स्थापित 
करना, सख्त प्रवर््तन सुनिश्चित करना और सीमा पार सहयोग को बढ़़ावा देना न केवल 
वैकल्पिक ह,ै बल्कि ये अत्यावश्यक भी हैैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न:	� दूषित दवाओ ं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)-यएूनओडीसी की 
रिपोर््ट के संदर््भ मेें, डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) क्या है?

	 (a) कैैं सर-रोधी दवाओ ंमेें प्रयकु्त एक चिकित्सीय यौगिक

	 (b) �औषधीय उपचय पदार्थथों के स्थान पर अवैध रूप से प्रयकु्त एक 
औद्योगिक विलायक

	 (c) �सिरप की शेल्फ-लाइफ बढ़़ाने के लिए मिलाया जाने वाला एक 
परिरक्षक

	 (d) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित एक टीका स्थिरक

उत्तर: (b)

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
चर््चचा मेें क््योों : हाल ही मेें, सरकार ने राष्ट्रीय प्रभाव वाली बड़़ी आपदाओ ंसे निपटने के 
लिए हाल ही मेें संशोधित आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन 
समिति (एनसीएमसी) का गठन किया है।

मखु्य विवरण

•	 राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, जो 2005 के अधिनियम के पारित होने से पहले 
भी अस्तित्व मेें थी, को आपदा प्रबंधन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 
2025 द्वारा वैधानिक दर््जजा दिया गया।

•	 आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (प्रक्रिया) नियम, 2025, गृह 
मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए।

•	 अध्यक्ष: समिति की स्थापना कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के अधीन की 
गई थी।

•	 सदस्य: इसके सदस््योों  मेें विभागाध्यक्ष और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 

सदस्य, गृह सचिव, रक्षा सचिव और कैबिनेट सचिवालय मेें सचिव (समन्वय) 
शामिल हैैं।

•	 कार््य: एनसीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाली किसी भी बड़़ी आपदा से 
उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्वोच्च निकाय है।

•	 किसी संभावित आपदा, उभरती आपदा या किसी भी आपदा के दौरान, 
एनसीएमसी के अध्यक्ष संकट की प्रकृति के आधार पर केें द्र सरकार, राज्य 
सरकार या किसी भी संगठन के किसी भी विशेषज्ञ या अधिकारी को शामिल 
कर सकत ेहैैं।

•	 इसके अतिरिक्त, एनसीएमसी किसी भी आसन्न या आसन्न संकट परिदृश्य से 
निपटने के लिए तत्परता का आकलन भी करता ह ैऔर यदि आवश्यक हो, तो 
तयैारियो ंमेें सुधार के लिए मार््गदर््शन प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025
•	 विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन समितियो ंऔर प्राधिकरणो ं के बीच 

स्पष्टता और समन्वय आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 का लक्ष्य 
ह।ै

•	 एनसीएमसी और उच्च स्तरीय समिति जसेै महत्वपूर््ण पूर््व-मौजूदा संगठनो ंको 
इस अधिनियम द्वारा वैधानिक दर््जजा प्रदान किया गया है।

•	 यह एनडीएमए और एसडीएमए को राष्ट्रीय और राज्य आपदा योजनाओ ंका 
सीध ेमसौदा तयैार करने का अधिकार देता ह।ै

•	 बढ़ती शहरी आपदा की कमज़़ोरियो ंसे निपटने के लिए, यह अधिनियम राज््योों  
को अपने स्वयं के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) स्थापित करने 
की अनुमति देता है और राज्य की राजधानियो ंऔर प्रमुख महानगरीय शहरो ंमेें 
शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यडूीएमए) की स्थापना का आह्वान करता है।

निष्कर््ष

राष्ट्रीय महत्व के संकटो ं के लिए बहेतर समन्वय, तत्परता और प्रतिक्रिया की 
गारंटी देकर, आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा एनसीएमसी को 
औपचारिक मान्यता प्रदान करने से भारत के आपदा प्रशासन मेें वृद्धि होगी।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	� आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 के संदर््भ मेें निम्नलिखित 
कथनो ंपर विचार करेें:

	 1. �यह उच्च-स्तरीय समिति और एनसीएमसी को वैधानिक सहायता प्रदान 
करता ह।ै

	 2. �अधिनियम के तहत एनडीएमए और एसडीएमए को सीध ेराज्य और 
राष्ट्रीय आपदा योजनाएँ बनाने का अधिकार प्रदान किया गया ह।ै

	 3. �यह भारत के प्रत्येक जिले मेें शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 
(यडूीएमए) के निर््ममाण को अधिकृत करता है।

	 4. �यह अधिनियम राज््योों  को अपने स्वयं के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल 
(एसडीआरएफ) स्थापित करने की अनुमति देता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 2, 3 और 4	 (d) 1, 2, 2 और 4 उत्तर: (b)



90� समाचारो ंमें चर्चित प्रमुख

इकाई
11 समाचारो ंमेें चर्चित प्रमुख व्यक्तित्व

श्री अरबिदंो
चर््चचा मेें क््योों : देश ने दार््शनिक और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिदंो 
को उनकी 153वी ंजयंती के अवसर पर 15 अगस्त 2025 को 
15 मिनट की एनिमटेड फिल्म ‘श्री अरबिदंो-ए कॉल टू न्यू इंडिया’ 
का प्रीमियर करके सम्मानित किया। 
श्री अरबिदंो के बारे मेें
•	 श्री अरविदं का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता मेें 

हुआ था, 7 से 21 वर््ष की आय ुतक उनकी शिक्षा इंग्ललैंड मेें हुई।
•	 वे प्रारंभिक भारतीय राष्टट्रवादी आदंोलन के एक प्रमुख नेता थ,े खासकर 1905 

और 1910 के बीच, जिन््होों ने मुख्यधारा की कागं्रेस से बहुत पहले ही ब्रिटिश 
शासन से पूर््ण स्वतंत्रता (पूर््ण स्वराज) की वकालत की थी।

•	 उन््होों ने यवुा क््राांतिकारियो ंको प्रेरित किया और अनुशीलन समिति जैसी गुप्त 
संस्थाओ ंका समर््थन किया, जिनका उद्देश्य सशस्त्र प्रतिरोध था।

•	 1908 मेें, अलीपुर बम काडं, जो एक प्रमुख राजनीतिक मुकदमा था, के दौरान 
अरबिदंो को गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर््ष के लिए जले मेें डाल दिया 
गया। जले मेें बिताया गया उनका समय उनके आध्यात्मिक जीवन मेें एक 
महत्वपूर््ण मोड़ साबित हुआ।

•	 जले मेें रहत ेहुए, उन्हहें कई गहन आध्यात्मिक अनुभव हुए, जिसके कारण उन््होों ने 
योग और आतंरिक बोध का जीवन अपना लिया।

•	 1910 मेें, उन््होों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और पूरी तरह से 
आध्यात्मिक साधना और लेखन पर ध्यान केें द्रित करने के लिए, तत्कालीन 
फ््राांसीसी उपनिवेश पाडंिचेरी चले गए।

•	 श्री अरबिदंो ने एकात्म योग नामक आध्यात्मिकता की एक अनूठी प्रणाली 
विकसित की, जिसका उद्देश्य मानव जीवन को दिव्य जीवन मेें रूपातंरित करना ह।ै

•	 उन््होों ने "द मदर" के नाम से प्रसिद्ध फ््राांसीसी आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा 
के साथ मिलकर काम किया, जिन््होों ने श्री अरबिदंो आश्रम के निर््ममाण और उनके 
दृष्टिकोण को आगे बढ़़ाने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाई।

•	 उनकी सबसे प्रसिद्ध दार््शनिक कृति "द लाइफ डिवाइन" ह,ै जो आध्यात्मिक 
विकास के उनके दृष्टिकोण को रेखाकंित करती ह।ै अन्य महत्वपूर््ण कृतियो ंमेें 
"सावित्री", “योग का संश्लेषण" और "गीता पर निबध" शामिल हैैं।

•	 उन््होों ने पत्रकारिता को राजनीतिक चेतना जागृत करने के एक साधन के रूप मेें 
इस्तेमाल किया। उन््होों ने बंदे मातरम और कर््मयोगी जैसे शक्तिशाली राष्टट्रवादी 
समाचार पत््रोों  का संपादन किया, जिन््होों ने ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की 
और देशभक्ति की भावना जगाई।

•	 उन््होों ने एक आध्यात्मिक लोकतंत्र की कल्पना की और कई नेताओ ंको प्रेरित 
किया। 1947 मेें भारत की स्वतंत्रता के दिन, उनका जन्मदिन 15 अगस्त को 
ही था और उन््होों ने इसे एक "महत्वपूर््ण संयोग" बताया।

•	 श्री अरविदं का निधन 5 दिसंबर, 1950 को हुआ। उनकी शिक्षाएं श्री अरविदं 
आश्रम और पाडंिचेरी के निकट ऑरोविले इंटरनेशनल टाउनशिप के माध्यम 
से जारी हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 श्री अरबिदंो घोष के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �वे ब्रिटिश शासन से पूर््ण स्वतंत्रता (पूर््ण स्वराज) की मागं करने वाले 
पहले व्यक्ति थ।े

	 2. �उन््होों ने बंदे मातरम और कर््मयोगी जसेै राष्टट्रवादी प्रकाशनो ंका संपादन 
किया।

	 3. उन्हहें अलीपुर बम काडं के सिलसिले मेें गिरफ्तार किया गया था।

	 4. �उन््होों ने 1920 मेें भारतीय राष्ट्रीय कागं्रेस के अध्यक्ष के रूप मेें कार््य 
किया।

उपर््ययुक्त मेें से कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल 1, 2 और 3	 (c) केवल 1 और 4

(b) केवल 2, 3 और 4	 (d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर: (a)

मखु्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न: �श्री अरबिदंो घोष न केवल एक क््राांतिकारी राष्टट्रवादी थ,े बल्कि एक दूरदर्शी 

आध्यात्मिक नेता भी थ,े जिनके विचार राजनीतिक स्वतंत्रता से भी आगे तक 
प्रसारित थ।े भारत के स्वतंत्रता संग्राम मेें उनके योगदान का आलोचनात्मक 
परीक्षण कीजिए। [250 शब्द] [15 अकं]

चंद्र शेखर आज़़ाद
चर््चचा मेें क््योों : 23 जलुाई (119वी ं जयंती) को सम्पूर््ण राष्टट्र ने 
चंद्रशेखर आज़़ाद को याद किया, जो एक निडर स्वतंत्रता सेनानी 
थ ेजिन््होों ने स्वतंत्रता संग्राम मेें भाग लिया था।

चंद्रशेखर आज़़ाद का जीवन
•	 जन्म नाम: चंद्रशेखर तिवारी
•	 जन्म: उनका जन्म 23 जलुाई 1906 को वर््तमान मध्य प्रदेश के भावरा नामक 

गावँ मेें हुआ था।
•	 परिवार: उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार मेें हुआ था। उनके पिता, 

सीताराम तिवारी, गरीब लेकिन अत्यंत सिद््धाांतवादी थ।े
•	 शिक्षा: चंद्रशेखर को शिक्षा के लिए बनारस (वाराणसी) भेजा गया। वहा,ँ वे 

राष्टट्रवादी विचारो ंसे परिचित हुए और कम उम्र मेें ही क््राांतिकारी गतिविधियो ंमेें 
शामिल हो गए।
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•	 नाम परिवर््तन: असहयोग आदंोलन (1921) मेें भाग लेने के कारण 15 वर््ष 
की आय ुमेें गिरफ्तार होने के बाद, उन््होों ने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को अपना नाम 
"आज़़ाद", पिता का नाम "स्वतंत्रता" और निवास स्थान "जले" बताया। तभी से 
वे चंद्रशेखर आज़़ाद के नाम से जाने जाने लगे।

•	 मतृ्यु: 27 फ़रवरी 1931 को अल्फ्रे ड पार््क  (अब आज़़ाद पार््क ), इलाहाबाद 
(अब प्रयागराज) मेें उनका निधन हो गया।

•	 अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार कि वे कभी जीवित नही ंपकड़़े जाएँगे, उन््होों ने 
गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली।

स्वतंत्रता संग्राम मेें उनका योगदान
•	 हिदंसु्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA): वे HSRA के एक 

प्रमुख नेता बने, जिसका उद्देश्य क््राांतिकारी गतिविधियो ं के माध्यम से ब्रिटिश 
शासन को उखाड़ फेें कना था।

•	 काकोरी षडयंत्र केस (1925): आज़़ाद काकोरी ट््ररेन डकैती के मुख्य 
षड्यं त्रकारियो ंमेें से एक थ,े जिसका उद्देश्य क््राांतिकारी गतिविधियो ंके वित्तपोषण 
के लिए सरकारी धन हड़पना था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला खान 
सहित उनके कई साथियो ंको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हहें फासंी दे दी 
गई। आज़़ाद ने गिरफ्तारी से बचत ेहुए भूमिगत गतिविधिया ँजारी रखी।ं

•	 भगत सिहं और अन्य को समर््थन: आज़़ाद ने भगत सिहं, सुखदेव, राजगुरु और 
अन्य जसेै यवुा क््राांतिकारियो ंका मार््गदर््शन किया। उन््होों ने सेेंट््रल असेेंबली बम 
विस्फोट (1929) का समर््थन और सह-योजना बनाई, जिसका उद्देश्य बिना 
किसी हताहत के "बहरो ंको सुनाना" था।

•	 गुरिल्ला यदु्ध और भमूिगत आदंोलन: आज़़ाद ने उत्तर प्रदेश और मध्य भारत 
मेें गुप्त ठिकानो ंसे भूमिगत क््राांतिकारी गतिविधियो ंऔर हथियार प्रशिक्षण का 
नेततृ्व जारी रखा। वे गिरफ्तारी से बचने की अपनी क्षमता और अपनी तीक्षष्ण 
निशानेबाजी और गुरिल्ला रणनीति के लिए जाने जाते थ।े

योगदान का महत्व
•	 अवज्ञा के प्रतीक: आज़़ाद स्वतंत्रता की अटूट भावना के प्रतीक थ।े ब्रिटिश 

शासन के विरुद्ध उनके निडर रुख ने अनगिनत यवुाओ ंको प्रेरित किया।
•	 पीढ़़ियो ंके बीच सेतु: उन््होों ने बिस्मिल जसेै पूर््व क््राांतिकारियो ंको भगत सिहं जसेै 

यवुा वर््ग से जोड़़ा।
•	 समाजवाद की ओर झुकाव: उनके नेततृ्व मेें, एचएसआरए स्वतंत्रता के बाद के 

भारत के लिए एक समाजवादी दृष्टिकोण की ओर बढ़़ा।
•	 अहिसंा का विकल्प: उनके मार््ग ने दिखाया कि स्वतंत्रता संग्राम एकागंी नही ंथा, 

बल्कि कई दृष्टिकोण थ,े जो सभी अतंिम लक्ष्य तक पहुुँचने मेें योगदान करत ेथ।े

आज के भारत के लिए सीखेें
•	 उद्देश्यपूर््ण देशभक्ति: आज़़ाद की देशभक्ति केवल भावनात्मक नही ंथी; यह 

दूरदर्शिता, योजना और बलिदान से प्रेरित थी। आज, देशभक्ति का अर््थ समाज 
मेें योगदान देना, लोकतातं्रिक मूल््योों  की रक्षा करना और कर््म के माध्यम से राष्टट्र 
की सेवा करना हो सकता है।

•	 अन्याय के विरुद्ध साहस: आत्मसमर््पण करने से इनकार और अवज्ञा का 
उनका अतंिम कार््य हमेें उत्पीड़न के विरुद्ध खड़़े होने की शिक्षा देता ह,ै चाह ेवह 
राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक।

•	 युवा जडु़़ाव: जब उन््होों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तब उनकी आय ुमात्र 
बीस वर््ष थी। उनका जीवन आज के यवुाओ ंको राष्टट्र निर््ममाण, नवाचार और 
सामाजिक कार्ययों मेें शामिल होने का आह्वान करता है।

•	 धार्मिक सीमाओ ंके पार एकता: अशफ़़ाक़उल्ला ख़़ान और अन्य लोगो ंके साथ 
आज़़ाद का सौहार््द एक धर््मनिरपेक्ष भावना को दर््शशाता ह,ै जो आज के अक्सर 
ध्रुवीकृत वातावरण मेें एक अत्यंत आवश्यक सबक है।

•	 नैतिक अखंडता: एक क््राांतिकारी होने के बावजदू, आज़़ाद के नैतिक आचार-
संहिताएँ मज़बतू थी।ं उन््होों ने कभी भी अति हिसंा का प्रयोग नही ंकिया और न 
ही कभी निर्दोषो ंको नुकसान पहुुँचाया, जिससे प्रतिरोध मेें नैतिकता के महत्व 
पर बल मिलता ह।ै

निष्कर््ष

चंद्रशेखर आज़़ाद का जीवन वीरता और आदर््शवाद का प्रतीक ह।ै ऐसे समय मेें जब 
स्वतंत्रता और लोकतंत्र को हल्के  मेें लिया जा रहा ह,ै उनके जीवन को याद करना 
हमेें स्वतंत्रता की कीमत और निडर दृढ़ विश्वास की शक्ति का एहसास कराता ह।ै 
उनके आदर््श आज भी प्रासंगिक हैैं और एक न्यायपूर््ण, समावेशी और सुदृढ़ भारत के 
निर््ममाण के लिए आवश्यक हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 चंद्रशेखर आज़़ाद किस क््राांतिकारी संगठन के सदस्य थे?

	 (a) आज़़ाद हिदं फ़़ौज

	 (b) अनुशीलन समिति

	 (c) हिदंसु्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)

	 (d) ग़दर पार्टी

उत्तर: (c)

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
चर््चचा मेें क््योों : प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 
उनकी जयंती (23 जलुाई) पर श्रद््धाांजलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता आदंोलन 
मेें उनके अद्वितीय पराक्रम और अपार योगदान की प्रशंसा की।

बाल गंगाधर तिलक का जीवन
•	 पूरा नाम: केशव गंगाधर तिलक
•	 जन्म: 23 जलुाई 1856, रत्नागिरी, महाराष्टट्र 

(तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेेंसी) मेें
•	 पारिवारिक पृष्ठभमूि: एक चितपावन ब्राह्मण परिवार 

मेें जन्मे, जो अपनी विद्वता और परंपरा के लिए जाने 
जात ेहैैं।

•	 शिक्षा:
	¾ दक्कन कॉलेज, पुण ेसे गणित मेें स्नातक।
	¾ बाद मेें गवर््नमेेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे से एलएलबी (कानून की डिग्री) की 

उपाधि प्राप्त की।
•	 युवावस्था मेें व्यक्तित्व:

	¾ अपनी तीक्षष्ण बदु्धि, दृढ़ नैतिक बोध और गहरी देशभक्ति के लिए जाने 
जात ेथ।े

	¾ प्राचीन भारतीय धर््मग्रंथो ंऔर इतिहास से गहराई से प्रभावित थ।े
•	 मतृ्यु: 1 अगस्त 1920 को, मुं बई मेें, 64 वर््ष की आय ुमेें।
•	 कारण: वर्षषों के तनाव, कारावास और तीव्र सक्रियता के कारण बिगड़त ेस्वास्थ्य 

के कारण।
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•	 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अगं्रेज़ "भारतीय अशातंि के जनक" और 
भारतीय "लोकमान्य" (जनता के प्रिय) के रूप मेें भी जानते हैैं।

शिक्षा और सामाजिक सुधार मेें भमूिका
•	 सक्रिय राजनीति मेें प्रवेश करने से पहले, तिलक का मानना ​​था कि शिक्षा राष्ट्रीय 

जागृति की नीवं है।
•	 फर्ग्यूसन कॉलेज: गुणवत्तापूर््ण, राष्टट्रवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए दक्कन 

एजकेुशन सोसाइटी (1884) और बाद मेें फर्ग्यूसन कॉलेज की सह-स्थापना 
की।

•	 उन््होों ने स्थानीय भाषा मेें शिक्षा की वकालत की, ताकि भारतीय अपनी भाषाओ ं
मेें शिक्षा प्राप्त कर सकेें  और अपनी संस्कृति  पर गर््व कर सकेें ।

•	 उन््होों ने ब्रिटिश-प्रधान शिक्षा प्रणाली के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप संस्कृ त, भारतीय 
इतिहास और विरासत को बढ़़ावा दिया।

स्वतंत्रता संग्राम मेें योगदान
•	 पत्रकारिता: तिलक न ेजनचेतना जगाने के लिए प्रेस की शक्ति का प्रयोग किया: 

केसरी (मराठी मेें) और द मराठा (अगं्रेजी मेें): ब्रिटिश नीतियो ंकी आलोचना 
करने और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए उन््होों ने ये समाचार पत्र शुरू 
किए।

•	 उन््होों ने घोषणा की: "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ह ै और मैैं इसे लेकर 
रहूूँगा!"

•	 राजनीतिक नेतृत्व और गरमपंथी पक्ष: 1900 के दशक के आरंभ मेें, कागं्रेस दो 
भागो ंमेें विभाजित हो गई: उदारवादी (जसेै गोपाल कृष्ण गोखले) याचिकाओ ं
के माध्यम से क्रमिक सुधार मेें विश्वास करत ेथ;े गरमपंथी (जसेै तिलक, बिपिन 
चंद्र पाल, लाला लाजपत राय) प्रत्यक्ष कार््रवाई और आत्मनिर््भरता मेें विश्वास 
करत ेथ।े तिलक का मानना ​​था कि स्वशासन (स्वराज) अगं्रेजो ंका उपकार नही,ं 
बल्कि एक मौलिक अधिकार ह।ै

•	 सासं्कृति क राष्टट्रवाद: भारतीयो ं मेें एकता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़़ावा देने 
के लिए गणशे चतरु्थी और शिवाजी जयंती को सार््वजनिक उत्सवो ं के रूप मेें 
पुनर्जीवित किया।

•	 कारावास और लेखन: अपने लेखन और भाषणो ं के कारण "राजद्रोह" के 
आरोप मेें कई बार गिरफ्तार हुए।

	¾ 1908: बर््ममा की माडंले जले मेें 6 वर््ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
	¾ इस दौरान उन््होों ने भगवद्गीता की व्याख्या “गीता रहस्य” लिखी, जिसमेें कर््म 

योग पर ध्यान केें द्रित करत ेहुए अकर््म की अपेक्षा कर््म पर बल दिया गया।
•	 तिलक द्वारा लिखित पुस्तकेें : गीता रहस्य, कर््म और कर््तव्य के दृष्टिकोण से 

भगवद ्गीता की व्याख्या।

योगदान का महत्व
•	 भारत के प्रथम जननेता: तिलक उन पहले नेताओ ंमेें से थ ेजिन््होों ने स्वतंत्रता 

संग्राम मेें जनता को शामिल किया और अभिजात वर््ग के प्रभत्व को तोड़़ा।
•	 सासं्कृति क जागृति: भारतीय इतिहास, धर््म और दर््शन मेें गौरव का संचार 

किया। भारतीयो ंको पहचान और आत्मविश्वास का एहसास दिलाया।
•	 भावी आदंोलनो ंकी नीवं: गाधंीजी जसेै नेताओ ंद्वारा जनआदंोलनो ंके लिए मंच 

तयैार किया। तिलक के प्रारंभिक तरीको ंसे कई रणनीतिया ँऔर विचारधाराएँ 
विकसित हुईं।

•	 राजनीतिक विचारधारा मेें बदलाव: उन््होों ने राजनीति मेें दृढ़ता का परिचय दिया 
और अगं्रेजो ंसे याचना करने के बजाय उन्हहें चुनौती दी।

•	 स्वदेशी (आत्मनिर््भरता) को बढ़़ावा: राष्ट्रीय नीति बनने से बहुत पहले ही उन््होों ने 
भारतीय निर्मित वस्तुओ ंऔर आत्मनिर््भरता की वकालत की।

आज के भारत मेें तिलक से सीखेें
•	 शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण: स्वदेशी, प्रासंगिक शिक्षा पर उनका ध्यान 

हमेें अपने मन को उपनिवेशवाद से मुक्त करने और अपनी ज्ञान प्रणालियो ंको 
महत्व देने की याद दिलाता ह।ै

•	 अन्याय के विरुद्ध आवाज़: वह निडर होकर बोलने मेें विश्वास करत ेथ,े चाह े
इसके लिए उन्हहें जले या उत्पीड़न ही क््योों  न सहना पड़़े—यह लोकतंत्र की रक्षा 
के लिए एक महत्वपूर््ण सबक है।

•	 सासं्कृति क एकता: एकता के लिए त्योहारो ं का उनका पुनरुत्थान दर््शशाता ह ै
कि कैसे संस्कृति  समावेशी रूप से उपयोग किए जाने पर एक एकीकृत और 
राजनीतिक शक्ति बन सकती है।

•	 परिवर््तन की शक्ति के रूप मेें मीडिया: राष्टट्र निर््ममाण के लिए समाचार पत््रोों  का 
उपयोग आज पत्रकारिता की शक्ति और उत्तरदायित्व की याद दिलाता ह।ै

•	 राजनीतिक कार््रवाई के लिए आध्यात्मिक शक्ति: गीता रहस्य ने इस बात पर 
ज़़ोर दिया कि आध्यात्मिकता और सक्रियता एक साथ रह सकत ेहैैं। हमेें नैतिक 
शक्ति के साथ न्याय के लिए कार््य करना चाहिए।

•	 आत्मनिर््भरता और स्वदेशी: तिलक द्वारा स्वदेशी के प्रचार की प्रतिध्वनि आज 
"मेक इन इंडिया" और वोकल फॉर लोकल जसेै आदंोलनो ंमेें दिखाई देती ह।ै

निष्कर््ष

बाल गंगाधर तिलक एक दूरदर्शी, राष्टट्रवादी, विद्वान और जन-आदंोलनकारी व्यक्ति 
थ।े उनके जीवन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बौद्धिक और भावनात्मक 
आधार तयैार किया। आज की दनुिया मेें, स्वशासन, शिक्षा, सासं्कृति क गौरव और 
नागरिक साहस के उनके आदर््श अत्यंत प्रासंगिक हैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	ब ाल गंगाधर तिलक ने मराठी मेें कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था?

	 (a) द हिदूं	 (b) केसरी

	 (c) द टाइम्स ऑफ इंडिया	 (d) प्रबदु्ध भारत

उत्तर: (b)

अटल बिहारी वाजपेयी
चर््चचा मेें क््योों : 16 अगस्त को भारत के 10वेें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 
सातवी ंपुण्यतिथि मनाई जाती ह,ै जिन्हहें उनके एकीकृत नेततृ्व 
और लोकतातं्रिक मूल््योों  के लिए याद किया जाता है।

जीवन और शिक्षा

•	 जन्म: 25 दिसंबर, 1924, ग्वालियर, मध्य प्रदेश मेें एक 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार मेें। उनके पिता, कृष्ण बिहारी 
वाजपेयी, एक स्कू ल शिक्षक थ।े

•	 स्कू ली शिक्षा: ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर और गोरखी स्कू ल मेें शिक्षा 
प्राप्त की, फिर ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (वर््तमान महारानी लक्ष्मीबाई 
कॉलेज) से हिदंी, अगं्रेजी और संस्कृ त मेें स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन््होों ने 
सिधंिया राजवंश से प्राप्त छात्रवतृ्ति की सहायता से कानपुर के डीएवी कॉलेज से 
राजनीति विज्ञान मेें स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।
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राजनीतिक शुरुआत और करियर
•	 प्रारंभिक सक्रियता: 1942 के भारत छोड़़ो आदंोलन मेें भाग लिया।
•	 राज्यसभा और लोकसभा: नौ बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा के लिए 

निर््ववाचित, जो चार दशको ंसे अधिक के संसदीय करियर को दर््शशाता ह।ै
•	 राजनीतिक यात्रा: एक पत्रकार के रूप मेें शुरुआत की और फिर 1951 मेें 

भारतीय जनसंघ मेें शामिल हो गए, जो बाद मेें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 
के रूप मेें विकसित हुई।

प्रधानमंत्री और राजनीतिक नेतृत्व के रूप मेें
कार््यकाल:
•	 1996: पहली बार 13 दिनो ंके लिए प्रधानमंत्री के रूप मेें कार््य किया।
•	 1998–1999: गठबंधन सरकार का नेततृ्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप मेें 

लौटे।
•	 1999–2004: राष्ट्रीय जनतातं्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेततृ्व करत े हुए 

पूरे पाचँ साल का कार््यकाल पूरा किया। ऐसा करने वाले पहले गैर-कागं्रेसी 
प्रधानमंत्री बने।

गठबंधन निर््ममाता:
•	 विभिन्न क्षेत्रीय दलो ंके साथ गठबंधन बनाकर भाजपा को अलगाव से निकालकर 

राजनीतिक प्रमखता तक पहुुंचाया।

आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार
•	 निजीकरण और विनिवश: विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया; बाल्को, 

हिदंसु्तान जिकं, वीएसएनएल जसेै प्रमुख सार््वजनिक उपक्रमो ं का विनिवेश 
किया गया।

•	 राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने और घाटे को कम करने के लिए राजकोषीय 
उत्तरदायित्व और बजट प्रबधन (एफआरबीएम) अधिनियम (2003) पारित 
किया गया।

•	 धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) पारित किया गया, जिससे वित्तीय 
खुफिया इकाई का गठन किया गया।

•	 बुनियादी ढाचें से संबंधित पहल:
	¾ स्वर्णिम चतरु््भभुज नेटवर््क
	¾ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

•	 दूरसंचार सुधार: राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 ने सरकारी एकाधिकार को 
समाप्त किया, टैरिफ कम किए और कनेक्टिविटी का विस्तार किया।

•	 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियो ंके समाधान के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर््ममाण कंपनियो ं
(एआरसी) की शुरुआत की गई।

आर्थिक प्रभाव
•	 प्राकृतिक आपदाओ ं और भू-राजनीतिक संघर््ष जसैी चुनौतियो ं के बावजदू 

मजबतू जीडीपी वदृ्धि (~ 6-8%), कम मुद्रास्फीति (~ 4.5%), और बहेतर 
विदेशी मुद्रा भंडार हासिल किया।

कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा
•	 परमाणु परीक्षण (पोखरण-II, 1998): भारत की सामरिक स्वायत्तता पर ज़़ोर 

दिया; सोवियत संघ ने प्रतिबधो ंको जन्म दिया, लेकिन अतंतः भारत की वैश्विक 
स्थिति को मज़बतू किया।

•	 कारगिल यदु्ध (1999): संतलुित सैन्य और कूटनीतिक रणनीति के साथ भारत 
का नेततृ्व किया, सीमाओ ंपर तनाव को टाला।

•	 पाकिस्तान के साथ कूटनीति: दिल्ली-लाहौर बस सेवा शुरू की और शातंि को 
बढ़़ावा देने के लिए आगरा शिखर सम्मेलन मेें भाग लिया।

•	 वैश्विक जडु़़ाव: 2000 मेें अमेरिकी राष्टट्रपति बिल क््लििंटन की यात्रा सुनिश्चित की, 

जो 1978 के बाद पहली यात्रा थी, जिससे भारत-अमरेिका संबंध मज़बतू हुए। 
"लुक ईस्ट" नीति के माध्यम से आसियान के साथ संबंधो ंको मज़बतू किया।

•	 विदेश मंत्री के रूप मेें, वे संयकु्त राष्टट्र महासभा मेें हिदंी मेें भाषण देने वाले पहले 
व्यक्ति थ ेऔर उन््होों ने इसे कई बार संबोधित किया।

शब््दोों , दृष्टि और मूल््योों  का व्यक्ति
•	 प्रसिद्ध कवि और वक्ता, हिदंी मेें अपने भावपूर््ण भाषणो ंके लिए जाने जात ेहैैं, 

जिनमेें अक्सर काव्यात्मक गहराई होती है।
•	 लोकतातं्रिक मूल््योों , शिष्टाचार और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जात ेहैैं, सभी दलो ंमेें 

उनका सम्मान किया जाता ह।ै
•	 समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और ग्रामीण 

उत्थान पर केें द्रित।

बाद के वर््ष और विरासत
•	 पुरस्कार:

	¾ पद्म विभूषण (1992) 

	¾ सर््वश्रेष्ठ सासंद (1994) 

	¾ भारत रत्न (2014)

•	 मतृ्यु: 16 अगस्त, 2018 को 93 वर््ष की आय ुमेें नई दिल्ली स्थित एम्स मेें 
निधन हो गया। 17 अगस्त को राजकीय सम्मान के साथ अतंिम संस्कार किया 
गया, तत्पश्चात राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर दाह संस्कार किया गया; अस्थिया ँहरिद्वार 
मेें विसर्जित की गईं। राजघाट पर "सदैव अटल" स्मारक स्थापित किया गया।

•	 स्मरण: एक दूरदर्शी नेता, सुशासन और राजनीति मेें गरिमा के प्रतीक के रूप मेें 
निरंतर स्मरण किया जाता है। 16 अगस्त को देश भर मेें श्रद््धाांजलि दी जाती ह।ै 
जन्मदिवस (25 दिसंबर) को सुशासन दिवस के रूप मेें मनाया जाता ह।ै

•	 अन्य सम्मान: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजशे पाठक की एक नई पुस्तक, 
अतलुनीय अटलजी (व्यक्तित्व, विचार और विरासत), उनके निबधो,ं भाषणो ं
और कविताओ ंको संकलित करती ह ै- जिसका उद्देश्य यवुा पीढ़़ियो ंको उनकी 
दृष्टि और विरासत के बारे मेें प्रेरित करना ह।ै

निष्कर््ष

अटल बिहारी वाजपेयी एक राजनेता से कही ंबढ़कर थ,े वे आदर्शशों, वचनो ंऔर कर्ममों 
से प्रेरित एक दूरदर्शी व्यक्ति थ।े उनकी विरासत राजनीति से परे है। वे एक ऐसे 
राजनेता थ े जिनके अखंडता, एकता और विकास के आदर््श आज भी भारत और 
उसके बाहर की पीढ़़ियो ंको प्रेरित करत ेहैैं।

यपूीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्भावित प्रश्न

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:	 अटल बिहारी वाजपेयी के बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन सही ह?ै
	 (a) �वह गैर-कागं्रेसी पार्टी से पूर््ण कार््यकाल पूरा करने वाले पहले भारतीय 

प्रधानमंत्री थ।े
	 (b) उन््होों ने संसद मेें कभी कोई पद नही ंसंभाला।
	 (c) उन्हहें 1998 मेें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
	 (d) �प्रधानमंत्री बनने से पहले उन््होों ने भारत के राष्टट्रपति के रूप मेें कार््य 

किया।

उत्तर: (a)
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नवाचार की स्वतंत्रता

I. नवाचार की मानवीय यात्रा

•	 होमो सेपियंस की एक परिभाषित विशेषता के रूप मेें नवाचार
	¾ प्रारंभिक मानव पत्थर के औज़़ार बनात ेथ ेऔर आग के प्रयोग मेें पारंगत 

थ।े
	¾ खानाबदोश समूहो ंने स्थायी कृषि समाजो ंका गठन किया।

•	 कृषि क््राांतियाँ
	¾ सिचंाई प्रणालिया ँबनाई गईं।
	¾ फ़सल चक्र अपनाया गया।
	¾ चयनात्मक घरेलूकरण का प्रयोग किया गया।
	¾ इन कदमो ं से उत्पादकता बढ़़ी और शहरीकरण एवं व्यापार को बढ़़ावा 

मिला।
•	 औद्योगिक और तकनीकी क््राांतियाँ

	¾ मशीनो,ं भाप ऊर््जजा और बड़़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत की।
	¾ डिजिटल यगु, सेवा अर््थव्यवस्थाओ,ं स्वचालन, कृत्रिम बदु्धिमत्ता और 

अतंरिक्ष अन्वेषण को जन्म दिया।
•	 वैश्विक योगदान

	¾ विभिन्न समाजो ंने मानव प्रगति मेें अद्वितीय विचार और क्षमताएँ जोड़़ीीं ।

II. भारत का नवाचार का सभ्यतागत लोकाचार
•	 विद्वान और ज्ञान नेता

	¾ पिगंला, ब्रह्मगुप्त, आर््यभट्ट और भास्कर ने गणित, ज्यामिति और खगोल 
विज्ञान को उन्नत किया।

•	 शिक्षण केें द्र
	¾ नालदा, विक्रमशिला, वल्लभी और पुष्पगिरि अतंःविषयक केें द्र थ।े
	¾ उन््होों ने वास्तुकला, धात ुविज्ञान, चिकित्सा, आयरु्वेद और भाषा विज्ञान को 

पोषित किया।
•	 ज्ञान परंपरा का लचीलापन

	¾ आक्रमणो,ं औपनिवेशिक प्रभत्व और वैश्विक व्यवधानो ंके बावजदू, भारत 
की नवाचार भावना कायम रही।

	¾ यह सभ्यतागत आधार मेें गहराई और लचीलेपन को दर््शशाता ह।ै

III. नवाचार की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकाचार
•	 विकसित भारत 2047 और स्वतंत्रता का एक नया अर््थ

	¾ स्वतंत्रता मेें अब सृजन करने, समस्याओ ंका समाधान करने तथा समाज 
को आकार देने मेें भागीदारी करने की क्षमता भी शामिल है।

•	 नवप्रवर््तन की स्वतंत्रता: समाधान बनाने, विकल््पोों की कल्पना करने और 
प्रासंगिकता बनाने का अवसर, क्षमता और अधिकार।

•	 इस स्वतंत्रता की अभिव्यक्तियाँ

	¾ स्वदेशी ज्ञान को "ग्लोकल (वैश्विक+स्थानीय)" समाधानो ं मेें परिवर्तित 
करना।

	¾ अटल टिकरिंग लैब्स, स्टार््टअप्स, इनक्यूबशेन सेेंटर।
	¾ संधारणीय कृषि का अभ्यास।

•	 विकेें द्रीकरण और वास्तविक स्वतंत्रता
	¾ नवाचार महानगरो ंसे लेकर ग्रामीण इलाको ंतक प्रसारित हो रहा है।
	¾ यह स्टार््टअप यनूिकॉर््न से लेकर स्वयं सहायता समूहो ंतक प्रसारित है।
	¾ यह विकास को वास्तविक स्वतंत्रता के रूप मेें बढ़़ावा देता है।

•	 संवैधानिक संबंध
	¾ अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार।
	¾ अनुच्छेद 21: जीवन और सम्मान का अधिकार।
	¾ अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार।
	¾ अनुच्छेद 51A: वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और सुधार करने का 

कर््तव्य।

IV. नवाचार के क्षितिज को व्यापक बनाना

(i) रणनीतिक नीति ढाचंा और बजटीय प्रोत्साहन

•	 केें द्रीय बजट 2025-26: अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान
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	¾ रणनीतिक और उभरती हुई तकनीक मेें अनुसंधान एवं विकास के लिए 
₹20,000 करोड़: एआई, क््वाांटम कंप्यूटिग, जवै प्रौद्योगिकी, अर््धचालक, 
स्वच्छ ऊर््जजा।

	¾ यह कोई सामान्य विज्ञान बजट नही ंह।ै यह प्रयोग करने, असफल होने 
और व्यावसायीकरण की स्वतंत्रता का समर््थन करता है।

•	 डीप-टेक वित्तपोषण
	¾ यह सिडबी के अंतर््गत ₹10,000 करोड़ के डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स 

(FoF) का पूरक ह।ै
	¾ डीप-टेक को लंबी अवधि की आवश्यकता होती ह ैऔर इसमेें जोखिम भी 

अधिक होता ह।ै
•	 सरकार नवाचार वित्त को लोकतातं्रिक बनाने के लिए प्रारंभिक चरण मेें एक 

समर््थक के रूप मेें आगे आती है।
•	 प्रतिभा पाइपलाइन

	¾ ₹70,000 से ₹80,000 मासिक वजीफे के साथ 10,000 पीएम रिसर््च 
फेलोशिप।

	¾ लक्ष्य: विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास मेें प्रतिभाशाली 
लोगो ंको आकर्षित करना।

	¾ संदेश: नवाचार एक राष्ट्रीय अनिवार््यता ह,ै न कि विशेषाधिकार।

(ii) एएनआरएफ और नियामक सुगमता का निर््ममाण

•	 एएनआरएफ की स्थापना (संसद, 2023)
	¾ अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) ने व्यापक 

अधिदेश के साथ एसईआरबी का स्थान लिया है।
•	 वित्तपोषण संरचना (2023–28)

	¾ एएनआरएफ फंड, इनोवेशन फंड, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान 
फंड, विशेष प्रयोजन फंड के माध्यम से ₹50,000 करोड़ का लक्ष्य।

	¾ केें द्र सरकार द्वारा पहले ही ₹14,000 करोड़ का प्रावधान किया जा चुका 
ह।ै

	¾ शेष राशि सार््वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो,ं निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्थाओ,ं 
फाउंडेशनो ंऔर अंतर््रराष्ट्रीय निकायो ंसे प्राप्त की जाएगी।

•	 नियामक चपलता
	¾ संस्थानो ंको वैज्ञानिक उपकरणो ंऔर उपभोग्य सामग्रियो ंकी खरीद के लिए 

एक उच्च सीमा तक स्वायत्तता प्राप्त ह।ै
	¾ इससे कार््यकुशलता मेें सुधार होता ह ैऔर प्रक्रियागत देरी कम होती ह।ै
	¾ विश्वास-आधारित, समावेशी नवाचार शासन की ओर बदलाव।

•	 आरडीआई योजना (01 जलुाई 2025)
	¾ केें द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ की निधि वाली अनुसंधान विकास 

और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंज़़ूरी दे दी है।
	¾ यह योजना कम या शून्य ब्याज दरो ंपर लंबी अवधि के लिए दीर््घकालिक 

वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करती है।
	¾ उद्देश्य: निजी क्षेत्र की वित्तपोषण बाधाओ ं को दूर करना; उभरत े और 

रणनीतिक क्षेत््रोों  के लिए विकास और जोखिम पँूजी प्रदान करना।
	¾ लक्ष्य: नवाचार को सुगम बनाना, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़़ावा देना और 

प्रतिस्पर््धधात्मकता को बढ़़ाना।
	¾ एएनआरएफ, आरडीआई योजना को व्यापक रणनीतिक दिशा प्रदान 

करेगा।

(iii) जमीनी स्तर पर नवाचार को मजबूत करना

•	 पारंपरिक और क्षेत्रीय ज्ञान प्रणालियाँ
	¾ भारत का अनौपचारिक क्षेत्र स्थानीय कृषि तकनीको,ं कृषक किस््मोों , पौध 

संरक्षण, मानव एवं पशु स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियो,ं स्थानीय इंजीनियरिंग और 
वस्त्र प्रौद्योगिकियो ंका उपयोग करता है।

	¾ नवाचार अक्सर दूरदराज के क्षेत््रोों  मेें रहने वाल व्यक्तियो ंऔर समुदायो ं
से उत्पन्न होत ेहैैं।

•	 राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन-भारत (एनआईएफ)
	¾ डीएसटी के अतंर््गत स्वायत्त संस्थान; लगभग 600 जिलो ंसे जमीनी स्तर 

के नवाचारो ंकी खोज और पोषण करता ह।ै
	¾ उद्योग, अनुसंधान संस्थानो,ं गैर-सरकारी संगठनो ंऔर सरकारी निकायो ं

के साथ सहयोग के माध्यम से समर््थन का एक संपूर््ण चक्र प्रदान करता ह।ै
	¾ परिणाम: 1,400 से अधिक पेटेेंट दायर, 120 से अधिक प्रौद्योगिकी 

हस््ताांतरण। कई एनआईएफ-समर्थित नवप्रवर््तको ं को पद्मश्री पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है।

	¾ यह अदृश्यता से मुक्ति ह,ै उन देशो ं के विपरीत जहा ँ नवाचार केवल 
कॉर्पोर�ेट, विशिष्ट प्रयोगशालाओ ंऔर शीर््ष विश्वविद्यालयो ंतक ही सीमित 
ह।ै

•	 उन्नत भारत अभियान (शिक्षा मंत्रालय)
	¾ शैक्षणिक संस्थानो ंको ग्रामीण भारत से जोड़ता है।
	¾ संस्थान गावँो ंके समूहो ंको गोद लेत ेहैैं, आवश्यकताओ ंका आकलन करत े

हैैं और प्रासंगिक हस्तक्षेपो ंकी रूपरेखा तयैार करत ेहैैं।

(iv) नवाचार स्वतंत्रता के मंच के रूप मेें डिजिटल सार््वजनिक अवसंरचना

•	 डीपीआई बिल््डििंग ब्लॉक्स: आधार, यपूीआई, डिजीलॉकर, ओएनडीसी 
उद्यमियो ंऔर डेवलपर््स को सक्षम बनाते हैैं।

•	 ओएनडीसी परिणाम (मार््च 2025 तक)
	¾ 7 लाख से ज़््यादा विक्रे ता और सेवा प्रदाता जडु़़े; ज़््यादातर एमएसएमई हैैं।

	¾ 20.4 करोड़ संचयी लेनदेन।

	¾ बड़़े प्लेटफ़़ॉर््म के मुक़़ाबले समान अवसर।
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•	 डिजिटल अर््थव्यवस्था का प्रक्षेप पथ
	¾ भारत की डिजिटल अर््थव्यवस्था की स्थिति रिपोर््ट 2024: डिजिटलीकरण 

मेें भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
	¾ 2030 तक, डिजिटल अर््थव्यवस्था के समग्र अर््थव्यवस्था का लगभग 

पाचँवा ँ हिस्सा होने का अनुमान ह,ै जो पारंपरिक क्षेत््रोों  से आगे निकल 
जाएगा।

•	 भारत ऊर््जजा स्टैक (IES)
	¾ ऊर््जजा क्षेत्र के लिए एकीकृत, सुरक्षित, अतंर-संचालनीय डिजिटल 

अवसंरचना, जसेै ऊर््जजा के लिए UPI।
	¾ नवीकरणीय ऊर््जजा को एकीकृत करता ह ै और DISCOM की दक्षता 

बढ़़ाता ह।ै
	¾ पारदर्शी, विश्वसनीय, भविष्य-तयैार बिजली सेवाएँ प्रदान करता है।
	¾ उदाहरण: सौर पैनल वाला एक किसान ग्रिड को अतिरिक्त बिजली देता ह ै

और सीध ेबैैंक भुगतान प्राप्त करता है।
	¾ DISCOM मागँ पर नज़र रख सकत ेहैैं, चोरी रोक सकते हैैं और समय 

पर अलर््ट भेज सकते हैैं।
	¾ विश्वसनीयता और वदृ्धि मेें सुधार करता है

(v) क्षेत्रीय गहनता: स्वास्थ्य, कृषि, एआई, क््वाांटम

•	 स्वास्थ्य सेवा (डिजिटल-प्रथम बदलाव)
	¾ आयषु्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम):

	� 20 करोड़ ABHA खात।े
	� स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (HFR) पर 3.49 लाख सुविधाएँ।
	� हले्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) पर 5.23 लाख पेशेवर।

	¾ यह अतंर-संचालन को सक्षम बनाता है, अतिरेक को कम करता ह,ै और 
टेलीमेडिसिन, ई-फार्मेसियो ं और एआई समर्थित निदान तक पहुुँच को 
आसान बनाता है।

	¾ औषधीय अनसंुधान प्रोत्साहन कार््यक्रम (पीआरआईपी): भारत को 
फार््ममा और मेडटेक मेें वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केें द्र बनाने के लिए 
₹5,000 करोड़।

	¾ डीएचआर-आईसीएमआर कार््य योजना 2024-29:

	� स्वदेशी और किफायती स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियो ंको बढ़़ावा देना।
	� प्रतिरोधी स्वास्थ्य समस्याओ ंके समाधान प्रदान करना।
	� डिजिटल स्वास्थ्य समाधानो ंको आगे बढ़़ाना।
	� अनुसंधान-आधारित कार््ययान्वयन सुनिश्चित करना।
	� प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी बढ़़ाना।
	� चिकित्सा संबंधी उपायो ंमेें तजे़़ी लाना।
	� चिकित्सा अनुसंधान मेें भारत की वैश्विक स्थिति सुनिश्चित करना।

•	 कृषि (कृषि 4.0)

	¾ कार््यबल का लगभग 42% कार््यरत ह;ै सकल घरेलू उत्पाद मेें लगभग 
18% योगदान देता ह।ै

	¾ कीटो ं का पता लगाने के लिए ड््ररोन, रिमोट सेेंसिगं, एआई और IoT-
आधारित मृदा एवं जल प्रबंधन का उपयोग करता ह।ै

	¾ योजनायेें: ड््ररोन दीदी, आकाशदूत, एग्री-इंडिया हकैाथॉन, आर््य, 
आरकेवीवाई-रफ़््तार और एग्री टेक इनोवेशन हब।

•	 स्टार््टअप समाधानो ंमेें एआई सिचंाई सलाह, मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ 
और रासायनिक उर््वरको ंके विकल्प के रूप मेें जवै-इनपुट शामिल हैैं।

•	 इन्क्यूबेशन और डीप-टेक मिशन
	¾ टियर-II और टियर-III क्षेत््रोों  मेें अटल इन्क्यूबशेन सेेंटर (एआईसी) और 

सामुदायिक नवाचार केें द्र (सीआईसी)।
	¾ अटल टिकरिंग लैब्स (एटीएल/एटीएलएस) हजारो ंस्कूल ो ंको 3डी प््रििंटर, 

रोबोटिक्स किट और विज्ञान उपकरण प्रदान करते हैैं।
	¾ ये प्रयास एनएम-आईसीपीएस (अंतर्विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियो ं

पर राष्ट्रीय मिशन) और राष्ट्रीय क््वाांटम मिशन (एनक्यूएम) के अनुरूप हैैं।
	¾ उद्देश्य: अग्रणी प्रौद्योगिकियो ंमेें नवाचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और 

संप्रभता एवं स्थिरता के लिए घरेलू क्षमता का निर््ममाण करना।

V.	 मापनीय वैश्विक प्रभाव
•	 नवाचार और आईपी स्थिति

	¾ वैश्विक नवाचार सूचकाकं 2024: भारत 39वेें स्थान पर, प्रमुख 
अर््थव्यवस्थाओ ंमेें शीर््ष पर।

	¾ डब्ल्यूआईपीओ विश्व आईपी फाइलिगं रिपोर््ट 2023: पेटेेंट फाइलिगं मेें 
भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर - अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण 
कोरिया जैसे अग्रणी देशो ंके बीच।

•	 डिजिटल तत्परता
	¾ नेटवर््क  तत्परता सूचकाकं (एनआरआई): 89वेें (2015) से 49वेें 

(2024) तक सुधार हुआ।
•	 स्टार््टअप पारिस्थितिकी तंत्र

	¾ 1.57 लाख डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार््टअप।
	¾ 100 से अधिक यनूिकॉर््न।
	¾ टियर-II और टियर-III शहरो ंसे लगभग 51% स्टार््टअप भागीदारी।
	¾ मज़बतू पेटेेंट प्रवर््तन और कम नियामक अनिश्चितता से प्रगति को बल 

मिला।

VI. सभ्यतागत जागृति और राष्ट्रीय दृष्टि
•	 आत्मशक्ति (आतंरिक शक्ति)

	¾ नवाचार का विस्तार एक गहन राष्ट्रीय जागृति को दर््शशाता ह।ै
	¾ आम नागरिक आत्मविश्वास और साहस के साथ नवाचार करत ेहैैं।

•	 गाधंीवादी महासागरीय मंडल
	¾ नवाचार प्रयोगशालाओ,ं कक्षाओ,ं खेतो ंऔर जनजातीय बस्तियो ंसे स्व-

सुदृढ़ संकेें द्रित तरंगो ंके रूप मेें फैलता ह।ै
	¾ व्यक्ति और समुदाय रचनात्मक ऊर््जजा के केन्द्र हैैं।

•	 राज्य-समाज साझेदारी
	¾ सरकार जनभागीदारी, जमीनी स्तर पर नवाचार और समुदाय-संचालित 

समाधानो ंके माध्यम से सृजन (रचनात्मक अभिव्यक्ति) को सक्षम बनाती 
ह।ै

	¾ यह रचनात्मकता का स्वराज ह ैजहा ँग्रामीण-आदिवासी नवप्रवर््तक और 
इसरो वैज्ञानिक मिलकर योगदान करते हैैं।

•	 विकसित भारत@2047 और आत्मनिर््भरता
	¾ समाज के सभी स्तरो ंपर अवसरो ंका प्रसार नवाचार को बढ़़ावा देता ह।ै
	¾ यह आत्मनिर््भरता और विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण की ओर एक 

सभ्यतागत बदलाव का प्रतीक ह।ै
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लोगो ंका पद्म (People’s PADMA)

I.	� श्री पंडी राम मंडावी - आदिवासी उपकरण निर््ममाता और लकड़़ी पर नक्काशी 
करने वाले

(i). परिचय

•	 पूरा नाम: श्री पंडी राम मंडावी
•	 स्थान: नारायणपुर, छत्तीसगढ़ (बस्तर क्षेत्र)
•	 कला विशेषज्ञता: गोडं काष्ठ शिल्प, मुरिया काष्ठ कला और बासँ के वाद्य यंत्र
•	 प्रमखु सम्मान: आदिवासी कला और शिल्प संवर््धन मेें योगदान के लिए पद्मश्री 

से सम्मानित
•	 प्रतिष्ठित कृति: बासँ की सीटी जिसे ‘सुलूर’ या ‘बस्तर बासुंरी’ के नाम से जाना 

जाता है

(ii) प्रारंभिक जीवन

•	 12 फ़रवरी 1957 को गढ़बंगाल गावँ मेें जन्म।
•	 कुशल लकड़़ी कारीगरो ंके परिवार मेें पले-बढ़़े।
•	 पिता एक प्रसिद्ध लकड़़ी नक्काशीकार थ,े जिन््होों ने यह कला उन्हहें विरासत मेें दी।
•	 बचपन से ही, लकड़़ी के कंघे और बासँ की बासुंरी बनाकर लकड़़ी की कारीगरी 

सीखने लगे।

(iii) कलात्मक कौशल और रचनाएँ

•	 वर्षषों से उन््होों ने अपने प्रदर््शनो ंकी सूची का विस्तार किया ह ैऔर इसमेें शामिल हैैं:

	¾ लकड़़ी की तलवारेें
	¾ यदु्ध कुल्हाड़़ी
	¾ धनुष और तीर
	¾ चलने मेें सहायक छड़़ियाँ
	¾ बासँ की बासुंरी

•	 प्रत्येक रचना एक वस्तु से कही ंअधिक ह—ैमुरिया जनजाति के संघर्षषों, आनंद 
और परंपराओ ंकी कहानी प्रस्तुत करती ह।ै

(iv) सासं्कृति क संरक्षण मेें योगदान

•	 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सासं्कृति क केें द््रोों  मेें मुरिया काष्ठ कला का समर््थन किया।
•	 कौशल और ज्ञान साझा करते हुए, कारीगरो ंका एक समुदाय बनाया।
•	 शिल्पकला मेें निहित आदिवासी कथाओ ंके बारे मेें लोगो ंको शिक्षित करने के 

लिए कार््यशालाओ ंऔर प्रदर््शनियो ंका आयोजन किया।
•	 अमूर््त विरासत के संरक्षण हते ुयवुा कारीगरो ंके लिए एक मार््गदर््शक के रूप मेें 

कार््य किया।

(v) मान्यता और विरासत

•	 पद्मश्री के अलावा कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए।

•	 आदिवासी सासं्कृति क विरासत के संरक्षक के रूप मेें देखे जाते हैैं।

•	 आने वाली पीढ़़ियो ंको पारंपरिक कौशल का महत्व समझने के लिए प्रेरित करत े
हैैं।

•	 उनका जीवन इस बात पर ज़़ोर देता ह ैकि अमूर््त विरासत का संरक्षण न केवल 
अतीत के सम्मान के लिए, बल्कि भविष्य के लिए सासं्कृति क आधारशिला बनाने 
के लिए भी आवश्यक है।

II. डॉ. वेेंकप्पा अबंाजी सुगातेकर - गोधंल लोक गायक

(i) परिचय
•	 पूरा नाम: डॉ. वेेंकप्पा अंबाजी सुगातकेर
•	 स्थान: बागलकोट, कर््ननाटक
•	 विशेषज्ञता: कर््ननाटक की गोधंल लोक संगीत परंपरा
•	 प्रमखु सम्मान: गोधंल लोक संगीत के संरक्षण और संवर््धन के लिए पद्मश्री से 

सम्मानित।

(ii) प्रारंभिक जीवन और संगीत यात्रा
•	 जन्म 1 मई 1943।
•	 10 वर््ष की आय ुमेें लोक संगीत का प्रशिक्षण शुरू किया।
•	 असाधारण स्मृति और सासं्कृति क विरासत के प्रति गहरा लगाव।
•	 हज़़ारो ंलोक रचनाओ ंमेें निपुणता प्राप्त, जिनमेें शामिल हैैं:

	¾ दसर पद
	¾ संथा शिशुनालार पद
	¾ वचन साहित्य
	¾ देवी पद

(iii) कलात्मक निपणता
•	 1,000 से अधिक गीत और 150 दीर््घ-रूपी पौराणिक कहानिया ँपूरी तरह से 

स्मृति से जानत ेहैैं।
•	 कहानी कहने के तत््वोों  के साथ गोधंल लोक संगीत प्रस्तुत करत ेहैैं।
•	 भक्ति गीतो,ं पौराणिक कथाओ ंऔर सासं्कृति क टिप्पणियो ंका सम्मिश्रण।

(iv) प्रशिक्षण और मार््गदर््शन

•	 1,000 से अधिक छात््रोों  को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया।
•	 गोधंल परंपराओ ंका अतंर-पीढ़़ीगत हस््ताांतरण सुनिश्चित करने के लिए समर्पित।
•	 कला को जीवित रखने के लिए लोक संगीत मेें यवुाओ ं की भागीदारी को 

प्रोत्साहित करता है।

(v) प्रदर््शन और सासं्कृति क प्रभाव
•	 कर््ननाटक भर मेें व्यापक रूप से प्रस्तुतिया।ँ
•	 गोधंल परंपराओ ंके बारे मेें जागरूकता बढ़़ाता ह ैऔर उभरत ेकलाकारो ंको 

प्रेरित करता ह।ै
•	 कर््ननाटक के लोक संगीत की एक जीवंत किंवदंती के रूप मेें मान्यता प्राप्त।
•	 82 वर््ष की आय ुमेें भी, एक सक्रिय सासं्कृति क राजदूत बने हुए हैैं।

(vi) मान्यता और विरासत
•	 सासं्कृति क योगदान के लिए 30 से अधिक पुरस्कारो ंके प्राप्तकर््तता।
•	 भारत के प्रधान मंत्री द्वारा "सासं्कृति क मशाल वाहक" के रूप मेें प्रशंसा प्राप्त।
•	 उनका समर््पण आधनुिक समाज मेें सासं्कृति क संरक्षण की शक्ति को दर््शशाता ह।ै
•	 उनका कार््य यह सुनिश्चित करता ह ैकि गोधंल लोक संगीत जीवंत, प्रासंगिक और 

सम्मानित बना रहे। 

III. ‘जनपद पद्म’ सम्मान का महत्व
•	 जमीनी स्तर के सासं्कृति क प्रतीको ंका सम्मान करता है जिनके काम अक्सर 

मुख्यधारा के मीडिया मेें अनदेखे रह जाते हैैं।
•	 संगीत से लेकर शिल्प तक, अमूर््त सासं्कृति क विरासत के संरक्षण के महत्व पर 

प्रकाश डालता ह।ै
•	 यह दर््शशाता ह ै कि समुदाय-आधारित पारंपरिक कलाओ ं के प्रति समर््पण का 

राष्ट्रीय और वैश्विक सासं्कृति क मूल्य ह।ै
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विषय 1: कृषि 4.0 - कृषि-तकनीक क््राांति की ओर

I.	 भारत मेें कृषि का महत्व
•	 रोज़गार: भारत के 42.3% कार््यबल को रोजगार देता ह।ै
•	 सकल घरेलू उत्पाद मेें योगदान: राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 

18.2%।
•	 चुनौतिया:ँ

	¾ कम उत्पादकता और उपज का अंतर (वैश्विक औसत से 20-60% कम)।
	¾ मानसून पर अत्यधिक निर््भरता (52% कृषि वर््षषा पर निर््भर)।
	¾ खंडित छोटी जोत (89.4% किसानो ंके पास <2 हेक्टेयर) ह।ै
	¾ कटाई के बाद उच्च नुकसान (सभी फसलो ंमेें 0.92% - 15.88%)।
	¾ अस्थिर कृषि आय।
	¾ पशुधन क्षेत्र के मदु्दे: चारे की कमी, पशु स्वास्थ्य देखभाल मेें अतंराल, 

कमज़़ोर आपूर्ति श््रृृंखलाएँ।

II.	प रिवर््तन की आवश्यकता
•	 बढ़ती जनसंख्या के साथ खाद्य सुरक्षा की बढ़ती मागँ।
•	 प्रौद्योगिकी अपनाने से किसानो ंकी आय बढ़ सकती ह,ै स्थिरता सुनिश्चित हो 

सकती ह ैऔर दक्षता मेें वदृ्धि हो सकती है।
•	 डिजिटल कृषि: सटीक खेती, अपशिष्ट कम करने, जलवाय ुपरिवर््तन के प्रति 

लचीलापन और बाज़़ार से जडु़़ाव के लिए AI, IoT, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, 
बिग डेटा का उपयोग।

III.	डिजिटल कृषि की अवधारणा
•	 दो पूरक प्रतिमान: ये दोनो ंमिलकर कृषि 4.0 की नीवं रखते हैैं - संस्थागत ढाचँो ं

को उन्नत करत ेहुए किसानो ंको सशक्त बनाना।

(i) स्मार््ट फ़़ार््म डिजिटलीकरण (खेत-स्तर):

•	 IoT-आधारित मृदा/फसल सेेंसर।
•	 छिड़काव/इमेजिगं के लिए ड््ररोन।
•	 स्वचालित सिचंाई।
•	 मोबाइल-आधारित फ़़ार््म प्रबंधन प्लेटफ़़ॉर््म।
•	 लक्ष्य: खेतो ं को प्रतिक्रियाशील, सटीकता-संचालित उत्पादन इकाइयो ं मेें 

बदलना।

(ii) स्मार््ट कृषि-क्षेत्र डिजिटलीकरण (पारिस्थितिकी तंत्र-स्तर):

•	 उपग्रह-आधारित फसल निगरानी।
•	 मौसम पूर््ववानुमान।
•	 ब्लॉकचेन-सक्षम आपूर्ति श््रृृंखलाएँ।
•	 बाज़़ार पहुुँच, ऋण, सब्सिडी और बीमा के लिए डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म।

•	 लक्ष्य: शासन, पारदर्शिता और प्रणालीगत समर््थन को मज़बतू करना।

IV. स्मार््ट फ़़ार््म डिजिटलीकरण - प्रमुख पहलू
•	 अपनाने का अंतर: जापान, दक्षिण कोरिया और चीन की तलुना मेें भारत मेें 

कम अपनाया गया।
•	 सं बोधित चुनौतिया:ँ

	¾ कीट नियंत्रण: कीटो ंके कारण 30-35% फ़सल का नुकसान; जलवाय ु
परिवर््तन से हमले और भी बदतर हो जात ेहैैं (प्रति +1°C वदृ्धि पर 10-
25% उपज हानि)।



‘कुर कु्षेत्र’ स  ेमहत्वपूर्ण आलेख (अ � 99

	¾ जल प्रबंधन:
	� 70-80% किसान भूजल सिचंाई पर निर््भर हैैं।

	� 17% भूजल खंडो ंका अत्यधिक दोहन हो चुका ह,ै 5% गंभीर रूप 
से समाप्त हो चुके हैैं।

	� IoT सेेंसर पानी के उपयोग को लगभग 50% तक कम कर सकत े
हैैं।

	¾ पोषक तत्व प्रबंधन: ऑप्टिकल सेेंसर सटीक उर््वरको ंका उपयोग करत ेहैैं, 
जिससे अति प्रयोग कम होता है।

	¾ खरपतवार प्रबंधन: ड््ररोन + GPS = खरपतवार मानचित्रण + लक्षित 
छिड़काव।

•	 बहुउद्देशीय उपकरण के रूप मेें स्मार््टफ़़ोन:
	¾ कैमरा: पत्ती सूचकाकं, मिट्टी के चित्र।
	¾ GPS: समस्या क्षेत््रोों  की पहचान।
	¾ एक्सेलेरोमीटर/जाइरोस्कोप: गतिविधि की निगरानी, ​​अलार््म।
	¾ QR कोड: बीज ट््ररेसेबिलिटी।

•	 स्वचालन के लाभ:
	¾ श्रम की कमी दूर होती है (90% किसान इसका हवाला देत ेहैैं)।
	¾ प्रच्छन्न बरेोजगारी कम होती है।
	¾ रोबोटिक्स और एआई उपकरणो ंसे दक्षता बढ़ती है।

•	 डिजिटल तत्परता:

	¾ 85.5% घरो ंमेें स्मार््टफोन हैैं।

	¾ 86.3% घरो ंमेें इंटरनेट की सुविधा ह।ै

	¾ ग्रामीण क्षेत््रोों  मेें 95.5% यवुाओ ं(15-29 वर््ष) के पास स्मार््टफोन हैैं।

	¾ सं भावना: हर खेत एक स्मार््टफार््म ह।ै

V.	 स्मार््ट कृषि-क्षेत्र डिजिटलीकरण - प्रणालीगत स्तर
•	 आपूर्ति श््रृृंखला: "खेत से काटें तक" पता लगाने की क्षमता के लिए ब्लॉकचेन; 

प्रामाणिकता के लिए क्यूआर कोड, निर््ययात को बढ़़ावा देना।

•	 बाजार पहुुँच: डिजिटल बाज़़ार बिचौलियो ं को कम करत े हैैं, मूल्य प्राप्ति मेें 
सुधार करते हैैं।

•	 मौसम और सलाह: कीट जोखिम, मौसम और फसल पद्धतियो ं पर एआई-
आधारित, अति-स्थानीय सलाह।

•	 जियो-टैगिंग: कृषि नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए संपत्ति ट््ररैकिग।

•	 रिमोट सेेंसिंग: उपग्रह इमेजरी के माध्यम से मिट्टी की नमी, फसल स्वास्थ्य, कीट 
प्रकोप की निगरानी।

•	 पशुधन क्षेत्र: स्वास्थ्य निगरानी, ​​चारा ट््ररैकिग, रोग का शीघ्र पता लगाना।

•	 डेयरी: गुणवत्ता और हानि मेें कमी के लिए स्वचालन।

•	 मत्स्य पालन:
	¾ मौसम अपडेट, बाजार जानकारी, डिजिटल वाणिज्य।

	¾ जल निकायो ंका मानचित्रण, पारिस्थितिक तंत््रोों  पर नज़र रखना।

	¾ स्थायी मत्स्य पालन के लिए सलाह।

•	 वेयरहाउसिंग: हानि को कम करने के लिए तापमान/आर्दद्रता निगरानी हते ुसेेंसर 
(भारत मेें अभी भी प्रारंभिक अवस्था मेें)।

VI. एग्री स्टैक इंडिया - व्यापक कृषि प्रबंधन प्रणाली (CAMS)
•	 उद्देश्य: नीति नियोजन, निगरानी और वास्तविक समय मेें निर््णय लेना।

•	 घटक:

	¾ किसान डेटाबेस: आधार-लिकं््ड आईडी, SHG/FPO सदस्यता, 
भूमिहीन श्रमिको ंकी जानकारी।

	¾ भूमि एवं  संपत् ति रिकॉर््ड: जियो-टैग किए गए भूखंड, मृदा स्वास्थ्य, जल 
संसाधन, स्वामित्व की स्थिति।

	¾ फसल/इनपुट डेटा: पैटर््न, पैदावार, उर््वरक/बीज का उपयोग, जैविक/
प्राकृतिक खेती की स्थिति।

	¾ वास्तविक समय डेटा: उपग्रह चित्र, मौसम संबंधी चेतावनिया,ँ कीट/बाढ़/
सूखे की चेतावनी।

	¾ बुनियादी ढाचँा रिकॉर््ड: बीज, उर््वरक, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, गोदाम।

	¾ बाज़़ार संपर््क  : न्यूनतम समर््थन मूल्य, मंडी मूल्य, खरीदार, खाद्य प्रसंस्करण 
इकाइया।ँ

	¾ ऋण एवं  बीमा: किसान क्रे डिट कार््ड, ऋण इतिहास, PMFBY कवरेज।

	¾ सरकारी योजनाएँ: पात्रता और शिकायत निवारण के लिए PM-
KISAN, RKVY, PKVY, SMAM लिकं।

	¾ सलाह: मौसम, फसलो,ं संधारणीय कृषि पर व्यक्तिगत एसएमएस अलर््ट।

•	 सुरक्षा उपाय: डेटा सुरक्षा, सहमति-आधारित पहुुँच, पारदर्शिता के लिए 
डैशबोर््ड। 
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VII. आगे की राह - कृषि 4.0 को मज़बूत बनाना
•	 बुनियादी ढाचँा:

	¾ ग्रामीण क्षेत््रोों  मेें हाई-स्पीड इंटरनेट मेें सुधार।
	¾ विश्वसनीय बिजली के लिए नवीकरणीय ऊर््जजा।

•	 वहनीयता और समावेशिता:
	¾ सभी किसानो ंके लिए तकनीको ंको वहनीय बनाना।
	¾ महिला किसानो,ं आदिवासी समूहो ंऔर भूमिहीन श्रमिको ंद्वारा समावेशी 

अपनाना।
•	 क्षमता निर््ममाण:

	¾ प्रशिक्षण कार््यक्रमो ंके साथ विस्तार सेवाओ ंको मज़बतू बनाना।
	¾ डिजिटल उपकरणो ंमेें किसानो ंऔर कृषि-श्रमिको ंके लिए कौशल विकास।

•	 नियमन: ड््ररोन, एआई, साइबर सुरक्षा पर स्पष्ट नीतिया।ँ
•	 सरकारी पहल:

	¾ पीएम-किसान, डिजिटल इंडिया, मृदा स्वास्थ्य कार््ड, पीएमएफबीवाई, 
किसान क्रे डिट कार््ड योजनाएँ।

	¾ डिजिटल इंडिया ने 2.5 लाख गावँो ंतक ब्रॉडबैैंड पहुुँचाया।
•	 सक्षमकर््तता के रूप मेें संस्था न:

	¾ आईसीएआर संस्थान (113), कृषि विश्वविद्यालय (74), केवीके (731)।
	¾ एफपीओ (8,875), पैक्स (1,01,524)।

•	 वैश्विक अवसर: संयकु्त राष्टट्र का 2025 अतंर््रराष्ट्रीय सहकारिता वर््ष - भारत कृषि 
प्रौद्योगिकी के लिए सहकारी समितियो ंका लाभ उठा सकता है।

VIII. निष्कर््ष
•	 कृषि 4.0 केवल तकनीक के बारे मेें नही ं ह—ैयह लचीली, संधारणीय और 

समावेशी कृषि प्रणालियो ंके बारे मेें ह।ै
•	 डिजिटल अपनाने से, भारत:

	¾ किसानो ंकी आय बढ़़ा सकता है।
	¾ खाद्य सुरक्षा को मज़बतू कर सकता है।
	¾ जलवाय-ुअनुकूल प्रथाओ ंको सुनिश्चित कर सकता है।
	¾ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कृषि-अर््थव्यवस्था का निर््ममाण कर सकता है।

•	 भारत को कृषि नवाचार मेें वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए इस बदलाव के लिए 
दूरदर्शिता, समन्वय, समावेशिता और किसान-केें द्रित ध्यान की आवश्यकता ह।ै

विषय 2: सं रक्षण कृषि पद्धतिया ँऔर परिप्रेक्ष्य

I.	प ष्ठभूमि
•	 हरित क््राांति (1960 का दशक):

	¾ पशु-आधारित निर््ववाह खेती से ऊर््जजा-गहन, रसायन-आधारित खेती की 
ओर बदलाव।

	¾ खाद्य आत्मनिर््भरता और बाद मेें अधिशेष प्राप्त हुआ।
•	 नकारात्मक परिणाम:

	¾ मृदा स्वास्थ्य क्षरण।
	¾ जल तनाव और प्रदूषण।
	¾ वाय ुगुणवत्ता मेें गिरावट।

•	 बढ़ती चिंताएं (1980 के दशक के अंत मेें):
	¾ संसाधन क्षरण और उत्पादकता मेें ठहराव की रिपोर्टटें।
	¾ स्थायी, पर््ययावरण-अनुकूल, लाभदायक प्रथाओ ं की खोज को बढ़़ावा 

मिला।

•	 सं रक्षण कृषि (सीए) का उदय:
	¾ यह शब्द 1990 के दशक मेें लोकप्रिय हुआ।
	¾ वैज्ञानिक नवाचारो ंऔर पारंपरिक कृषि प्रथाओ,ं दोनो ंपर आधारित।

II.	सं  रक्षण कृषि (सीए) के मूल सिद््धाांत
•	 FAO परिभाषा: खाद्य सुरक्षा, लाभप्रदता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण 

सुनिश्चित करने वाली एक प्रणाली।
•	 तीन प्रमखु सिद््धाांत:

	¾ न्यूनतम मृदा विक्षोभ
	� शून्य जुताई (ZT) और सीधी बवुाई का उपयोग।
	� कटाव को रोकता ह,ै कार््बनिक पदार्थथों को संरक्षित करता है।

•	 स्थायी मदृा आवरण
	¾ जैविक मल््च/अवशेष मिट्टी को धपू और बारिश से बचाता है।
	¾ नमी का संरक्षण करता ह,ै संघनन से बचाता ह,ै जवै विविधता को बढ़़ावा 

देता ह।ै
•	 फसल विविधीकरण

	¾ फसल चक्रण, विविध क्रम और अतंरफसल।
	¾ मृदा संरचना, कीट/रोग प्रतिरोधक क्षमता और उर््वरता मेें सुधार करता ह।ै

•	 समग्र दृष्टिकोण:
	¾ ये तीनो ंक्रियाएँ कृषि प्रणालियो ंमेें एक साथ लागू होती हैैं।
	¾ उत्पादकता और मृदा स्वास्थ्य मेें एक साथ सुधार करता ह।ै

III. सं रक्षण कृषि (सीए) मेें प्रमखु प्रथाएँ
•	 शून्य जतुाई (ZT):

	¾ पारंपरिक जतुाई को समाप्त करता ह।ै
	¾ बिना जतु ेखेतो ंमेें सीध ेबोए गए बीज, पराली के साथ।
	¾ शून्य जतुाई बीज-सह-उर््वरक ड््ररिल बीज और उर््वरक को कुशलतापूर््वक 

डालता ह।ै
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	¾ फसल अवशेष गीली घास के रूप मेें कार््य करत े हैैं—जल संरक्षण, 
खरपतवार नियत्रण, तापमान नियत्रण।

	¾ चावल-गेहूूँ  प्रणाली (पंजाब और हरियाणा) के लिए अवशेष जलाने को 
कम करने हेत ुमहत्वपूर््ण।

•	 फसल अवशेष प्रबंधन:
	¾ जलाए जाने के बजाय गीली घास के रूप मेें संग्रहित।
	¾ मृदा सूक्ष्मजीवी गतिविधि और कार््बनिक कार््बन मेें सुधार।
	¾ वाय ुप्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिमो ंको कम करता ह।ै

•	 फसल चक्र:
	¾ दलहनी फसलेें नाइट््ररोजन को स्थिर करती हैैं, जिससे मृदा की उर््वरता बढ़ती 

ह।ै
	¾ अवशेष वाष्पीकरण को कम करत ेहैैं → 1-2 सिचंाई की आवश्यकता 

कम होती ह।ै
	¾ मृदा को लंब ेसमय तक नम बनाए रखता है।

IV. अनसुं धान, समर््थन और अपनाना
•	 आईसीएआर की पहल:

	¾ एनआईसीआरए, एनएटीपी, एनएआईपी, सीए पर कंसोर्टियम अनुसंधान 
मंच।

	¾ 11 राष्ट्रीय स्थानो ंपर कार््यरत।
•	 अंतर््रराष्ट्रीय संस्था नो ंके साथ सहयोग:

	¾ सीएसआईएसए, बीआईएसए, सीआईएमएमवाईटी, आईआरआरआई, 
चावल-गेहूूं कंसोर्टियम।

	¾ सहभागी अनुसंधान और क्षेत्र परीक्षण।
•	 सरकारी सहायता:

	¾ कोई समर्पित सीए नीति नही,ं लेकिन योजनाओ ंके माध्यम से सहायता:
	� कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (हपै्पी सीडर, लेजर लैैंड लेवलर 

जसैी मशीनेें)।

	� फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए सब्सिडी।
	� जलवाय ुपरिवर््तन शमन योजनाएँ अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण कृषि का 

समर््थन करती हैैं।
•	 अपनाने का पैमाना:

	¾ वर््तमान मेें संरक्षण कृषि के अतंर््गत 25-30 मिलियन हके्टेयर।
	¾ 7+ लाख किसान संरक्षण का अभ्यास कर रहे हैैं।
	¾ पंजाब, हरियाणा (चावल-गेहूूं बले्ट) मेें केें द्रित।
	¾ बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य भारत, आधं्र प्रदेश, 

पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश और कोकंण मेें विस्तार।
	¾ फसलेें: गेहूूँ , चावल, मक्का, ज्वार, सरसो,ं चना।

V.	स फलता की कहानी - राजापुर गावँ (बिहार)
•	 गेहूूँ  मेें शून्य-जतुाई को 100% अपनाया गया।

	¾ 2010 से सीएसआईएसए और आईसीएआर-केवीके द्वारा समर्थित।
	¾ किसान नवंबर के मध्य तक गेहूूँ  बोत ेहैैं → अधिक उपज, कम लागत।
	¾ उदाहरण: राहुल राय, प्रगतिशील किसान:

	� पारंपरिक से स्थानातंरित → शून्य जतुाई गेहूूँ  और सीध ेबोए गए 
चावल।

	� गेहूूँ  की उपज 3.5-4 टन/हेक्टेयर (2014) से बढ़कर 5.5 टन/
हके्टेयर (2023) हो गई।

	� पड़़ोसी गावँो ंमेें संरक्षण कृषि को बढ़़ावा देने वाले एक चैैंपियन किसान 
बन गए।

VI.	सं रक्षण कृषि के लाभ
•	 उपज:

	¾ प्रारंभिक वर्षषों मेें पोषक तत््वोों  की गतिहीनता के कारण मामूली गिरावट 
देखी जा सकती है।

	¾ समय के साथ, बहेतर मृदा स्वास्थ्य और नमी से उपज मेें वदृ्धि होती है।
	¾ सिंध-ुगंगा के मैदान: शून्य जतुाई ने चावल और गेहूूँ  की उपज मेें 10-

17% की वदृ्धि की।
	¾ गेहूूँ  की उपज मेें सुधार: पारंपरिक की तलुना मेें 200-500 किग्रा/हके्टेयर 

अधिक।

•	 लागत मेें कमी:
	¾ उर््वरको,ं शाकनाशियो,ं श्रम, जल और ईंधन पर बचत।
	¾ लागत मेें कमी: प्रति हेक्टेयर 15-16%।
	¾ सिंध-ुगंगा के मैदान: प्रति हेक्टेयर औसतन ₹5,760 की बचत।

•	 जलवाय ुऔर पर््ययावरण:
	¾ कार््बन पृथक्करण: 3,667 किग्रा CO₂/हके्टेयर/वर््ष।
	¾ ~60 लीटर ईंधन/हके्टेयर की बचत (CO₂ मेें 156 किग्रा/हके्टेयर/वर््ष 

की कमी)।
	¾ पारंपरिक खेती की तुलना मेें 67% कम ईंधन की खपत।

	¾ पानी की बचत: 25-35%।

	¾ अवशेष जलाने मेें कमी → वाय ुप्रदूषण कम होता ह।ै

•	 मानवीय एवं  सामाजिक लाभ:
	¾ भूजल प्रदूषण कम होता ह।ै
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	¾ महिला किसानो ं के लिए कठिन परिश्रम कम होता ह ै (नर््सरी/जतुाई का 
काम कम होता ह)ै।

	¾ स्वच्छ वाय ुऔर सुरक्षित जल के माध्यम से जन स्वास्थ्य मेें सुधार होता ह।ै

VII. अपनाने मेें चुनौतियाँ

•	 तकनीकी और वित्तीय:
	¾ शून्य जुताई मशीनरी की उच्च लागत और सीमित पहुुँच।
	¾ छोटे किसानो ंको सामर्थथ्य के साथ संघर््ष करना पड़ता है।

•	 ज्ञान का अभाव:
	¾ किसानो ंमेें जागरूकता और प्रशिक्षण का अभाव।
	¾ सहभागी अनुसंधान, प्रदर््शन और क्षमता निर््ममाण की आवश्यकता ह।ै

•	 क्षेत्रीय मदु्दे:
	¾ छोटी और खंडित भूमि जोत।
	¾ अवशिष््टोों  (जसेै, चारा) का प्रतिस्पर्धी उपयोग।

•	 सामाजिक और सासं्कृति क प्रतिरोध: प्रथाएँ पारंपरिक कृषि मान्यताओ ं से 
बिल्कु ल भिन्न हैैं।

VIII. आगे की राह

•	 नीति और समर््थन:

	¾ संभावित गावँो ंमेें संरक्षण कृषि मशीनीकरण केें द्र स्थापित करना।
	¾ संरक्षण कृषि अपनाने के लिए स्थायी व्यावसायिक मॉडल विकसित करना।
	¾ सब्सिडी और सहायता योजनाओ ंको मज़बतू बनाना।

•	 अनसुं धान और नवाचार:
	¾ संरक्षण कृषि मेें समस्या-समाधान अनुसंधान पर ध्यान केें द्रित करना।
	¾ किसानो ंके विश्वास के लिए परीक्षणो ंऔर प्रदर््शनो ंका विस्तार करना।

•	 ज्ञान और जागरूकता:
	¾ संरक्षण कृषि अभ्यासकर््तताओ ंके लिए शिक्षण मंच।
	¾ अधिक किसान प्रशिक्षण, सहभागी विस्तार मॉडल।

•	 विस्तार क्षमता:
	¾ बंजर/परती भूमि को संरक्षण कृषि के अतंर््गत लाना।
	¾ लाभदायक फसल प्रणालियो ंको बढ़़ावा देना।

•	 भविष्य की प्राथमिकता:
	¾ संरक्षण कृषि भारत की कृषि नीति का केें द्रबिदं ुहोनी चाहिए।
	¾ स्थिरता, लाभप्रदता और अंतर-पीढ़़ीगत लाभ के लक्ष्य।
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प्लास्टिक स्वास्थ्य संकट
संदर््भ: प्लास्टिक हर जगह मौजदू ह,ै लेकिन साथ ही, इसके छिपे हुए और अक्सर 
नज़रअदंाज़ किए जाने वाले स्वास्थ्य मूल्य भी हैैं। लैैंसेट काउंटडाउन ऑन हले्थ एंड 
प्लास्टिक्स (अगस्त 2025) की एक हालिया रिपोर््ट मेें एक ऐसी बात उजागर हुई ह ै
जिस पर अक्सर ध्यान नही ंदिया जाता: प्लास्टिक से बने रसायन और माइक्रो/नैनो-
प्लास्टिक अपने पूरे जीवन चक्र मेें, उत्पादन से लेकर निपटान तक, मानव स्वास्थ्य को 
कैसे प्रभावित कर रह ेहैैं।

मखु्य निष्कर््ष
•	 जहरीले रसायनो ंसे भारी आर्थिक बोझ

	¾ प्लास्टिक मेें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तीन रसायन - पीबीडीई 
(ज्वाला रोधी), बीपीए (स्पष्टता और मजबतूी के लिए), और डीईएचपी 
(लचीलेपन के लिए) - के कारण 38 देशो ंमेें अनुमानित 1.5 ट््ररिलियन 
अमेरिकी डॉलर का स्वास्थ्य व्यय हुआ ह,ै जो दनुिया की लगभग एक-
तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।

	¾ परिप्रेक्ष्य के लिए: इतनी राशि से अगले 200 वर्षषों तक दनुिया भर मेें हर 
नवजात शिशु के टीकाकरण का खर््च उठाया जा सकता था।

•	 जोखिम सर््वव्यापकता और प्रारंभिक जीवन भेद्यता
	¾ कई प्लास्टिक रसायन अतंःस्रावी तंत्र को बाधित करत ेहैैं, और इनके संपर््क  

मेें आने से बाझंपन, कैैं सर, हृदय रोग और तंत्रिका-विकास संबंधी विकार 
हो सकत ेहैैं। यहा ँतक कि भ्रूण और नवजात शिशु भी इससे प्रभावित 
होत ेहैैं।

	¾ माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक (एमएनपी) मानव रक्त, फेफड़़ोों , 
यकृत, गुर्दे, यहा ँतक कि नवजात शिशुओ ंके मल मेें भी पाए गए हैैं।

•	 निर््ममाण एवं जीवनचक्र उत्सर््जन, पर््ययावरणीय क्षति
	¾ प्लास्टिक के उत्पादन से प्रतिवर््ष 2 गीगाटन से अधिक CO₂‑समतलु्य 

उत्सर््जन होता है, जिससे जलवाय ुपरिवर््तन मेें वदृ्धि होती है।

	¾ पेट््ररोकेमिकल या प्लास्टिक निर््ममाण सुविधाओ ंके निकट स्थित समुदायो ंको 
श्वसन संबंधी समस्या, तंत्रिका संबंधी समस्याओ ंऔर जन्म दोषो ंसहित 
गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियो ंका सामना करना पड़ता है।

•	 अपशिष्ट, माइक्रोप्लास्टिक और रोगजनको ं
	¾ अब तक उत्पादित सभी प्लास्टिक का लगभग 10% पुनर््चक्रित किया 

जाता ह।ै शेष जमा हो जाता ह ैऔर धीरे-धीरे सूक्ष्म और नैनो कणो ंमेें 
विघटित हो जाता ह।ै

	¾ जो लोग अनौपचारिक रूप से कचरा इकट्ठा करत ेहैैं और लैैंडफिल के पास 
रहत ेहैैं, उन्हहें भारी जोखिम का सामना करना पड़ता ह।ै इसके अतिरिक्त, 
प्लास्टिक कचरा मच्छर जनित बीमारियो ंको बढ़़ावा देता ह ैऔर रोगाणरुोधी 
प्रतिरोध को बढ़़ावा देता ह ैक््योों कि प्लास्टिक "प्लास्टिस्फीयर" सतह के रूप 
मेें कार््य करता ह ैजहा ँरोगाणु और जीवाण ुपनपत ेहैैं, प्रतिरोधी जीन साझा 
करत ेहैैं, आदि।

•	 नियामक अतंराल
	¾ प्लास्टिक मेें इस्तेमाल होने वाले लगभग 16,000 रसायनो ंमेें से लगभग 

75% की विषाक्तता की जाचँ कभी नही ंकी गई।
	¾ वैश्विक प्लास्टिक संधि (जो संयकु्त राष्टट्र-पर््ययावरण प्रस्तावो ं के माध्यम 

से शुरू की गई थी) से संबंधित चर््चचाओ ं मेें, स्वास्थ्य-केें द्रित अनुच्छेद 
(अनुच्छेद 19) को लेकर काफ़़ी असहमति ह:ै इस पर कोई आम सहमति 
नही ं बन पाई ह,ै कुछ देश इसे ख़त्म करना चाहत े हैैं जबकि अन्य इसे 
स्थगित करना चाहते हैैं।

प्रस्तावित समाधान

लैैंसेट रिपोर््ट और संबंधित अध्ययन प्रस्तावित करते हैैं:

•	 सबसे हानिकारक और परिहार््य प्लास्टिक उत्पादो ं और रसायनो ं पर वैश्विक 
प्रतिबंध या चरणबद्ध समाप्ति।

•	 प्लास्टिक के लिए सुसंगत डिज़़ाइन मानक ताकि वे अधिक सुरक्षित और अधिक 
चक्रीय (पुन: उपयोग, पुनर््चक्रणीयता आदि) हो।ं

•	 वित्तीय प्रवाह का संचलन: सुरक्षित प्लास्टिक, बहेतर अपशिष्ट प्रबंधन, प्रभावित 
स्वास्थ्य प्रणालियो ंके लिए अधिक धनराशि। न्यायसंगत परिवर््तन, विशेष रूप से 
कमजोर समुदायो ंके लिए।

•	 अनुकूली संधि तंत्र ताकि जसेै-जसेै विज्ञान आगे बढ़़े, संधि प्रतिक्रिया दे सके।
•	 मानव, पशु और पर््ययावरणीय स्वास्थ्य के अतंर्संबंध को मान्यता देते हुए "एक 

स्वास्थ्य" ढाचेँ को लागू करना।

मखु्य निहितार््थ

•	 जन स्वास्थ्य संकट: जिसे कभी मुख्यतः एक पर््ययावरणीय समस्या (समुद्री 
प्लास्टिक, कूड़़ा-कचरा) माना जाता था, उसके गंभीर, मात्रात्मक स्वास्थ्य 
परिणाम सामने आए हैैं - दीर््घकालिक रोगो ं का बोझ, तंत्रिका संबंधी और 
विकासात्मक प्रभाव।

•	 आर्थिक बोझ और बाह्य प्रभाव: इसकी लागत निर््ममाताओ ंया उपभोक्ताओ ंद्वारा 
खरीद के समय नही,ं बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियो,ं जनसंख्या और दीर््घकालिक 
उत्पादकता हानि द्वारा वहन की जाती है।

•	 जलवाय ु संबंध: प्लास्टिक से होने वाले उच्च ग्रीनहाउस गैस उत्सर््जन का 
जलवाय ुपरिवर््तन से संबंध ह;ै प्लास्टिक उत्पादन कम करने के सह-लाभो ंमेें 
उत्सर््जन मेें कमी शामिल ह।ै

•	 असमानता और पर््ययावरणीय न्याय: निम्न-आय वाले समुदाय, कमज़़ोर 
विनियमन या खराब अपशिष्ट अवसंरचना वाले देश, अनौपचारिक क्षेत्र असमान 
रूप से प्रभावित होते हैैं।

•	 नियामकीय पिछड़़ापन: विज्ञान ने प्रगति की ह;ै नीतिया ँउसके अनुरूप नही ंहैैं। 
कई रसायनो ंका परीक्षण नही ंहुआ ह;ै मानव अंगो ंमेें माइक्रोप्लास्टिक/नैनो 
प्लास्टिक का हाल ही मेें पता चला ह,ै फिर भी विनियमन अब गति पकड़ रहा ह।ै

चुनौतिया ँऔर अतंराल
•	 वैज्ञानिक अनिश्चितताएँ: हालाकँि कई अतंिम बिदं ु(कैैं सर, अतंःस्रावी व्यवधान 
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आदि) स्थापित हैैं, सूक्ष्म/नैनो-प्लास्टिक के लिए दीर््घकालिक प्रभाव, खुराक 
सीमा, अंतःक्रियाओ ंपर अभी भी शोध किया जा रहा ह।ै

•	 विनियमन बनाम आर्थिक हित: प्लास्टिक सस्ता और बहुमुखी ह;ै लागत, 
बनुियादी ढाचेँ की चुनौतियो ंऔर निहित जीवाश्म ईंधन हितो ंके कारण उद्योग 
विरोध कर रहा ह।ै

•	 अतंर््रराष्ट्रीय वार््तता की जटिलता: वैश्विक प्लास्टिक संधि मेें, राष््ट््रोों  के बीच इस बात 
पर मतभेद ह ै कि स्वास्थ्य प्रावधानो ंको कितनी दृढ़ता से शामिल किया जाए; 
व्यापार, लागत, संप्रभुता आदि को लेकर चितंाएँ हैैं।

•	 कार््ययान्वयन, विशेष रूप से निम्न/मध्यम आय वाले देशो ंमेें: कमज़़ोर विनियमन, 
अनौपचारिक क्षेत्र, कमज़़ोर अपशिष्ट प्रबंधन, निगरानी और प्रवर््तन का अभाव।

•	 बड़़े पैमाने पर वृत्ताकार अर््थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना: पुनर््चक्रण 
प्रौद्योगिकिया,ँ बनुियादी ढाचँा, उत्पाद डिज़़ाइन, आपूर्ति श््रृृंखला समायोजन 
महत्वपूर््ण हैैं।

क्या किया जाने की आवश्यकता है

विशेष रूप से भारत के लिए प्रासगिक, लेकिन वैश्विक स्तर पर लागू:

•	 नियामक ढाचें को मजबूत करना
	¾ उपयोग मेें आने वाले सभी प्लास्टिक रसायनो,ं विशेष रूप से अंतःस्रावी 

विघटनकारी रसायनो,ं के लिए परीक्षण और सुरक्षा मूल््याांकन अनिवार््य 
करना।

	¾ उच्च जोखिम वाले रसायनो ंपर प्रतिबंध/चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाने 
का कानून बनाना।

	¾ पैकेजिगं और डिज़़ाइन के लिए मानक निर््धधारित करेें ताकि न्यूनतम रिसाव 
और अधिकतम पुनर््चक्रण सुनिश्चित हो सके।

•	 संधियो ं/ अतंर््रराष्ट्रीय काननू मेें स्वास्थ्य को शामिल करना
	¾ वैश्विक प्लास्टिक संधि वार््तताओ ंमेें, स्वास्थ्य संबंधी सशक्त और स्पष्ट लेखो ं

पर ज़़ोर देना; स्वास्थ्य को एक वैकल्पिक या गौण मुद्दा मानने से बचना।
	¾ अनुकूली संधि धाराओ ंका उपयोग करना ताकि जसेै-जसेै विज्ञान आगे 

बढ़़े (जसेै माइक्रोप्लास्टिक के बारे मेें), संधि मेें समायोजन किया जा सके।
•	 राजकोषीय नीति और प्रोत्साहन

	¾ प्लास्टिक उत्पादन मेें प्रयकु्त जीवाश्म ईंधन फीडस्टॉक्स के लिए सब्सिडी 
हटाना; सब्सिडी/कर राहत को सुरक्षित विकल््पोों की ओर पुनर्निर्देशित 
करना।

	¾ अपशिष्ट संग्रहण अवसंरचना, वतृ्तीय अर््थव्यवस्था, सुरक्षित सामग्रियो ंमेें 
अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता।

•	 निगरानी, ​​डेटा और अनसंुधान
	¾ जोखिम संबंधी आकंड़़ोों  मेें निवेश करना, विशेष रूप से संवेदनशील आबादी 

(गर््भवती महिलाओ,ं बच््चोों ) मेें।
	¾ दीर््घकालिक प्रभावो ं को समझने के लिए दीर््घकालिक महामारी विज्ञान 

संबंधी अध्ययन।
	¾ भोजन, पानी, हवा मेें सूक्ष्म प्लास्टिक आदि की निगरानी।

•	 जन जागरूकता और व्यवहार परिवर््तन
	¾ प्लास्टिक लीचेट, माइक्रोप्लास्टिक के खतरे के बारे मेें शिक्षित करना।
	¾ उपभोक्ता वस्तुओ ं मेें विकल््पोों (जैवनिम्नीकरणीय, पुन: प्रयोज्य) को 

बढ़़ावा देना।
•	 न्यायोचित परिवर््तन और पर््ययावरणीय न्याय

	¾ प्लास्टिक उत्पादन/कचरे से प्रभावित समुदायो ं (जसेै, कारखानो ं या 
कूड़़ाघरो ंके पास) को सहायता प्रदान करना।

	¾ यह सुनिश्चित करना कि अनौपचारिक कचरा क्षेत्र को सुरक्षित कार््य 
परिस्थितियो ंऔर उचित वेतन के साथ औपचारिक रूप दिया जाए।

•	 एकीकृत “एक स्वास्थ्य” दृष्टिकोण
	¾ पर््ययावरण प्रदूषण, पशु स्वास्थ्य (वन्यजीव, पशुधन), मानव स्वास्थ्य के 

बीच संबंधो ंको पहचानना।
	¾ अतंर-क्षेत्रीय समन्वय: पर््ययावरण, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि।

भारत-विशिष्ट संदर््भ
•	 भारत मेें प्लास्टिक की खपत बहुत ज़््यादा है और प्लास्टिक कचरा बहुत ज़््यादा 

ह;ै कई शहरो ंमेें कचरा संग्रहण की व्यवस्था ठीक नही ंहै और अनौपचारिक क्षेत्र 
इसका खामियाज़़ा भुगत रहे हैैं।

•	 नियामक कदम पहले से ही मौजदू हैैं (एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध, 
रीसाइक््लििंग के नियम, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आदि), लेकिन इनका 
क्रियान्वयन ठीक से नही ंहो रहा ह ैऔर डिज़़ाइन मानको/ंरासायनिक सुरक्षा पर 
कम ध्यान दिया जा रहा है।

•	 सुरक्षित सामग्री और रीसाइक््लििंग तकनीक विकसित करने के लिए भारत के 
विनिर््ममाण पैमाने और अनुसंधान क्षमता (जैसे, आईआईटी, सीएसआईआर, 
भारतीय अनुसंधान संस्थानो ंमेें) का लाभ उठाने की संभावना ह।ै

•	 भारत वैश्विक मंचो ं (प्लास्टिक प्रदूषण पर यएूनईपी, आईएनसी) मेें मज़बतू 
स्वास्थ्य प्रावधानो ंऔर अनुकूली संधि ढाचँो ंको आगे बढ़़ाने के लिए नेततृ्व कर 
सकता ह।ै

निष्कर््ष

प्लास्टिक को लंब ेसमय से एक पर््ययावरणीय खतरे के रूप मेें समझा जाता रहा ह;ै यह 
स्वास्थ्य पर बढ़ता और गंभीर बोझ ह ै- बीमारी, विकलागंता और आर्थिक नुकसान। 
रिपोर््ट स्पष्ट करती ह ै कि जब तक नीति, उद्योग और जन जागरूकता मेें नाटकीय 
बदलाव नही ंआएगा, तब तक इसकी अदृश्य लागत बढ़ती रहेगी।

भारत और विश्व स्तर पर, वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत एक महत्वपूर््ण क्षण 
का प्रतिनिधित्व करती ह।ै इस बदलाव को समर््थन देने के लिए मज़बतू स्वास्थ्य 
संबंधी प्रावधान, अनुकूली ढाचेँ, सुरक्षा मानक और न्याय एवं वित्त सुनिश्चित करना 
आवश्यक होगा।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष

•	� प्लास्टिक मेें PBDE (ज्वालारोधी), BPA (स्पष्टता/मज़बतूी के लिए), 
DEHP (लचीलेपन के लिए) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता ह।ै

•	� संयकु्त राष्टट्र पर््ययावरण सभा द्वारा 2022 मेें वैश्विक प्लास्टिक संधि पारित की 
गई ताकि प्लास्टिक के संपूर््ण जीवनचक्र मेें प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी 
रूप से बाध्यकारी समझौता बनाया जा सके।

•	� सरकारेें पेट््ररोरसायनो ं(प्लास्टिक के लिए कच्चा माल) पर भारी सब्सिडी देती 
हैैं। 2024 मेें, अमेरिका मेें जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 43 बिलियन अमेरिकी 
डॉलर तक पहुुँच गई, जिसके 2050 तक बढ़कर 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर 
होने की उम्मीद है।

•	�फे ें क दिए गए प्लास्टिक के कंटेनर/टायर मच्छरो ं (डेेंगू, चिकनगुनिया) के 
प्रजनन स्थल बन जाते हैैं।

•	� प्लास्टिक "प्लास्टिस्फीयर" के माध्यम से रोगाणरुोधी प्रतिरोध (AMR) मेें 
योगदान देता ह ै जहा ँ बकै्टीरिया बायोफिल्म बनात े हैैं, प्रतिरोध जीन साझा 
करत ेहैैं, और एंटीबायोटिक्स/कीटनाशको ंके अवशेष जमा होत ेहैैं।

•	�लै ैंसेट ने एक संकेतक-आधारित वैश्विक निगरानी प्रणाली “स्वास्थ्य और 
प्लास्टिक पर उलटी गिनती” शुरू की है।
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अमेरिकी सहायता कटौती के मद्देनजर वैश्विक स्वास्थ्य 
की पुनर््क ल्पना

संदर््भ: वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र को पिछले कुछ वर्षषों मेें अमेरिका के महत्वपूर््ण नेततृ्व और 
वित्तीय सहायता से काफ़़ी लाभ हुआ ह।ै PEPFAR (एड्स राहत के लिए राष्टट्रपति 
की आपातकालीन योजना) और व्यापक USAID कार््यक्रमो ंजसैी पहलो ंने, विशेष 
रूप से अफ़््रीका मेें, प्रमुख रोग प्रतिक्रिया प्रयासो ंके वित्तपोषण मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई ह।ै

हालाकँि, अमेरिकी सहायता मेें हालिया कटौती ने इस स्थापित ढाचेँ को छिन्न-भिन्न कर 
दिया ह,ै जिससे चुनौतिया ँऔर नई संभावनाएँ दोनो ंसामने आई हैैं। अमेरिकी सहायता 
मेें कमी अनिश्चितता तो लाती है, लेकिन साथ ही एक अधिक लचीली, समतामूलक 
और टिकाऊ वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने का अवसर भी प्रदान करती ह।ै

अमेरिकी सहायता मेें कटौती क््योों  मायने रखती है?
•	 रोग-विशिष्ट पहलो ंपर महत्वपर््ण ऐतिहासिक निर््भरता: अफ्रीका मेें कई स्वास्थ्य 

प्रणालिया ँविशिष्ट रोगो ं(जसेै एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया) के लिए 
समर्पित निधियो ंके इर््द-गिर््द निर्मित की गई हैैं, जिन्हहें मुख्य रूप से अमेरिकी 
द्विपक्षीय पहलो ंद्वारा बल मिला ह।ै हालाकँि ये कार््यक्रम अपने विशिष्ट क्षेत््रोों  मेें 
प्रभावी हैैं, फिर भी इनके परिणामस्वरूप अक्सर अलग-थलग प्रणालिया ँबन 
जाती हैैं जिनमेें व्यापक स्वास्थ्य ढाचँो ं के साथ मज़बतू एकीकरण का अभाव 
होता ह।ै

•	 भ-ूराजनीतिक परिवर््तनो ं के प्रति संवेदनशीलता: जैसे-जसेै अमेरिकी विदेश 
नीति की प्राथमिकताएँ विकसित होती हैैं ("अमेरिका फ़र्सस्ट" दृष्टिकोण), वैश्विक 
स्वास्थ्य निधि घरेलू राजनीतिक परिदृश्य मेें बदलावो ंके प्रति संवेदनशील होती 
जाती ह।ै सहायता मेें कमी केवल वित्तीय नही ंहोती—यह वैचारिक बदलावो ं
और बदलती प्राथमिकताओ ंका संकेत देती ह।ै

•	 निरंतरता और सेवाओ ं मेें व्यवधान: जब महत्वपूर््ण निधि स्रोत अपना 
योगदान कम कर देत ेहैैं, तो चल रही पहल अपनी गति खो सकती हैैं, जिसके 
परिणामस्वरूप महत्वपूर््ण स्वास्थ्य सेवाओ ंतक पहुुँच कम हो जाती ह,ै निगरानी 
प्रणालिया ँ कमज़़ोर हो जाती हैैं, और सार््वजनिक स्वास्थ्य मेें प्राप्त प्रगति मेें 
गिरावट आती है।

बेहतर पुनर्निर््ममाण का अवसर
•	 रोग-विशिष्ट से एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियो ंतक

	¾ एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया से अलग-अलग लड़ने से आगे 
बढ़ें। इसके बजाय, प्राथमिक देखभाल, स्वास्थ्य संवर््धन और दीर््घकालिक 
देखभाल पर केें द्रित ऐसी प्रणालिया ँ बनाएँ जो लोगो ं को उनके पूरे 
जीवनकाल मेें - बचपन, वयस्कता और वदृ्धावस्था - सेवा प्रदान करेें।

	¾ बदलती जनसाखं्यिकी - वदृ्ध होती आबादी, बढ़ती गैर-संचारी बीमारिया,ँ 
सह-रुग्णता - के संदर््भ मेें यह विशेष रूप से महत्वपूर््ण ह।ै खंडित कार््यक्रमो ं
से परस्पर विरोधी सेवाएँ या अतंराल पैदा हो सकते हैैं।

•	 साझा निवेश और घरेल संसाधन जटुाना
	¾ निम्न-आय वाले देशो ंको स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत 

के रूप मेें बढ़़ाने की आवश्यकता है। इसमेें राजस्व सृजन (कर प्रणाली) मेें 
सुधार, भ्रष्टाचार मेें कमी, बहेतर आवंटन और सार््वजनिक बजट मेें स्वास्थ्य 
को प्राथमिकता देना शामिल है।

	¾ उच्च-आय वाले देशो ं की अभी भी भूमिका ह—ैलेकिन प्राथमिक 
संचालको ंकी तलुना मेें भागीदारो ंके रूप मेें अधिक। सहायता को स्थानीय 
प्राथमिकताओ ं और प्रणालियो ं के अनुरूप होना चाहिए, न कि केवल 
दाताओ ंके एजेेंडे के अनुरूप।

प्रमखु चुनौतियाँ
•	 निम्न-आय वाले देशो ंमेें राजकोषीय बाधाएँ: इनमेें से कई देशो ंके पास पहले 

से ही सीमित राजकोषीय क्षमता, उच्च ऋण भार, कमज़़ोर कर आधार और 
प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएँ (बनुियादी ढाचँा, शिक्षा, सुरक्षा आदि) हैैं। बड़़े घरेलू 
संसाधनो ंको जटुाना आसान नही ंहोगा।

•	 शासन, भ्रष्टाचार, जवाबदेही: उपलब्ध धनराशि का प्रभावी उपयोग पारदर्शी 
और कुशल संस्थानो ंपर निर््भर करता ह।ै सुशासन के बिना, सुनियोजित सुधार 
भी विफल हो सकत ेहैैं।

•	 बनुियादी ढाचँा और मानव संसाधन: रोग-केें द्रित कार््यक्रमो ंसे एकीकृत स्वास्थ्य 
प्रणालियो ं मेें परिवर््तन के लिए कुशल कार््यबल, आपूर्ति श््रृृंखला, प्राथमिक 
देखभाल बनुियादी ढाचेँ आदि की आवश्यकता होती ह,ै जो कमज़़ोर हो सकत ेहैैं।

•	 दाता के बाहर जाने के जोखिम और संक्रमण योजना: अचानक कटौती स्वास्थ्य 
प्रणालियो ंको कमज़़ोर बना सकती ह।ै सेवा प्रावधान मेें अतंराल को रोकने के 
लिए उचित योजना आवश्यक है।

•	 राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन सहभागिता: प्राप्तकर््तता और दाता दोनो ं
देशो ंमेें, राजनीतिक प्राथमिकताएँ दीर््घकालिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार के साथ 
संरेखित नही ंहो सकती हैैं। कई ज्वलंत मुद््दोों  के बीच स्वास्थ्य को प्राथमिकता 
बनाए रखना एक चुनौती ह।ै

सिफारिशेें 
•	 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) को मजबूत करना

	¾ बनुियादी स्वास्थ्य सेवाओ ंका दायरा बढ़़ाना।
	¾ निवारक और प्रोत्साहनकारी स्वास्थ्य (टीकाकरण, पोषण, जन स्वास्थ्य 

उपाय) पर ज़़ोर देना।
	¾ सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर््ममाण करना - स्थानीय क्लीनिक, सामुदायिक 

स्वास्थ्य कार््यकर््तता।
•	 स्वास्थ्य वित्तपोषण सुधार

	¾ घरेल संसाधन जटुाने मेें सुधार करना: प्रगतिशील कराधान, रिसाव को बंद 
करना, अक्षमताओ ंको कम करना।

	¾ जहा ँसंभव हो, वहा ँ निर््धधारित स्वास्थ्य निधि या सामाजिक स्वास्थ्य बीमा 
मॉडल पर विचार करना।

	¾ विखंडन से बचने के लिए संसाधनो ं (स्थानीय/क्षेत्रीय/दाता समन्वय) के 
एकत्रीकरण को प्रोत्साहित करना।

•	 लचीली, संदर््भ-संवेदनशील सहायता साझेदारियां
	¾ स्थानीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओ ं के अनुरूप, प्राप्तकर््तता देशो ं के साथ 

मिलकर तयैार की गई और स्थानीय प्रणालियो ं का सम्मान करत े हुए 
सहायता प्रदान की जाए।

	¾ केवल रोग परिणामो ंके बजाय क्षमता निर््ममाण, प्रौद्योगिकी हस््ताांतरण और 
स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने पर ज़़ोर दिया जाए।

•	 बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय सहयोग
	¾ क्षेत्रीय संस्थाओ ं (जसेै, अफ्रीका रोग नियंत्रण केें द्र, अतंर-देशीय रोग 

निगरानी नेटवर््क ) को मज़बतू बनाना।
	¾ सर्वोत्तम प्रथाओ ंको साझा करना, दवाओ ंऔर टीको ंकी सामूहिक खरीद 

करेें, ज्ञान के साझा मंच बनाना।
•	 लचीलापन और तैयारी

	¾ ऐसी प्रणालियो ंमेें निवेश करना जो झटको ंका सामना करने मेें सक्षम हो:ं 
महामारी, जलवाय ुप्रभाव, आपूर्ति श््रृृंखला व्यवधान।

	¾ निगरानी और पूर््व-चेतावनी प्रणालियो ंको मज़बतू करना।
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•	 वकालत, संचार और नागरिक सहभागिता

	¾ सुनिश्चित करना कि नागरिक मज़बतू स्वास्थ्य प्रणालियो ं के महत्व को 
समझेें—न केवल बीमारियो ंके संदर््भ मेें, बल्कि वदृ्धावस्था, दीर््घकालिक 
रोगो ंऔर मानसिक स्वास्थ्य के संदर््भ मेें भी।

	¾ सरकारो ंको जवाबदेह बनाने के लिए नागरिक समाज और सामुदायिक 
नेताओ ंसहित गठबंधन बनाना।

निष्कर््ष

अमेरिकी सहायता मेें कमी एक दोहरी चुनौती पेश करती है: इससे तात्कालिक 
कठिनाइया ँतो आ सकती हैैं, लेकिन साथ ही यह वैश्विक स्वास्थ्य संस्थानो ंमेें सुधार का 
एक दरु््लभ अवसर भी प्रदान करती है ताकि लचीलापन, समानता और आत्मनिर््भरता 
बढ़़ाई जा सके। बाहरी दाताओ ंपर निर््भरता से हटकर प्राथमिक देखभाल पर केें द्रित 
और सामुदायिक आवश्यकताओ ं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर स्थापित, समेकित 
स्वास्थ्य प्रणालिया ँस्थापित करने से वैश्विक स्वास्थ्य को भू-राजनीति और आर्थिक 
उतार-चढ़़ाव के प्रभावो ंसे बचाने मेें मदद मिलेगी।

अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्निर््ममाण के लिए, वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय को दूरदर्शिता, 
विनम्रता और सामूहिक कर््तव्यबोध के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर इसे सही ढंग से 
लागू किया जाए, तो भविष्य की स्वास्थ्य प्रणालिया ँन केवल सहायता मेें कटौती का 
सामना कर सकेें गी, बल्कि परिणामस्वरूप और भी मज़बतू बन सकेें गी।

प्रारंभिक परीक्षा विशेष
•	� PEPFAR (एड्स राहत के लिए राष्टट्रपति की आपातकालीन योजना) एक 

अमेरिकी वित्त पोषित वैश्विक एचआईवी/एड्स पहल है।
•	� अमेरिका वैश्विक स्वास्थ्य कार््यक्रमो,ं विशेष रूप से अफ्रीका मेें, के लिए सबसे 

बड़़ा द्विपक्षीय दाता ह।ै
•	� रोग-विशिष्ट ऊर्ध्वाधर कार््यक्रम (जसेै एचआईवी, टीबी, मलेरिया) अक्सर 

खंडित स्वास्थ्य प्रणालियो ंका निर््ममाण करत ेहैैं।
•	� 2020 के बाद अमेरिकी सहायता मेें कटौती ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और 

प्रणाली के वित्तपोषण को प्रभावित किया ह।ै
•	�प्रा थमिक स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य प्रणाली के लचीलेपन की आवश्यकता पर 

बल देता ह।ै
•	� निम्न और मध्यम आय वाले देशो ं(LMIC) द्वारा घरेलू संसाधन जटुाने की 

वकालत करता ह।ै
•	� वैश्विक स्वास्थ्य मेें एक "साझा नेततृ्व" का सुझाव दिया गया ह,ै जो अमेरिका-

केें द्रित मॉडल से हटकर हो।
•	� स्वास्थ्य प्रणाली के डिज़़ाइन मेें "एकल स्वास्थ्य" दृष्टिकोण और महामारी की 

तयैारी को बढ़़ावा देता ह।ै
•	� वैश्विक स्वास्थ्य मेें क्षेत्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थानो ं (जसेै, अफ्रीका 

सीडीसी) की भूमिका बढ़़ाएँ।
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'इकोनामॅिक एंड पालॅिटिकल वीकली' 
के महत्वपूर््ण आलख (अगस्त 2025)

लिगं आधारित मीडिया और भारत की विधायी प्रतिक्रिया की 
प्रभावशीलता

संदर््भ: हाल ही मेें, मीडिया द्वारा महिलाओ ंको लगातार वस्तु के रूप मेें प्रस्तुत करने 
के कारण भारत की असंगत कानूनी प्रतिक्रिया पर चितंाएं उत्पन्न हुई हैैं, जो यनूेस्को के 
1979 के शोध और 1995 के बीजिगं घोषणापत्र के बाद से देखा गया ह।ै

मीडिया और लिगं
•	 संयकु्त राष्टट्र (यएून) महिला स्थिति आयोग 2023 के 67वेें वार्षिक सत्र के 

दौरान, महासचिव के प्रौद्योगिकी दूत ने हाल ही मेें इस बात पर ज़़ोर दिया कि 
कैसे तकनीकी प्रगति ने महिलाओ ंको वस्तु के रूप मेें देखने की प्रवतृ्ति को बढ़़ावा 
दिया ह ैऔर उन्हहें राजनीतिक क्षेत््रोों  मेें भाग लेने से रोका ह।ै

•	 यनेूस्को अध्ययन:
	¾ संयकु्त राष्टट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सासं्कृ तिक संगठन (यनूेस्को) ने 1979 

मेें मीडिया मेें महिलाओ ंके चित्रण पर अध्ययन प्रस्तुत किए, जिन्हहें इस 
विषय पर पहली चर््चचा माना जा सकता है।

	¾ अध्ययन के अनुसार, मास मीडिया के मनोरंजन कार््यक्रमो ंमेें महिलाओ ंको 
दो तरह से चित्रित किया जाता ह:ै पहला, सजावटी वस्तुओ ंके रूप मेें, और 
दूसरा, ऐसे बदकिस्मत लोगो ंके रूप मेें जो अपनी भावनात्मक और वित्तीय 
ज़रूरतो ंके लिए अपने परिवार पर निर््भर रहत ेहैैं (गैलाघर 1979)।

•	 बीजिगं घोषणा:
	¾ 1995 मेें बीजिगं मेें आयोजित संयकु्त राष्टट्र के चौथ ेविश्व महिला सम्मेलन 

मेें बीजिगं घोषणापत्र और कार््य मंच को अपनाया गया।
	¾ इस घोषणापत्र मेें महिलाओ ं को आधुनिक विश्व की विकासात्मक 

गतिविधियो ंमेें सम्मानजनक योगदानकर््तता के रूप मेें चित्रित करने पर ज़़ोर 
दिया गया और अनुच्छेद 243(डी) और 244(ए) के अनुसार, सरकार 
से यह अपेक्षा की गई कि वह मीडिया मेें महिलाओ ंको यौन वस्तुओ ंऔर 
उपभोग की वस्तुओ ंके रूप मेें चित्रित करने से परहजे़ करे।

	¾ महिलाओ ंके वस्तुकरण के खतरे से निपटने के लिए, घोषणापत्र मेें यह भी 
सिफारिश की गई कि राज्य विज्ञापन और मीडिया को नियंत्रित करने के 
लिए कानूनो ंऔर स्व-नियमन को एक उपकरण के रूप मेें इस्तेमाल करेें।

	¾ महिलाओ ं की स्थिति पर आयोग के 67वेें सत्र मेें, बीजिगं घोषणा के 
पारित होने के तीस वर्षषों के बाद, वस्तुकरण से निपटने के लिए एक उचित 
प्रतिक्रिया के रूप मेें बीजिगं घोषणाओ ंका पालन करने की आवश्यकता 
की पुनः पुष्टि की गई (संयकु्त राष्टट्र 2023)।

समाज पर अनियंत्रित वस्तुकरण के प्रभाव
•	 अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार, 

मीडिया द्वारा महिलाओ ं को लगातार वस्तु के रूप मेें प्रस्तुत किए जाने और 
समाज द्वारा ऐसी सामग्री के अप्रतिबंधित प्रदर््शन के परिणामस्वरूप महिलाओ ं
का अमानवीकरण हो रहा ह।ै

•	 उन्हहें एक वस्तु की तरह समझकर उनका अमानवीकरण करने से यौन हिसंा को 

बढ़़ावा मिलता ह,ै खासकर पुरुषो ंद्वारा, बलात्कार की संस्कृ ति को बढ़़ावा मिलता 
ह ैऔर इस प्रकार महिलाओ ंके खिलाफ अपराधो ंमेें उल्लेखनीय वदृ्धि होती है।

•	 भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर््ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, 2020 मेें 
भारत मेें महिलाओ ंके खिलाफ अपराधो ंमेें 6.7% की वदृ्धि हुई। यौन उत्पीड़न, 
ताक-झाकं और पीछा करना उन 87,823 अपराधो ं मेें शामिल थ े जिनमेें 
"महिलाओ ंपर उनकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला" शामिल था।

•	 महिलाओ ंके वस्तुकरण का चुनावो ंमेें महिला उम्मीदवारो ंकी व्यवहार््यता को 
कम करने पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ सकता ह ै - मीडिया दर््शको ं का ध्यान 
राजनीतिक योगदान से हटाकर उनके रूप-रंग पर केें द्रित करता ह।ै

मीडिया द्वारा चित्रण से संबंधित भारतीय कानून - प्रभावशीलता और खामियां
•	 केबल टेलीविजन नेटवर््क  (विनियमन) अधिनियम, 1995: यह नियम केबल 

टेलीविजन (टीवी) की सामग्री को नियंत्रित करता ह ैऔर ऐसे किसी भी कार््यक्रम 
के प्रसारण पर रोक लगाता ह ैजो आपत्तिजनक या अवाछंनीय हो, शालीनता या 
शिष्टाचार का उल्लंघन करता हो, या जिसमेें ऐसी कोई सामग्री हो जो हिसंा को 
भड़का सकती हो या प्रोत्साहित कर सकती हो या कानून-व्यवस्था बनाए रखने 
मेें बाधा डाल सकती हो।

•	 भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की संहिता: दिशानिर्देश के 
अध्याय 2 मेें इस बात पर ज़़ोर दिया गया ह ै कि विज्ञापनो ंमेें महिलाओ ंको 
आपत्तिजनक तरीके से चित्रित नही ंकिया जा सकता।

•	 महिलाओ ं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986: यह कानून 
प्रकाशनो,ं विज्ञापनो,ं लेखो,ं चित््रोों , आकृतियो ंऔर अन्य मीडिया मेें महिलाओ ं
के अपमानजनक चित्रण पर रोक लगाता ह,ै और ऐसा करने पर दंड का भी 
प्रावधान करता ह।ै लेकिन यह अधिनियम केवल प््रििंट मीडिया पर लागू होता ह।ै

•	 सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया आचार संहिता और मध्यस्थ 
दिशानिर्देश) विनियम, 2021: नियम 3(1)(बी)(ii) के अनुसार, ये विनियम 
सोशल मीडिया सहित डिजिटल मीडिया प्लेटफार्ममों को नियंत्रित करत ेहैैं, और 
ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगात ेहैैं जो किसी अन्य व्यक्ति की 
गोपनीयता का उल्लंघन करती ह,ै जिसमेें शारीरिक गोपनीयता भी शामिल ह,ै या 
जो लैैंगिक आधार पर अपमानजनक या परेशान करने वाली ह।ै

आग की राह 
भारतीय संदर््भ मेें, अत्यधिक सामग्री को नियंत्रित करना एक सार््थक विचार हो सकता 
ह,ै खासकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसी सामग्री को सेेंसर करने की बढ़ती 
प्रवतृ्ति और हाल ही मेें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2021 सूचना प्रौद्योगिकी नियमो ं
के और अधिक कड़़े प्रवर््तन को अनिवार््य करने के निर््णय के आलोक मेें। एक बार जब 
ये नियम वैधता की कसौटी पर खरे उतर जात ेहैैं, तो इन नियमो ंका उपयोग वस्तुकरण 
और अश्लीलता के खतरो ंसे सफलतापूर््वक निपटने के लिए किया जा सकता है।

भारत मेें उच्च शिक्षा का संकट
संदर््भ: भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अतीत मेें, सौम्य शक्ति और शैक्षणिक उत्कृ ष्टता 
का प्रतीक रही ह।ै आज, यह स्वयं को एक गहरे संकट से जझूती हुई पाती ह।ै बढ़त े
राजनीतिक हस्तक्षेप, कमज़़ोर विनियमन, अपर््ययाप्त वित्त पोषण और घटती स्वायत्तता 
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के कारण गुणवत्ता मेें गिरावट आई ह।ै चँूकि भारत 2047 तक एक विकसित राष्टट्र 
बनने का लक्ष्य रखता है, इसलिए उच्च शिक्षा मेें सुधार अनिवार््य ह।ै

पृष्ठभमूि

•	 विकास मेें शिक्षा की भमूिका: शिक्षा, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, एक मंच 
तयैार करती है, जबकि उच्च शिक्षा नवाचार, उत्पादकता और मानव पूंजी 
विकास के लिए "अग्रणी" आधार तयैार करती ह।ै

•	 वैश्विक सबक: पूर्वी एशियाई देशो ंने मध्यम आय के जाल से बचने के लिए उच्च 
शिक्षा मेें पर््ययाप्त निवेश किया। अगर भारत मेें इस तरह का ज़़ोर नही ंदिया गया, 
तो भारत अभी भी पिछड़ सकता है।

संकट के लक्षण

1.	 पहुुँच बनाम गुणवत्ता

	¾ सभी शैक्षणिक संस्थानो ंमेें नामाकंन बढ़़ा है, फिर भी शिक्षा की गुणवत्ता मेें 
परिवर््तन और गिरावट जारी है।

	¾ निजी संस्थान पहुुँच और गुणवत्ता प्रदान करने मेें अग्रणी हैैं, लेकिन 
उनमेें आमतौर पर मानको ंका अभाव होता ह,ै दूसरी ओर, सार््वजनिक 
विश्वविद्यालय संसाधनो ंकी कमी से जूझ रहे हैैं।

2.	 ब््राांड का प्रभाव कम होना

	¾ आईआईटी, आईआईएम और आईआईएसईआर के तजेी से विस्तार के 
कारण गुणवत्ता मेें असंगति आई है और ब््राांड इक्विटी मेें गिरावट आई है।

3.	 प्रतिभा पलायन

	¾ विदेश मेें पढ़ने वाले भारतीय छात््रोों  की संख्या 50,000 (2000) से 
बढ़कर 900,000 (2023) हो गई है।

	¾ केवल लगभग 20% ही भारत लौटत ेहैैं; शेष विदेश मेें बस जात ेहैैं।

4.	 घटती अतंर््रराष्ट्रीय प्रतिष्ठा

	¾ भारतीय विश्वविद्यालयो ंमेें अध्ययनरत विदेशी छात््रोों  की संख्या मेें कमी 
आई, जिससे गुणवत्ता मेें कमी की धारणा का संकेत मिलता ह।ै

5.	 संसाधन की कमी

	¾ धन की कमी, राजनीतिक अनुमोदन और शिक्षाविदो ंकी सीमित स्वायत्तता 
के कारण अनुसंधान सीमित है।

राजनीतिक घुसपैठ और संस्थागत अधिकार 
•	 नियकु्तिया:ँ कुलपतियो,ं शिक्षको ंऔर प्रशासको ंकी नियकु्तिया ँपेशेवर मानको ं

और मानदंडो ंके बजाय राजनीतिक निष्ठा से निर््धधारित होती रही हैैं और होती 
रहेेंगी।

•	 विनियम: यजूीसी लाइसेेंसदाता, नियामक और वित्तपोषक बन गया ह ै- जिसके 
परिणामस्वरूप सरकारी प्रशासन और विनियमन के अधिदेश के लाभ के लिए 
अत्यधिक केें द्रीकरण हो रहा है, जिसमेें कोई जाचँ-पड़ताल और संतुलन नही ंह।ै

•	 यूजीसी विनियम, 2025 का मसौदा: शिक्षको ं की नियकु्ति और शासन मेें 
विश्वविद्यालयो ंकी भूमिका कम करना और शिक्षको ंकी नियकु्ति मेें सरकार की 
भूमिका बढ़़ाना।

•	 परीक्षाएँ और प्रवेश: एनटीए (नीट, जईेई, सीयईूटी) के अतंर््गत केें द्रीकरण 
हुआ ह,ै जिसमेें लीकेज, कुप्रबंधन और परीक्षा एवं प्रवेश मेें विश्वास को कम 
करना शामिल ह।ै

•	 स्वायत्तता: स्वायत्तता को कम कर दिया गया ह,ै जिसमेें निर््धधारित पाठ्यक्रम, 
वाद-विवाद पर प्रतिबंध और "सरकार विरोधी" गतिविधियो ंके लिए शिक्षको ं
की जाचँ और निगरानी शामिल है।

आग की राह 
•	 जवाबदेही के साथ स्वायत्तता सुनिश्चित करना

	¾ विश्वविद्यालयो ंको शासन, वित्त और शैक्षणिक मामलो ंमेें स्वायत्तता होनी 
चाहिए, लेकिन प्रभावी, पारदर्शी शासन और स्थापित रैैंकिग के माध्यम से 
उन्हहें जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए।

•	 यूजीसी मेें सुधार
	¾ संस्थाओ ं के मानकीकरण के स्थान पर विकेें द्रीकरण, विविधता और 

बहुलवाद को प्रोत्साहित करके नियामक, वित्तपोषक और मूल््याांकनकर््तता 
की भूमिकाओ ंको अलग-अलग किया जाना चाहिए।

•	 अनदुान
	¾ अनुसंधान एवं विकास पर व्यय बढ़़ाएं और बुनियादी अनुसंधान को 

समर््थन देना।

•	 नियकु्तियो ंका राजनीतिकरण न करना
	¾ योग्यता के आधार पर संकायो ंकी नियकु्ति के लिए डोमेन विशेषज््ञोों  से बनी 

स्वतंत्र खोज समितिया ंबनाएं।
•	 भारतीय विश्वविद्यालयो ंका वैश्वीकरण

	¾ गुणवत्ता मानको ंमेें सुधार, गुणवत्तापूर््ण संस्थानो ंमेें निवेश और नियमो ंमेें 
बदलाव करके विदेशी छात््रोों  को आकर्षित करना।
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इकाई
16 त्वरित पुनरीक्षण (क्विक रिवीजन)

अगस्त माह के महत्वपर््ण दिवस

दिनाकं दिवस विवरण
1 अगस्त वर्लल्ड लंग के कैैं सर डे •	 विषय: स््ट््राांगर टूगैदर: यनूाइटेड फॉर लंग कैैं सर अवेयरनेस 

•	 एकजटु कार््रवाई पर ज़़ोर: जागरूकता, शीघ्र पहचान, अनुसंधान, कलंक से लड़ना; देखभाल तक 
समान पहुुँच के लिए प्रयास करना।

1 अगस्त वर्लल्ड वाइड वेब डे •	 विषय 2025: “भविष्य को सशक्त बनाना: एक समावेशी, सुरक्षित और मुक्त वेब बनाना"।
•	 डिजिटल विभाजन को पाटने, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और वेब को मुक्त और 

समावेशी बनाए रखने पर ध्यान केें द्रित करना।

6 अगस्त हिरोशिमा दिवस •	 हिरोशिमा दिवस (6 अगस्त, 1945): प्रथम परमाण ुबमबारी का प्रतीक; शातंि और परमाण-ु
विरोधी आदंोलन का प्रतीक।

•	 विषय 2025: "परमाण ु हथियार रहित विश्व की ओर"; एनपीटी, सीटीबीटी और भारत की 
एनएफय ूनीति से संबंध।

7 अगस्त 11वा ंराष्ट्रीय हथकरघा दिवस •	 विषय: "हथकरघा: महिला सशक्तिकरण, राष्टट्र सशक्तिकरण।"
•	 यह राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली मेें मनाया गया।
•	 यह 1905 मेें स्वदेशी आदंोलन की शुरुआत का स्मरण कराता ह,ै जिसने हथकरघा उद्योग और 

स्वदेशी उत्पादो ंके उपयोग को बढ़़ावा दिया।

7 अगस्त सतत कृषि दिवस •	 महाराष्टट्र सरकार डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी मनाएगी, जो भारत की हरित क््राांति 
के पीछे प्रेरक शक्ति थ।े

•	 भारतीय कृषि के क्षेत्र मेें उनकी सेवाओ ंके लिए, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को 2024 का भारत 
रत्न प्रदान किया गया।

•	 संयकु्त राष्टट्र पर््ययावरण कार््यक्रम ने उन्हहें “आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक” कहा है।

9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्लल्डस 
इंडीजिनियस पीपल्स

•	 विषय: स्वदेशी लोग और कृत्रिम बदु्धिमत्ता: अधिकारो ंकी रक्षा, भविष्य को आकार देना।
•	 इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप मेें भी जाना जाता है।

12 अगस्त अतंर््रराष्ट्रीय यवुा दिवस •	 विषय: सतत विकास लक्षष्ययों और उससे आगे के लिए स्थानीय यवुा कार््य।
•	 नैरोबी, केन्या मेें यएून-हबैिटैट के साथ साझदेारी मेें एक आधिकारिक समारोह का आयोजन 

किया गया।

23 अगस्त दूसरा राष्ट्रीय अतंरिक्ष दिवस •	 विषय: आर््यभट्ट से गगनयान तक: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओ ंतक।
•	 यह चंद्रयान-3 के विक्रम लैैंडर की ‘शिव शक्ति’ बिदं ु(स्टेशन शिव शक्ति) पर सफल सॉफ्ट 

लैैंडिगं और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर की तनैाती की याद मेें मनाया जाता ह।ै
•	 भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला 

पहला देश बन गया।

29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस •	 विषय: एक घंटा, खेल के मैदान मेें।
•	 फिट इंडिया मिशन द्वारा आयोजित समारोह।
•	 यह मेजर ध्यानचंद की 120वी ंजयंती का प्रतीक ह।ै
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समाचारो ंमेें महत्वपर््ण शिखर सम्मेलन

क्र. सं. शिखर सम्मेलन विवरण

1. ‘यनूेस्को के विश्व स्मृति अतंर््रराष्ट्रीय रजिस्टर मेें भगवद ्गीता और 
नाट्य शास्त्र का अकंन’ विषय पर संगोष्ठी

•	 इसका आयोजन इंदिरा गाधंी राष्ट्रीय कला केें द्र (आईजीएनसीए) द्वारा किया गया 
था।

•	 हाल ही मेें, भगवद ्गीता और नाट्यशास्त्र की पाडुंलिपियो ंको यनूेस्को के विश्व स्मृति 
रजिस्टर 2025 मेें शामिल किया गया।

•	 इससे इस रजिस्टर मेें भारत के कुल अभिलेखो ंकी संख्या 14 हो गई है।

2. फिलीपीसं के राष्टट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा •	 यह यात्रा भारत और फिलीपीसं के राजनयिक संबंधो ंकी 75वी ंवर््षगाठं के उपलक्ष्य 
मेें आयोजित की गई और इस अवसर पर एक संयकु्त स्मारक डाक टिकट जारी 
किया गया।

•	 दोनो ंदेशो ंने कई क्षेत््रोों  मेें दीर््घकालिक सहयोग को बढ़़ावा देने के लिए औपचारिक 
रूप से एक रणनीतिक साझदेारी का गठन किया।

3. “महत्वपूर््ण खनिज: अन्वेषण और दोहन” पर राष्ट्रीय सम्मेलन •	 स्थान: जबलपुर, मध्य प्रदेश।
•	 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 175वेें स्थापना वर््ष समारोह के एक 

भाग के रूप मेें आयोजित।

4. खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वा ं अतंर््रराष्ट्रीय 
ओलंपियाड, 2025

•	 इसकी मेजबानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेेंटल रिसर््च (टीआईएफआर) के तहत 
होमी भाभा सेेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (एचबीसीएसई) द्वारा की गई थी।

•	 स्थान: मुं बई;
•	 विषय : वसुदैव कुटंुबकम।

5. 15वा ंभारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन •	 स्थान: टोक्यो, जापान।
•	 अगले दशक के लिए भारत-जापान संयकु्त दृष्टिकोण: आर्थिक साझदेारी, आर्थिक 

सुरक्षा, गतिशीलता, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और लोगो ं के बीच जडु़़ाव मेें 
सहयोग के लिए 10-वर्षीय योजना।

•	 सुरक्षा सहयोग पर संयकु्त घोषणा।
•	 विश्वसनीय एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़़ावा देने के लिए भारत-जापान एआई 

पहल।

समाचारो ंमेें चर्चित पुरस्कार 

क्र. सं. पुरस्कार विजता विवरण
1. राजभाषा कीर्ति 

पुरस्कार
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 

(डीएआरपीजी)
•	 300 से कम कर््मचारियो ंवाले मंत्रालयो/ंविभागो ंको राजभाषा के रूप मेें 

हिदंी के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए दिया जाता ह।ै
•	 गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रदान किया गया।
•	 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने लगातार 

दूसरे वर््ष यह पुरस्कार जीता है।
2. SCOPE एमिनेेंस 

अवार््डड््स
एचएएल (महारत्न/नवरत्न सार््वजनिक क्षेत्र के 

उद्यमो ंमेें संस्थागत उत्कृष्ट ता;
गोवा शिपयार््ड लिमिटेड (महिला 

सशक्तिकरण)

•	 सार््वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (SCOPE) द्वारा प्रदान किया गया।
•	 वित्त मंत्रालय के सार््वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा समर्थित।

3. 43वाँ लोकमान्य 
तिलक राष्ट्रीय 
पुरस्कार

•	 देश की उन्नति मेें उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान मेें, केें द्रीय सड़क 
परिवहन और राजमार््ग मंत्री, नितिन गडकरी को यह पुरस्कार प्रदान किया 
गया।

•	 लोकमान्य तिलक स्मारक ट््रस्ट द्वारा प्रदान किया गया।
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4. अतंर््रराष्ट्रीय वास्तुकला 
पुरस्कार 2025 
(परिवहन श्रेणी)

•	 लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अतंर््रराष्ट्रीय हवाई अड्डे, गुवाहाटी, असम को 
प्रदान किया गया।

•	 उत्कृष्ट  वास्तुशिल्पीय और सुविचारित शहरी नियोजन के लिए सम्मानित।
•	 शिकागो एथनेियम: वास्तुकला एवं डिज़़ाइन संग्रहालय द्वारा प्रदान किया 

गया।

5. यएूनडीपी इक्वे टर 
इनिशिएटिव अवार््ड 
(इक्वे टर पुरस्कार 
2025)

बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह •	 30 गाँवो ंमेें बाजरे को बढ़़ावा देने, सामुदायिक बीज बैैंक स्थापित करने 
और पर््ययावरणीय रूप से टिकाऊ खेती मेें योगदान के लिए सम्मानित।

•	 संयकु्त राष्टट्र विकास कार््यक्रम (यएूनडीपी) द्वारा सम्मानित।
•	 इसे “जवै विविधता संरक्षण के लिए नोबले पुरस्कार” भी कहा जाता है।

समाचारो ंमेें महत्वपर््ण श�दावली  

क्र. सं. चर्चित श�दावली अर््थ एवं विवरण
1. आपूर्ति-पक्ष प्रगतिवाद •	 विनियामक बाधाओ ंको कम करके और क्षमता मेें निवेश करके, यह राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण 

आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी महत्वपूर््ण वस्तुओ ंऔर सेवाओ ंके उत्पादन (आपूर्ति) को बढ़़ाने का 
प्रयास करता ह।ै

2. विषाक्त राजनीतिक विमर््श •	 अभिजात वर््ग और नेताओ ंके बीच राजनीतिक विमर््श मेें कठोरता, ध्रुवीकरण और अशिष्टता का बढ़ता स्तर। 
इसे लोकतातं्रिक मानको ंके लिए, विशेष रूप से पश्चिमी लोकतंत््रोों  मेें, एक खतरे के रूप मेें देखा जाता ह।ै

3. उग्र बीसवी ंसदी (Raing Twenties) •	 वर््तमान यगु (2020) को परिभाषित करने के लिए प्रयकु्त एक वाक््याांश, जिसकी विशेषता तकनीकी व्यवधान 
(एआई, आदि), आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक संघर््ष (यदु्ध, व्यापार यदु्ध) और जलवाय ुआपदाएं हैैं।

4. Hard to abate sectors •	 कुछ उद्योगो,ं जसेै शिपिगं, विमानन, इस्पात आदि के लिए डीकार्बोनाइजशेन चुनौतीपूर््ण ह।ै

5. अदृश्य श्रम (Invisible Labour) •	 ऐसे काम जो ज़रूरी तो हैैं, लेकिन अक्सर अनदेखे रह जात ेहैैं और जिनके लिए भुगतान नही ंकिया जाता, 
जसेै देखभाल, सामग्री नियंत्रण और भावनात्मक श्रम। कार््यस्थलो,ं सोशल मीडिया और तकनीक मेें एक 
उभरता हुआ विषय।

समाचारो ंमेें प्रमखु व्यक्तियो ंका निधन

क्र. सं. व्यक्ति महत्वपर््ण जानकारी

1. शिब ूसोरेन •	 किडनी की बीमारी और स्ट्रोक से पीड़़ित, वरिष्ठ आदिवासी नेता, झामुमो के संस्थापक और झारखंड के पूर््व 
मुख्यमंत्री शिब ूसोरेन का 4 अगस्त, 2025 को 81 वर््ष की आय ुमेें निधन हो गया।

•	 वे लगभग चालीस वर्षषों तक झारखंड मुक्ति मोर््चचा (झामुमो) के संस्थापक और नेता रहे।
•	 उन््होों ने स्वतंत्र झारखंड राज्य के निर््ममाण के लिए आदंोलन का नेतृत्व किया, जो अतंतः 2000 मेें बिहार से 

अलग हो गया।
•	 सोरेन राज्यसभा के सदस्य और तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे।
•	 उन्हहें “दिशोम गुरु” (भूमि के नेता) की उपाधि दी गई क््योोंकि  उनका राजनीतिक जीवन झारखंड के आदिवासी 

लोगो ंके लक्षष्ययों  से निकटता से जडु़़ा था।

2. सत्य पाल मलिक •	 लंबी बीमारी के बाद, जम्मू-कश्मीर के पूर््व राज्यपाल सत्य पाल मलिक का 5 अगस्त, 2025 को 79 वर््ष की 
आय ुमेें निधन हो गया।

•	 एक अनुभवी राजनेता के रूप मेें, मलिक ने जम्मू-कश्मीर के इतिहास के सबसे महत्वपूर््ण दौरो ंमेें से एक मेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभाई, जिसमेें 2019 मेें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भी शामिल है।

•	 जम्मू-कश्मीर मेें अपने कार््यकाल के बाद मलिक को राज्यपाल के रूप मेें गोवा स्थानातंरित कर दिया गया, और 
बाद मेें उन््होों ने अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला।
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3. ला गणेशन •	 नागालैैंड के राज्यपाल ला गणशेन का 80 वर््ष की आय ुमेें 15 अगस्त, 2025 की रात को चेन्नई के एक निजी 
अस्पताल मेें निधन हो गया।

•	 उन्हहें अगस्त 2021 मेें मणिपुर का राज्यपाल नियकु्त किया गया और वे फरवरी 2023 तक इस पद पर कार््यरत 
रह,े जब उन्हहें नागालैैंड राजभवन मेें संवैधानिक प्रमुख के रूप मेें स्थानातंरित कर दिया गया। राज्यपाल के रूप 
मेें अपने कार््यकाल के दौरान, वे पूर्वोत्तर मेें शातंि, विकास और सासं्कृति क एकीकरण को बढ़़ावा देने के लिए 
समर्पित रहे।

4. फ्ररैं क कैप्रियो •	 “दनुिया के सबसे अच्छे न्यायाधीश” की अदालती सत््रोों  के दौरान उनकी दयालुता और हास्य-भावना के लिए 
प्रशंसा की जाती ह।ै

•	 वे संयकु्त राज्य अमेरिका के रोड आइलैैंड राज्य मेें प्रोविडेेंस म्यूनिसिपल कोर््ट के मुख्य न्यायाधीश थ।े

5. डॉ. वेस पेस •	 1972 के म्यूनिख ओलंपिक मेें कासं्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य।
•	 1971 के विश्व कप मेें कासं्य पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा।
•	 मोहन बागान और ईस्ट बंगाल टीम के लिए खेले।
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अगस्त 2025-‘द हिन्दू’ व ‘इंडियन 
एक्सप्रेस’ से दैनिक अभ्यास प्रश्न

दैनिक वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न 

प्रश्न 1.	जनहित याचिका (PIL) के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति या समूह को जनता के हित मेें 
न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देती ह,ै भल ही वे सीध े
तौर पर प्रभावित न हो।ं

	 2. �भारत मेें जनहित याचिका की अवधारणा 1980 के दशक मेें 
संवैधानिक संशोधनो ंके माध्यम से उत्पन्न हुई।

	 3. �जनहित याचिकाएँ केवल सर्वोच्च न्यायालय मेें दायर की जा सकती हैैं, 
उच्च न्यायालयो ंमेें नही।ं

उपर््ययुक्त मेें से कितने सही नही ंहैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (c) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 2.	�अतंर््रराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के संदर््भ मेें निम्नलिखित 
पर विचार करेें:

	 1. �ICAO संयकु्त राष्टट्र की एक विशेष एजेेंसी ह ैजो विमानन सुरक्षा और 
संरक्षा के लिए अतंर््रराष्ट्रीय मानक निर््धधारित करने के लिए उत्तरदायी ह।ै

	 2. भारत ICAO परिषद का स्थायी सदस्य नही ंह।ै

	 3. ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा मेें ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने सही हैैं?
(a) केवल एक	 (b) केवल दो
(c) उपर््ययुक्त सभी  	 (d) इनमे से कोई नही ं

प्रश्न 3.	निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 I.	� कार्टोसैट-3 इसरो द्वारा विकसित तीसरी पीढ़़ी का एक गतिशील 
उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ह।ै

	 II.	� ओशनसैट-3 का उपयोग मानचित्रण, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण एवं 
शहरी नियोजन तथा रक्षा अनुप्रयोगो ंके लिए किया जाता ह।ै

	 III.	�रीसैट सिथंटेिक अपर््चर रडार (SAR) का उपयोग करके सभी 
मौसमो ंमेें निगरानी प्रदान करता है।

उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल I और II	 (c) केवल I और III
(b) केवल II और III	 (d) I, II और III

प्रश्न 4.	 Cy-TB परीक्षण के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �Cy-TB एक अत्यधिक विशिष्ट, सटीक और उपयोगकर््तता के अनुकूल 
त्वचा परीक्षण ह।ै

	 2. �यह सक्रिय रोग अवस्था मेें पहुुँचने से पहल ही अव्यक्त संक्रमण की 
उपस्थिति का पता लगा सकता है।

	 3. �यह परीक्षण माइकोबकै्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा स्रावित दो 
विशिष्ट प्रतिजन, ESAT-6 और CFP-10 का उपयोग करता ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कौन से कथन सत्य हैैं?

(a) केवल 1 और 2	 (c) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3	 (d) उपर््ययुक्त सभी

प्रश्न 5.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: मुक्त व्यापार समझौतो ंका उद्देश्य भागीदार देशो ंके बीच शुल्क, 
कोटा और अन्य व्यापार बाधाओ ंको कम करना या समाप्त करना है।

	� कथन 2: सभी व्यापार नियमो ंको हटाकर, मुक्त व्यापार समझौत ेयह 
सुनिश्चित करत ेहैैं कि आर्थिक गतिविधियो ंमेें कोई सरकारी हस्तक्षेप न 
हो।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संबंध मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही है?

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै

(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 6.	 संसद के सत््रोों  के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. राष्टट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुलाता ह।ै

	 2. अध्यक्ष सत्र के लिए एजेेंडा तय करता ह।ै

	 3. हर साल संसद के कम से कम दो सत्र होने चाहिए।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी	 (d) इनमेें से कोई नही ं
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प्रश्न 7.	�भ ारत मेें प्रथागत कानून के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ं पर विचार 
कीजिए:

	 I.	� यह अलिखित नियमो ंऔर प्रथाओ ंके एक समूह को संदर्भित करता 
ह ैजो किसी विशेष समुदाय या समाज मेें समय के साथ विकसित हुए 
हैैं।

	 II.	�भ ारतीय साक्ष्य अधिनियम, विशेष रूप से धारा 13 के माध्यम से, 
प्रथागत कानूनो ंकी वैधता स्थापित करने के मानदंडो ंको रेखाकंित 
करता ह।ै

	 III.	�हिदूं उत्तराधिकार अधिनियम (HSA) अनुसूचित जनजातियो ंपर 
लागू होता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 8.	 उपराष्टट्रपति पद के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. संविधान मेें कार््यवाहक उपराष्टट्रपति का प्रावधान नही ंह।ै

	 2. �भारत के उपराष्टट्रपति की अनुपस्थिति मेें राज्यसभा के उपसभापति 
सदन की अध्यक्षता कर सकते हैैं।

	 3. �उपराष्टट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए कोई निश्चित समय सीमा 
नही ंह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 9.	 प्रधानमंत्री के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �प्रधानमंत्री की नियकु्ति राष्टट्रपति द्वारा की जाती ह ैऔर नियकु्ति के 
समय उन्हहें लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।

	 2. �प्रधानमंत्री नीति आयोग, परमाण ु कमान प्राधिकरण और राष्ट्रीय 
एकता परिषद के अध्यक्ष होत ेहैैं।

	 3. �संविधान मेें स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को देश के "कार््यकारी प्रमुख" के 
रूप मेें उल्लेखित किया गया ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं/हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी ं	 (d) इनमेें से कोई नही ं
प्रश्न 10.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:
	� कथन I: बौद्ध धर््म हिमालयी क्षेत्र मेें भू-राजनीतिक प्रभाव का एक 

साधन बन गया है।
	� कथन II: चीन अपनी रणनीतिक पहुुँच बढ़़ाने और सीमावर्ती क्षेत््रोों  मेें 

वफादारी को बढ़़ावा देने के लिए बौद्ध संस्थानो ंका उपयोग करता है।
	� कथन III: भारत दलाई लामा की मेजबानी करता ह ैऔर पड़़ोसी देशो ं

के साथ सासं्कृति क संबंधो ंको मजबतू करने के लिए बौद्ध विरासत स्थलो ं
को बढ़़ावा देता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंके संबंध मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही है?

(a) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं और दोनो ंही कथन I की व्याख्या 
करत ेहैैं।

(b) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं, लेकिन उनमेें से केवल एक ही कथन 
I की व्याख्या करता ह।ै

(c) �कथन II और III मेें से केवल एक ही सही ह ैऔर वह कथन I की व्याख्या 
करता ह।ै

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 11.	 निम्नलिखित मेें से कौन सा देश सार््क  का सदस्य नही ंह?ै

	 (a) मालदीव 	 (b) म््याांमार

	 (c) भूटान 	 (d) श्रीलका

प्रश्न 12.	� एटालिन जलविद्युत परियोजना (EHEP) के संदर््भ मेें निम्नलिखित 
कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �एटालिन परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियो ंपर भंडारण 
आधारित और रन-ऑफ-द-रिवर योजनाओ ंका एक संयोजन है।

	 2. �यह परियोजना हिमालयी जवै-भौगोलिक क्षेत्र के भीतर दनुिया के 
मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट मेें से एक के रूप मेें पहचाने जाने वाले 
क्षेत्र मेें स्थित है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 	 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनो ं	 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 13.	द्वि तीय विश्व यदु्ध के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. वर््ससाय की संधि की कठोर शर्ततों ने जर््मनी को अपमानित किया।

	 2. राष्टट्र संघ धरुी शक्तियो ंके आक्रमण को रोकने मेें विफल रहा।

	 3. महामंदी का अतंर््रराष्ट्रीय तनाव पर कोई महत्वपूर््ण प्रभाव नही ंपड़़ा।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें सेें कोई नही ं

प्रश्न 14.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: ऑपरेशन डेजर््ट स्टॉर््म 1991 मेें शुरू हुए खाड़़ी यदु्ध का यदु्ध 
चरण था।

	� कथन 2: यह संयकु्त राष्टट्र की समय सीमा के बावजदू इराक द्वारा कुवैत 
से हटने से इनकार करने के बाद शुरू हुआ।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै
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(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 15.	 एडफाल्सीवकै्स वकै्सीन के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें:
	 I.	 यह मलरिया के लिए एक टीका ह।ै

	 II.	 यह एक काइमेरिक पुनः संयोजक टीका ह।ै

	 III.	� यह संक्रमण को रोकने के लिए प्लास्मोडियम के स्पोरोज़़ोइट चरण 
के दौरान उत्पादित प्रोटीन का उपयोग करता है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से कथन सही हैैं:

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 16.	� न्यायाधीशो ंपर महाभियोग के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार 
कीजिए:

	 1. �अनुच्छेद 217 के अतंर््गत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 
राष्टट्रपति के आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

	 2. �राष्टट्रपति संसद के अभिभाषण के बाद निष्कासन आदेश जारी कर 
सकत ेहैैं।

	 3. �न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन के 
साधारण बहुमत का समर््थन प्राप्त होना चाहिए।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कितने सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी ं	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 17.	�भ ारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अतंर््गत राष्टट्रपति शासन के 
संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �यदि राज्यपाल यह रिपोर््ट देत ेहैैं कि किसी राज्य मेें संवैधानिक तंत्र 
विफल हो गया है, तो राष्टट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

	 2. �राष्टट्रपति शासन अधिकतम पाचँ वर्षषों के लिए लगाया जा सकता ह,ै 
जो हर छह महीने मेें संसदीय अनुमोदन के अधीन ह।ै

	 3. �राष्टट्रपति शासन के दौरान, राष्टट्रपति अध्यादेशो ंके माध्यम से राज्य के 
लिए सीध ेकानून बना सकते हैैं।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही नही ंहैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 18.	�ख ाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिगं एवं प्रदर््शन) विनियम, 2020 के 
संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �ये विनियम उपभोक्ताओ ंको सूचित विकल्प चुनने मेें मदद करने के 
लिए चीनी, नमक और वसा से भरपूर पैकेज्ड खाद्य पदार्थथों के लिए 
पैक के सामने लेबलिगं अनिवार््य करत ेहैैं।

	 2. �केें द्रीय लाइसेेंस वाले और 10 से अधिक आउटलेट वाले खाद्य सेवा 
प्रतिष्ठानो ंको मेनू पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

	 3. �ये विनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 
उपभोक्ता मामलो ंके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैैं।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 19.	 राष्टट्रपति शासन के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए: 

	 कथन 1: अनुच्छेद 356 केें द्र शासित प्रदेशो ंपर लागू नही ंहोता है।

	� कथन 2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मेें, राष्टट्रपति शासन भारत के 
संविधान के अनुच्छेद 239AB के आधार पर लागू होता ह।ै

	� कथन 3: केें द्र शासित प्रदेश पुडुचेरी मेें, राष्टट्रपति शासन केें द्र शासित 
प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 51 के आधार पर लागू 
होता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह:ै

(a) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैैं।

(d) सभी कथन सही हैैं और कोई भी एक दूसरे की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

प्रश्न 20.	� BS-VI उत्सर््जन मानदंडो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार 
कीजिए:

	 1. इसे वर््ष 2020 से लागू किया गया था।

	 2. भारत स्टेज (BS) भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर््जन मानक हैैं।

	 3. �पर््ययावरण मंत्रालय देश मेें ईंधन मानक तय करने के लिए ज़़िम्मेदार 
ह ैऔर केें द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर््ड इन मानको ंको लागू करता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी ं	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 21.	 सुपर साइक्लोन के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं:

	 1. �सुपर साइक्लोन को उष्णकटिबंधीय चक्रवातो ं के रूप मेें वर्गीकृत 
किया जाता ह ै जिनकी हवा की गति 220 किमी/घंटा से अधिक 
होती ह।ै

	 2. �1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन भारतीय उपमहाद्वीप मेें आने 
वाले सबसे शक्तिशाली चक्रवातो ंमेें से एक माना जाता ह।ै

	 3. �सुपर साइक्लोन आमतौर पर भूमि पर बनत ेहैैं और सतह के तापमान 
मेें वदृ्धि के कारण तीव्र हो जात ेहैैं।
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नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनेें:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 22.	एम.एस. स्वामीनाथन के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �गेहूूँ  की उच्च उपज देने वाली किस््मोों  को पेश करने मेें उनकी भूमिका 
के लिए उन्हहें भारत की हरित क््राांति का जनक माना जाता है।

	 2. �उन््होों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पहल 
महानिदेशक के रूप मेें कार््य किया।

	 3. �उन््होों ने राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की, जिसने न्यूनतम 
समर््थन मूल्य (MSP) को उत्पादन लागत से कम से कम 50% 
अधिक रखने की सिफारिश की।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a) केवल एक	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी	ं (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 23.	� सीएमई, या कोको-मिथाइल एस्टर के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर 
विचार करेें:

	 I.	� यह नारियल तले और मेथनॉल से प्राप्त एक प्रकार का बायोडीजल 
है।

	 II.	 यह ट््रराांसएस्टरीफिकेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता ह।ै

	 III.	� इसे एक नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोत और जीवाश्म ईंधन का एक 
संभावित विकल्प माना जाता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल I और II	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III	 (d) I, II और III

प्रश्न 24.	मोनो झील के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. यह कैलिफ़़ोर्निया मेें स्थित एक खारी सोडा झील है।

	 2. �निकास द्वार की कमी के कारण झील मेें उच्च स्तर के लवण जमा हो 
जात ेहैैं जिससे इसका पानी क्षारीय हो जाता है।

	 3. �रसेल झील, प्लीस्टोसीन काल के दौरान मोनो झील की प्रागैतिहासिक 
पूर््ववर्ती थी।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 25.	� POCSO अधिनियम, 2012 के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से 
कथन सही हैैं:

	 1. �यह 18 वर््ष से कम आय ु के बच््चोों  के विरुद्ध यौन अपराधो ं को 
अपराध मानता ह।ै

	 2. यह पीड़़ितो ंको लिगं-तटस्थ सुरक्षा प्रदान करता है।

	 3. �यह न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बच््चोों  के अनुकूल प्रक्रियाओ ं की 
अनुमति देता ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 26.	प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया ह?ै

	 (a) यनूाइटेड किगडम	 (b) संयकु्त राज्य अमेरिका

	 (c) कनाडा	 (d) फ््राांस

प्रश्न 27.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: संधियो ं के माध्यम से देशो ंको एकजुट करने वाले संघ के 
विपरीत, भारत एक सभ्यतागत शासन व्यवस्था ह ैजहा ँराज्य संघ से 
अपनी वैधता प्राप्त करत ेहैैं।

	� कथन 2: संविधान का अनुच्छेद 1 कहता ह,ै “इंडिया, अर््थथात ्भारत, 
राज््योों  का संघ होगा।"

	� कथन 3: 1956 के भाषाई पुनर््गठन का उद्देश्य बहेतर प्रशासन के 
माध्यम से विविधता को समायोजित करना था।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैैं।

(d) सभी कथन सही हैैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

प्रश्न 28.	�WAVES OTT प्लेटफॉर््म के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ं पर 
विचार करेें:

	 1. यह प्रसार भारती द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर््म ह।ै

	 2. �यह ONDC नेटवर््क  के माध्यम से लाइव टीवी, वीडियो ऑन 
डिमाडं, गेम्स, रेडियो स्ट्रीमिगं और ई-कॉमर््स विकल््पोों सहित सामग्री 
की एक विस्तृत श््रृृंखला प्रदान करता ह।ै

	 3. �प्रसार प्रसार भारती 1997 मेें स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय 
ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन से सही हैैं?

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 29.	� औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के संदर््भ मेें निम्नलिखित 
मेें से कौन से कथन सही हैैं?

	 1. �यह अधिनियम भारत मेें औषधियो ंऔर सौदंर््य प्रसाधनो ंके आयात, 
निर््ममाण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता ह।ै
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	 2. �इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ह ैकि भारत 
मेें बचेी जाने वाली औषधिया ँऔर सौदंर््य प्रसाधन सुरक्षित, प्रभावी 
और गुणवत्ता मानको ंके अनुरूप हो।ं

	 3. �यह अधिनियम पूरी तरह से केें द्र सरकार द्वारा प्रशासित ह,ै जिसमेें 
राज्य प्राधिकरणो ंकी कोई भूमिका नही ंह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 30.	 राजेेंद्र चोल प्रथम के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. �राजेेंद्र चोल प्रथम ने राजराजा चोल प्रथम का स्थान लिया और 
दक्षिण भारत से परे दक्षिण पूर््व एशिया के कुछ हिस््सोों  सहित चोल 
साम्राज्य का विस्तार किया।

	 2. �उन््होों ने पश्चिमी गंगो ं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य मेें गंगईकोडंा 
चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की।

	 3. �राजेेंद्र चोल प्रथम ने मालदीव और श्रीलका मेें एक सफल नौसैनिक 
अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन श्रीविजय साम्राज्य पर कभी 
हमला नही ंकिया।

उपर््ययुक्त मेें से कितने सही नही ंहैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 31.	� राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार 
कीजिए:

	 I.	� एनईपी का उद्देश्य 2030 तक पूर््व-प्राथमिक शिक्षा को 
सार््वभौमिक बनाना ह।ै

	 II.	� 2021 मेें शुरू की गई निपुण भारत योजना का उद्देश्य यह 
सुनिश्चित करना ह ैकि कक्षा 3 के अतं तक प्रत्येक बच्चा पढ़ सके 
और बनुियादी गणित कर सके।

	 III.	� आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम 
अहमदाबाद ने क्रमशः ज़़ाांज़़ीबार, अब ू धाबी और दबुई मेें 
अतंर््रराष्ट्रीय परिसर स्थापित किए हैैं।

उपर््ययुक्त कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 32.	� अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो ं की 
नियकु्ति के संबंध मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियकु्ति राष्टट्रपति द्वारा 
अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित वारंट द्वारा की जाएगी।

	 2. �किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियकु्त 
किया जा सकता ह ै जब उसने किसी उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश के रूप मेें कार््य किया हो।

	 3. �किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियकु्त 
किया जा सकता ह ै जब राष्टट्रपति की राय मेें वह एक प्रतिष्ठित 
विधिवेत्ता हो।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 33.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: औद्योगिक उत्पादन सूचकाकं (IIP) भारतीय अर््थव्यवस्था मेें 
विभिन्न क्षेत््रोों  की वदृ्धि दर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला 
एक प्रमुख संकेतक ह।ै

	� कथन 2: IIP एक निश्चित अवधि मेें खनन, विनिर््ममाण और बिजली 
क्षेत््रोों  मेें वस्तुओ ंके उत्पादन की मात्रा मेें परिवर््तन को मापता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै

(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है

(d) कथन 2 सही है, परन्तु कथन 1 गलत है

प्रश्न 34.	�व ित्तीय स्थिरता रिपोर््ट (एफएसआर) के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर 
विचार करेें:

	 1. �वित्तीय स्थिरता रिपोर््ट वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर जारी 
की जाती ह।ै

	 2. �इसे भारतीय रिज़र््व बैैंक के गवर््नर की अध्यक्षता मेें वित्तीय स्थिरता 
और विकास परिषद (एफएसडीसी) उप-समिति द्वारा तयैार किया 
जाता ह।ै

	 3. �यह रिपोर््ट वित्तीय प्रणाली के जोखिमो ंका आकलन करती ह ैऔर 
वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाएँ सुझाती 
ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 35.	� कैमेलिया साइनेेंसिस के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 I.	� यह पुष्पीय पादप वर््ग थसेी मेें सदाबहार झाड़़ी या छोटे वकृ्ष की 
एक प्रजाति है।

	 II.	� इसकी पत्तियो,ं पत्ती की कलियो ंऔर तनो ंका उपयोग चाय बनाने 
के लिए किया जा सकता है।

	 III.	�भ ारत विश्व का सबसे बड़़ा चाय उत्पादक ह,ै जिसके बाद चीन, 
केन्या और श्रीलका का स्थान आता है।
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उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन से कथन सत्य हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 36.	NISAR के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �यह पहली बार है जब इसरो और उसके अमेरिकी समकक्ष, नासा ने 
संयकु्त रूप से एक उपग्रह बनाया है।

	 2. �यह पहला उपग्रह ह ैजिस पर दो सिथंटेिक अपर््चर रडार (SAR) 
लगे हैैं, जो विभिन्न आवतृ्ति बैैंडो ंमेें काम करत ेहैैं।

	 3. यह अब तक का सबसे महगा उपग्रह है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कितने सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी ं	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 37.	�भ ारत मेें पुलिस महानिदेशको ं(DGP) की नियकु्ति और कार््यप्रणाली 
के संबंध मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं?

	 1. �किसी राज्य के DGP का चयन राज्य सरकार द्वारा संघ लोक सेवा 
आयोग (UPSC) द्वारा पैनलबद्ध अधिकारियो ंके पैनल मेें से किया 
जाता ह।ै

	 2. �सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया ह ै कि नियकु्ति के समय किसी 
पुलिस महानिदेशक (DGP) का सेवानिवतृ्ति से पहल न्यूनतम छह 
महीने का शेष कार््यकाल होना चाहिए।

	 3. �पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियकु्ति पूरी तरह से मुख्यमत्री के 
विवेक पर, बिना किसी बाहरी परामर््श के की जाती ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 38.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: मैैंग्रोव तटीय अपरदन और तूफानी लहरो ंके विरुद्ध प्राकृतिक 
अवरोध के रूप मेें कार््य करते हैैं।

	� कथन 2: मैैंग्रोव की जड़ें तलछट को रोकती हैैं, तटरेखाओ ंको स्थिर 
करती हैैं और लहरो ंऔर ज्वार के प्रभाव को कम करती हैैं।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै

(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 39.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: सुनामी लाने वाला भूकंप आमतौर पर रिवर््स फॉल््टििंग के 
कारण होता ह।ै

	� कथन 2: रिवर््स फॉल्ट मेें, फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक, 
फॉल्ट प्लेन के नीचे स्थित ब्लॉक के सापेक्ष ऊपर की ओर गति करता ह।ै

	 कथन 3: कामचटका भूकंप भी रिवर््स फॉल््टििंग का परिणाम था।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैैं।

(d) सभी कथन सही हैैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

प्रश्न 40.	मतदाता सूचियो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार करेें

	 1. �वैश्विक स्तर पर, मतदाता सूचियो ं की गुणवत्ता तीन आधारो ं पर 
आकंी जाती है: सटीकता, पूर््णता और निष्पक्षता।

	 2. �पूर््णता का अर््थ ह ैकिसी को पीछे न छोड़ना और यह सुनिश्चित करना 
कि हर पात्र व्यक्ति मतदाता सूची मेें शामिल हो।

	 3. �समता का अर््थ ह ैसभी सामाजिक समूहो ंका पात्र जनसंख्या मेें उनके 
हिस्से के अनुपात मेें उचित प्रतिनिधित्व।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कितने से सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी ं	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 41.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:
	� कथन 1: भारत की संविधान सभा की स्थापना 1946 की कैबिनेट 

मिशन योजना के परिणामस्वरूप हुई थी।
	� कथन 2: कैबिनेट मिशन योजना मेें वयस्क मताधिकार द्वारा निर््ववाचित 

एक पूर््णतः संप्रभु संविधान सभा का प्रावधान था।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै

(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 42.	� डॉ. अबंडेकर ने दलितो ंके सार््वजनिक जल स्रोतो ंतक पहुुँच के अधिकार 
को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा आदंोलन शुरू किया था?

	 (a) मंदिर प्रवेश आदंोलन	 (b) कालाराम मंदिर सत्याग्रह

	 (c) महाड़ सत्याग्रह	 (d) वैकोम सत्याग्रह
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प्रश्न 43.	 निम्नलिखित मेें से कौन से देश G20 के सदस्य हैैं?

	 1. स्पेन 	 2. दक्षिण अफ्रीका

	 3. इंडोनेशिया	 4. नॉर्वे

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 3 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 4 	 (d) केवल 1, 3 और 4

प्रश्न 44.	�भ ारतीय संविधान मेें दलबदल विरोधी कानून निम्नलिखित मेें से किस 
संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था?

	 (a) 42वा ंसंशोधन अधिनियम, 1976

	 (b) 44वा ँसंशोधन अधिनियम, 1978

	 (c) 52वा ँसंशोधन अधिनियम, 1985

	 (d) 61वा ँसंशोधन अधिनियम, 1989

प्रश्न 45.	 संुदरवन के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं?

	 1. �संुदरवन दनुिया का सबसे बड़़ा सन्निहित मैैंग्रोव वन और यनूेस्को 
विश्व धरोहर स्थल है।

	 2. �यह बंगाल की खाड़़ी के तट पर चक्रवातो ंऔर तफूानी लहरो ं के 
विरुद्ध एक महत्वपूर््ण बफर के रूप मेें कार््य करता ह।ै

	 3. संपूर््ण संुदरवन क्षेत्र पर केवल भारत का प्रशासनिक नियंत्रण ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 46.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन I: ट््रराांस-पैसिफिक पार््टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और 
प्रगतिशील समझौते का उद्देश्य अपने सदस््योों  के बीच क्षेत्रीय आर्थिक 
एकीकरण और व्यापार उदारीकरण को बढ़़ावा देना ह।ै

	� कथन II: CPTPP सदस्य देशो ं के बीच लगभग सभी शुल््कोों  को 
समाप्त कर देता ह ैऔर श्रम, पर््ययावरण और बौद्धिक संपदा पर उच्च 
मानक निर््धधारित करता ह।ै

	� कथन III: भारत CPTPP का संस्थापक सदस्य ह ै और इसकी 
वार््तताओ ंमेें केें द्रीय भूमिका निभाता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं और दोनो ंही कथन I की व्याख्या 
करत ेहैैं।

(b) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं, लेकिन उनमेें से केवल एक ही कथन 
की व्याख्या करता ह।ै

(c) �कथन II और III मेें से केवल एक ही सही ह ैऔर वह कथन I की व्याख्या 
करता ह।ै

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 47.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: भारतीय कानून के तहत, मानहानि एक दीवानी अपराध या 
आपराधिक अपराध हो सकता ह।ै

	� कथन 2: दीवानी मानहानि के लिए वित्तीय मुआवज़़ा दिया जा सकता है।

	� कथन 3: प्रतिष्ठा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 
संरक्षित है।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैैं।

(d) सभी कथन सही हैैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

प्रश्न 48.	सतलुज नदी के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:
	 कथन 1: सतलुज नदी सिधं ुनदी की पाचँ सहायक नदियो ंमेें सबसे लंबी ह।ै
	� कथन 2: यह दक्षिण-पश्चिमी तिब्बत मेें राक्षसताल झील से हिमालय के 

उत्तरी ढलान पर निकलती है।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं।

(b) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है।

(c) कथन 1 गलत है, परन्तु कथन 2 सही है।

(d) कथन 1 और कथन 2 दोनो ंगलत हैैं।

प्रश्न 49.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: सतत विकास लक्ष्य 12 का उद्देश्य सतत उपभोग और 
उत्पादन पैटर््न सुनिश्चित करना है।

	� कथन 2: अपशिष्ट को कम करने, पुनर््चक्रण को प्रोत्साहित करने और 
मरम्मत अर््थव्यवस्थाओ ंका समर््थन करने जसैी प्रथाओ ंको बढ़़ावा देना 
सतत विकास लक्ष्य 12 को प्राप्त करने मेें योगदान देता है।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै
(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 

करता ह।ै
(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 

नही ंकरता ह।ै
(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 50.	� सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर 
विचार करेें:

	 1. �यह अधिनियम भारत मेें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर््ड और डिजिटल 
हस्ताक्षरो ंको कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
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	 2. �यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या सार््वजनिक व्यवस्था के हित मेें 
वेबसाइटो ंऔर सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।

	 3. �यह अधिनियम मुख्यतः डिजिटल क्षेत्र मेें बौद्धिक संपदा अधिकारो ं
को नियंत्रित करता ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 51.	� घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली (IDS) के संदर््भ मेें निम्नलिखित 
कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. IDS कृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) पर आधारित ह।ै

	 2. �यह ट््ररैक पर हाथियो ंकी वास्तविक समय उपस्थिति का पता लगाने के 
लिए फाइबर ऑप्टिक आधारित ध्वनिक प्रणाली का उपयोग करता 
ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

(a) केवल 1 	 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनो ं	 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 52.	महासागर का प्राथमिक उद्देश्य ह:ै

	 (a) हिदं महासागर के देशो ंके साथ एक सैन्य गठबंधन बनाना।

	 (b) तटीय क्षेत््रोों  मेें समुद्री पर््यटन को बढ़़ावा देना।

	 (c) �वैश्विक दक्षिण मेें सुरक्षा, व्यापार और विकास सहयोग को मज़बतू 
करना।

	 (d) दक्षिण एशिया के लिए एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना।

प्रश्न 53.	� बटैरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम (BWMR), 2022 के संदर््भ मेें 
निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं:

	 1. �ये नियम निर््ममाताओ ं पर प्रयकु्त बटैरियो ं को एकत्रित करने और 
पुनर््चक्रित करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) 
लागू करत ेहैैं।

	 2. �ये नियम बटैरी निर््ममाण मेें पुनर््चक्रण योग्य सामग्रियो ंके उपयोग पर 
प्रतिबंध लगात ेहैैं।

	 3. �ये नियम डिजिटल ट््ररैकिग प्रणाली के माध्यम से बटैरी अपशिष्ट के 
पर््ययावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन को बढ़़ावा देत ेहैैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 54.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन I: बटैरी ऊर््जजा भंडारण प्रणालिया ँ(BESS) नवीकरणीय ऊर््जजा 
स्रोतो ंसे विद्युत आपूर्ति को स्थिर करने के लिए महत्वपूर््ण हैैं।

	� कथन II: BESS सौर और पवन स्रोतो ंसे उत्पन्न अतिरिक्त ऊर््जजा को 
संग्रहीत कर सकता है और उच्च मागँ या कम उत्पादन की अवधि के 
दौरान इसे मुक्त कर सकता ह।ै

	� कथन III: BESS नवीकरणीय ऊर््जजा परिनियोजन मेें ग्रिड अवसंरचना 
और पारेषण नेटवर््क  की आवश्यकता को समाप्त करता ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं और दोनो ंही कथन I की व्याख्या 
करत ेहैैं।

(b) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं, लेकिन उनमेें से केवल एक ही कथन 
की व्याख्या करता ह।ै

(c) �कथन II और III मेें से केवल एक ही सही ह ैऔर वह कथन I की व्याख्या 
करता ह।ै

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 55.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: रेडियोधर्मी समस्थानिक किसी तत्व का अस्थिर रूप होत ेहैैं जो 
विकिरण उत्सर्जित करके अधिक स्थिर रूप मेें परिवर्तित हो जात ेहैैं।

	� कथन 2: विकिरण का पता लगाया जा सकता ह,ै और आमतौर पर 
जिस पदार््थ पर यह पड़ता है, उसमेें परिवर््तन उत्पन्न करता है।

	� कथन 3: गैैंडे के सीगंो ंमेें रेडियोधर्मी समस्थानिको ंका इंजके्शन लगाना 
गैैंडो ंके लिए हानिरहित ह ैऔर सीमा शुल्क एजेेंटो ंको तस्करी किए गए 
सीगंो ंका पता लगाने मेें मदद करता है।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है।

(b) तीनो ंकथन सही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 और 3 सही हैैं।

(d) सभी कथन सही हैैं और कोई भी एक-दूसरे की व्याख्या नही ंकरता ह।ै

प्रश्न 56.	आदि शंकराचार््य के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �उन््होों ने अद्वैत सिद््धाांत का प्रतिपादन किया और संस्कृ त मेें वैदिक धर््म 
पर कई भाष्य लिखे।

	 2. ब्रह्मसूत्रभाष्य उनकी प्रमुख भाष्य कृतियो ंमेें से एक ह।ै

	 3. �उन््होों ने सनातन धर््म के प्रचार के लिए भारत के चारो ंकोनो ंमेें शिगंेरी, 
पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ मेें चार मठ स्थापित किए।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी ं	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 57.	ई-श्रम पोर््टल के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं?

	 1. �ई-श्रम गिग और प्लेटफ़़ॉर््म श्रमिको ंसहित असंगठित श्रमिको ं के 
लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटाबसे है।
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	 2. �यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 
पंजीकृत श्रमिको ं को ₹2 लाख का दरु््घटना बीमा कवरेज प्रदान 
करता ह।ै

	 3. �ईपीएफओ लाभो ंका उपयोग करने के लिए सभी संगठित क्षेत्र के 
कर््मचारियो ंके लिए ई-श्रम पंजीकरण अनिवार््य ह।ै

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनेें:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 58.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन I: CPGRAMS को नागरिक शिकायतो ंका समय पर निवारण 
सुनिश्चित करने और सार््वजनिक संस्थानो ंमेें विश्वास को मज़बतू करने के 
लिए डिज़़ाइन किया गया था।

	� कथन II: CPGRAMS के माध्यम से प्रस्तुत शिकायतेें कानूनी रूप से 
बाध्यकारी आदेश हैैं जिनका विभागो ंको पालन करना चाहिए, अन्यथा 
दंड लगाया जाता ह।ै

	� कथन III: इस प्रणाली से शिकायतो ं का तजे़़ी से निपटान हुआ ह,ै 
लेकिन आकँड़़े दर््शशात ेहैैं कि कई शिकायतेें बिना किसी ठोस समाधान या 
अनुवर्ती कार््रवाई के बंद कर दी जाती हैैं।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं और दोनो ंही कथन I की व्याख्या 
करत ेहैैं।

(b) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं, लेकिन उनमेें से केवल एक ही कथन 
की व्याख्या करता ह।ै

(c) �कथन II और III मेें से केवल एक ही सही ह ैऔर वह कथन I की व्याख्या 
करता ह।ै

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 59.	� समाचारो ं मेें अक्सर उल्लिखित भूस्खलन के संदर््भ मेें, निम्नलिखित 
कथनो ंपर विचार करेें:

	 I.	�भ ारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार, भारत का लगभग 
12.6% भू-भाग भूस्खलन-प्रवण ह।ै

	 II.	�भ स्खलन जोखिम न्यूनीकरण योजना का उद्देश्य संवेदनशील 
राज््योों  मेें भूस्खलन न्यूनीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 
करना है।

	 III.	� ढलानो ं को सुदृढ़ करने के लिए भू-तकनीकी सामग्रियो ं जैसे 
जियोटेक्सटाइल और जियोग्रिड का उपयोग भूस्खलन को रोक 
सकता ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 60.	�भ ारत-फिलीपीसं रणनीतिक साझदेारी के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ं
पर विचार कीजिए:

	 I.	�भ ारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति फिलीपीसं के साथ उसकी रणनीतिक 
साझदेारी के औपचारिककरण मेें परिलक्षित होती ह।ै

	 II.	� 2025 मेें, भारतीय नौसेना ने पहली बार फिलीपीसं मेें आयोजित 
नौसैनिक अभ्यासो ंमेें भाग लिया।

	 III.	�भ ारत ने समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़़ाने के लिए फिलीपीसं को 
सूचना संलयन केें द्र - हिदं महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) मेें भाग 
लेने के लिए आमंत्रित किया।

उपर््ययुक्त मेें से कौन से कथन सही हैैं?
(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 61.	� नि�नलिखित मेें से देपसागं मैदानो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से 
कथन सही हैैं:

	 1. �देपसागं मैदान पूर्वी लद्दाख के सबसे उत्तरी भाग मेें, वास्तविक 
नियंत्रण रेखा के पास स्थित हैैं।

	 2. �वे रणनीतिक दौलत बगे ओल्डी (DBO) हवाई पट्टी के करीब स्थित 
हैैं, जिससे भारत को सामरिक बढ़त मिलती ह।ै

	 3. �भारत और चीन ने सैनिको ंकी आपसी वापसी के माध्यम से इस क्षेत्र 
मेें गतिरोध को पूरी तरह से हल कर लिया ह।ै

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनेें:
(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 62.	� निम्नलिखित मेें से कौन सी पहल भारत, जापान और अन्य साझदेारो ंके 
साथ आसियान संपर््क  को बढ़़ावा देती है?

	 (a) आसियान+3

	 (b) पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)
	 (c) क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)
	 (d) आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)

प्रश्न 63.	� अमेरिका द्रारा हाल ही मेें लगाए गए ट�रिफ के संदर््भ मेें नि�नलिखित 
कथनो ंपर विचार कीजियेें?

	 I.	�भ ारत को अब ब्रिक्स सदस्य ब्राजील के साथ-साथ विश्व मेें सबसे 
अधिक टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

	 II.	भ ारत दनुिया मेें तले का सबसे बड़़ा आयातक और उपभोक्ता ह।ै
	 III.	� अमेरिका भारत का सबसे बड़़ा व्यापारिक साझदेार ह,ै जबकि 

भारत अमेरिका का दसवा ँसबसे बड़़ा व्यापारिक साझदेार ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III
प्रश्न 64.	एथॉक्सीसल्फ्यूरॉन के बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन सही है?
	 (a) �यह एक कीटनाशक ह ैजिसका उपयोग मुख्यतः कपास की खेती मेें 

किया जाता ह।ै
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	 (b) �यह एक कवकनाशी ह ैजिसका उपयोग चावल मेें ब्लास्ट रोग के 
उपचार के लिए किया जाता ह।ै

	 (c) �यह चावल और गन्ने मेें चौड़़ी पत्ती वाले खरपतवारो ंऔर सेज के 
विरुद्ध प्रभावी एक शाकनाशी ह।ै

	 (d) �यह एक उर््वरक ह ैजिसका उपयोग धान की फसलो ंमेें टिलरिंग को 
बढ़़ावा देने के लिए किया जाता ह।ै

प्रश्न 65.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: संयकु्त राष्टट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) विश्व 
के महासागरो ं के उपयोग मेें राष््ट््रोों  के अधिकारो ं और दायित््वोों  को 
परिभाषित करता ह।ै

	� कथन 2: UNCLOS किसी देश की आधार रेखा से 200 समुद्री 
मील तक फैले अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) स्थापित करता है, जिसके 
अतंर््गत किसी राज्य के समुद्री संसाधनो ंपर विशेष अधिकार होत ेहैैं।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै

(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नही ं
करता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, लेकिन कथन 1 गलत है।

प्रश्न 66.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1.	� आसियान देशो ंऔर भारत के बीच व्यापार को उदार बनाने और 
बढ़़ावा देने के लिए 2009 मेें आसियान-भारत वस्तु व्यापार 
समझौते (AITIGA) पर हस्ताक्षर किए गए थ।े

	 2.	� AITIGA के तहत, भारत और आसियान देशो ंने अपने बीच 
व्यापार किए जाने वाले सभी वस्तुओ ंपर शुल्क समाप्त कर दिए 
हैैं।

उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

(a) केवल 1 	 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनो ं	 (d) न तो 1 और न ही 2

प्रश्न 67.	बोनोबोस के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �बोनोबोस को सामान्य चिम््पाांजी से उनके अपेक्षाकृत लंब े अगंो,ं 
गुलाबी होठंो ंऔर सिर पर लंब ेबालो ंके कारण अलग पहचाना जाता 
ह।ै

	 2. �सामान्य चिम््पाांजी के साथ, बोनोबो मनुष््योों  का सबसे निकटतम 
रिश्तेदार ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कौन से कथन सही हैैं?

(a) केवल I 	 (b) केवल II

(c) I और II दोनो ं	 (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 68.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन I: टोपरा कला ंगावँ को मौर््य सम्राट के शिलालेखो ं से अकंित 
अशोक स्तंभ का मूल स्थल माना जाता ह।ै

	� कथन II: यह स्तंभ 14वी ंशताब्दी मेें सुल्तान फिरोज शाह तगुलक द्वारा 
दिल्ली स्थानातंरित किया गया था।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै
(a) कथन I और कथन II दोनो ंसही हैैं
(b) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है
(c) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है
(d) कथन I और कथन II दोनो ंगलत हैैं

प्रश्न 69.	यरूोपीय संघ के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं:

	 1. �यरूोपीय संघ की स्थापना मुख्य रूप से सदस्य देशो ंके बीच आर्थिक 
एकीकरण को बढ़़ावा देने के लिए की गई थी।

	 2. �यरूोपीय संघ की एक एकल मुद्रा ह ैजिसे यरूो कहा जाता ह,ै जिसका 
उपयोग सभी सदस्य देश करत ेहैैं।

	 3. �यरूोपीय संसद का चुनाव सदस्य देशो ंके नागरिको ंद्वारा सीध ेकिया 
जाता ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 70.	� इलेक्ट्रॉनिक वोटिग मशीन (ईवीएम) के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर 
विचार करेें:

	 1. �ईवीएम का पहली बार भारत मेें 2004 के आम चुनाव मेें इस्तेमाल 
किया गया था।

	 2. �ईवीएम डेटा संचारित करने के लिए इंटरनेट या किसी वायरलेस 
तकनीक का उपयोग नही ंकरते हैैं।

	 3. ईवीएम के निर््ममाण और तनैाती के लिए केें द्र सरकार जिम्मेदार ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 71.	जसैलमर के संदर््भ मेें, निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 1. �जसैलमर की स्थापना 1156 मेें यदवंुशी वंश के वंशज रावल जसैल 
ने की थी।

	 2. �जसैलमर किल का निर््ममाण 1156 ईस्वी मेें राजा रावल सिहं ने 
करवाया था।

उपर््ययुक्त मेें से कौन से कथन सत्य हैैं?

(a) केवल I	 (b) केवल II

(c) I और II दोनो	ं (d) न तो I और न ही II
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प्रश्न 72.	 संसदीय समितियो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए।

	� कथन I: संसदीय समितियो ंकी अवधारणा आयरिश संसद मेें उत्पन्न 
हुई।

	� कथन II: संसदीय समितिया ँसंविधान के अनुच्छेद 105 और 118 से 
अपना अधिकार प्राप्त करती हैैं।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) कथन I और कथन II दोनो ंसही हैैं।

(b) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है।

(c) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है।

(d) कथन I और कथन II दोनो ंगलत हैैं।

प्रश्न 73.	फि लिस्तीन के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. �फिलिस्तीन को संयकु्त राष्टट्र के पूर््ण सदस्य राज्य के रूप मेें मान्यता 
प्राप्त ह।ै

	 2. �फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) की स्थापना फिलिस्तीनी 
लोगो ंका प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी।

	 3. �ओस्लो समझौत े का उद्देश्य दो-राज्य समाधान के माध्यम से 
इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर््ष को हल करना था।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही नही ंहैैं?

(a) केवल एक	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 74.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन 1: वैकोम सत्याग्रह एक अहिसंक विरोध था जिसका उद्देश्य 
वैकोम मंदिर के आसपास की सड़को ंका उपयोग करने के लिए निचली 
जाति के लोगो ंके अधिकार को सुरक्षित करना था।

	� कथन 2: इस आदंोलन का नेततृ्व महात्मा गाधंी ने किया था और यह 
केरल मेें अस्पृश्यता के विरुद्ध सबसे पहल संगठित प्रयासो ंमेें से एक था।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
करता ह।ै

(b) �कथन 1 और कथन 2 दोनो ंसही हैैं और कथन 2, कथन 1 की व्याख्या 
नही ंकरता ह।ै

(c) कथन 1 सही है, परन्तु कथन 2 गलत है।

(d) कथन 2 सही है, परन्तु कथन 1 गलत है।

प्रश्न 75.	�म ध्य पूर््व-यरूोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के संदर््भ मेें निम्नलिखित 
कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 I.	� एशिया, अरब की खाड़़ी और यरूोप के बीच आर्थिक विकास को 
प्रोत्साहित करने के लिए 2023 मेें नई दिल्ली मेें आयोजित G20 
शिखर सम्मेलन के दौरान IMEC की घोषणा की गई थी।

	 II.	� IMEC मेें दो गलियारे शामिल हैैं - भारत-खाड़़ी और खाड़़ी-
यरूोप।

	 III.	� इसका पश्चिमी भाग भारत को समुद्री और उच्च गति रेल का 
उपयोग करके संयकु्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर््डन 
के माध्यम से हाइफ़़ा से जोड़ता है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 76.	� निम्नलिखित मेें से कौन सा 2024-25 मेें भारत के सबसे बड़़े कृषि 
आयात और निर््ययात वस्तुओ ंकी सही पहचान करता है?

	 (a) आयात: दालेें; निर््ययात: कॉफ़़ी

	 (b) आयात: वनस्पति तेल; निर््ययात: समुद्री उत्पाद

	 (c) आयात: ताज ेफल; निर््ययात: भैैंस का मासं

	 (d) आयात: कपास; निर््ययात: गैर-बासमती चावल

प्रश्न 77.	गुड़ के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं?

	 1. �गुड़ चीनी उत्पादन का एक उप-उत्पाद ह ैजो गन्ने के रस से चीनी के 
क्रिस्टलीकरण के बाद प्राप्त होता है।

	 2. �C-भारी गुड़ मेें चीनी की मात्रा कम होती ह ैऔर इसका उपयोग 
अक्सर इथनेॉल उत्पादन के लिए किया जाता ह।ै

	 3. �गुड़ बिना किसी और प्रसंस्करण के अपने कच्चे रूप मेें मानव उपभोग 
के लिए सीध ेखाद्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनेें:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 78.	� राष्ट्रीय अपराध रिकॉर््ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भारत सरकार के किस 
मंत्रालय के अधीन कार््य करता ह?ै

	 (a) गृह मंत्रालय

	 (b) विधि एवं न्याय मंत्रालय

	 (c) साखं्यिकी एवं कार््यक्रम कार््ययान्वयन मंत्रालय

	 (d) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

प्रश्न 79.	�पे ेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली (स्पर््श) के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर 
विचार कीजिए:

	 1. �यह रक्षा पेेंशन की मंजरूी और वितरण के स्वचालन के लिए एक 
एकीकृत वेब-आधारित प्रणाली ह।ै

	 2. �यह वेब-आधारित प्रणाली पेेंशन दावो ंको संसाधित करती ह ैऔर 
पेेंशन को सीध ेरक्षा पेेंशनभोगियो ंके बैैंक खातो ंमेें जमा करती है।
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उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन सा/से गलत ह/ैहैैं?
(a) केवल I 	 (b) केवल II

(c) I और II दोनो ं	 (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 80.	� चिकने-कोट वाले ऊदबिलाव के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा 
कथन गलत है?

	 (a) वे पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हैैं।

	 (b) �वोरेशियस शिकारियो ंके रूप मेें, वे मछलियो ंऔर क्रस्टेशियंस की 
आबादी को नियंत्रित करने मेें मदद करत ेहैैं, जिससे उनकी अति-
जनसंख्या को रोका जा सकता है।

	 (c) �वे एक लहरदार, V-आकार की रेखा मेें तरैकर एक उल्लेखनीय 
सहयोगी शिकार रणनीति का प्रदर््शन करते हैैं।

	 (d) �स्मूथ-कोटेड वाले ऊदबिलाव एकातंप्रिय जानवर हैैं जो परिवार 
समूह नही ंबनात ेहैैं।

प्रश्न 81.	 ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. �यह संगठन मुख्य रूप से दनुिया भर मेें मानवाधिकारो ंके प्रचार पर 
केें द्रित ह।ै

	 2. �इसकी स्थापना मानवाधिकार उल्लंघनो ंकी जाचँ हते ुसंयकु्त राष्टट्र की 
एक एजेेंसी के रूप मेें की गई थी।

	 3. �एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारो ंके हनन को रोकने और समाप्त 
करने के लिए अनुसंधान, वकालत और अभियान चलाता ह।ै

	 4. �यह संगठन शातंि और मानवाधिकारो ंके प्रचार के लिए एक वार्षिक 
पुरस्कार प्रदान करता है।

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) केवल तीन 	 (d) उपर््ययुक्त सभी

प्रश्न 82.	� राष्ट्रीय अगं एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) के संदर््भ मेें 
निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के रूप मेें कार््य करता ह।ै

	 2. �यह राष्ट्रीय अगं एवं ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण रजिस्ट्री का रखरखाव 
करता ह।ै

	 3. �यह निर््धधारित प्राथमिकता मानदंडो ं के अनुसार, अतंर-राज्यीय 
साझाकरण के मामल मेें अगंो ंके आवंटन के लिए जिम्मेदार ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?
(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 83.	� न्यूनतम समर््थन मूल्य (MSP) के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ं पर 
विचार कीजिए:

	 1. �अमेरिका का प्रभावी संदर््भ मूल्य (ERP) भारत के न्यूनतम समर््थन 
मूल्य (MSP) के समान है।

	 2. �अमेरिका मेें, यदि बाजार मूल्य इस स्तर से नीचे गिर जात ेहैैं, तो 
किसानो ंको सरकार से सीधा भुगतान प्राप्त होता ह,ै और इसे PLC 
या मूल्य हानि कवरेज कहा जाता है।

उपर््ययुक्त मेें से कथनो ंमेें से कौन सा/से सही है/हैैं?

(a) केवल I 	 (b) केवल II

(c) I और II दोनो ं	 (d) न तो I और न ही II

प्रश्न 84.	� कौन से अनुच्छेद राज्य विधानमंडलो ंके सदस््योों  को विशेष अधिकार 
प्रदान करत ेहैैं?

	 (a) अनुच्छेद 105 और 122 	 (b) अनुच्छेद 14 और 19

	 (c) अनुच्छेद 194 और 212 	 (d) अनुच्छेद 32 और 226

प्रश्न 85.	�च क ट््ररंकेशन सिस्टम (CTS) के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से 
कथन सही हैैं?

	 1. �CTS एक छवि-आधारित समाशोधन प्रणाली ह ै जहा ँ चेको ं की 
भौतिक आवाजाही रोक दी जाती ह ैऔर उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक 
छविया ँलगा दी जाती हैैं।

	 2. �चक समाशोधन मेें तेजी लाने और धोखाधड़़ी को कम करने के लिए 
भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा CTS लागू किया गया था।

	 3. �CTS-2010 मानक मेें छेड़छाड़ रोकने के लिए वॉटरमार््क  
और प््रििंटर-विशिष्ट सुविधाओ ं जैसी कुछ सुरक्षा सुविधाओ ं की 
आवश्यकता होती ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 86.	भारत मेें मुद्रास्फीति के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. �शीर््ष मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन सहित मूल्य स्तर मेें समग्र परिवर््तन 
को मापती ह।ै

	 2. �मूल मुद्रास्फीति अंतर्निहित मूल्य प्रवतृ्तियो ंको दर््शशाने के लिए खाद्य 
और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओ ंको शामिल नही ंकरती ह।ै

	 3. �भारत मेें, थोक मूल्य सूचकाकं (WPI) शीर््ष मुद्रास्फीति का 
आधिकारिक माप ह ै जिसका उपयोग भारतीय रिज़र््व बैैंक द्वारा 
मौद्रिक नीति निर््णयो ंके लिए किया जाता ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 87.	� सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन 
सा कथन गलत है?

	 (a) इसकी अपने साझदेारो ंसे अलग कानूनी पहचान होती है।

	 (b) यह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 द्वारा शासित होती है।



अगस्त 2025-‘द हिन्दू’ व ‘इंडियन एक्सप्रस’ से दैनिक � 125

	 (c) �यदि एलएलपी विफल हो जाती ह,ै तो लेनदार साझदेार की 
व्यक्तिगत संपत्ति का दावा नही ंकर सकते।

	 (d) �यह लेखाकंन और कानून जसैी व्यावसायिक सेवाओ ं के लिए 
उपयकु्त ह।ै

प्रश्न 88.	� नए आयकर विधयेक, 2025 के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ं पर 
विचार कीजिए:

	 I.	�म सौदा विधयेक मेें करदाताओ ंको रिफंड का दावा करने के लिए 
नियत तिथि तक रिटर््न दाखिल करना आवश्यक था, लेकिन नए 
संस्करण मेें यह शर््त हटा दी गई है।

	 II.	� नए विधयेक मेें किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तपोषित शिक्षा 
उद्देश््योों  के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत किए 
गए प्रेषण पर 10% TCS का प्रस्ताव ह।ै

	 III.	� नए विधयेक मेें "कर वर््ष" की अवधारणा प्रस्तुत की गई ह,ै 
जिसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के रूप मेें 
परिभाषित किया गया ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 89.	 केरल के कुट्टनाड क्षेत्र के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन सही हैैं?

	 1. �कुट्टनाड को व्यापक धान की खेती के कारण ‘केरल का चावल का 
कटोरा’ कहा जाता है।

	 2. �यह भारत के उन कुछ क्षेत््रोों  मेें से एक ह ैजहा ँसमुद्र तल से नीचे खेती 
की जाती ह।ै

	 3. यह क्षेत्र पश्चिमी घाट जवै विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा ह।ै

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 90.	भारत मेें धर््मनिरपेक्षता के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

	 1. �भारत मेें धर््मनिरपेक्षता का अर््थ पश्चिमी मॉडल के समान, धर््म और 
राज्य का पूर््ण पृथक्करण है।

	 2. �भारतीय संविधान सभी नागरिको ंको धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी 
देता ह ैऔर धर््म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता ह।ै

	 3. �राज्य धार्मिक संस्थाओ ंको समर््थन या विनियमन प्रदान कर सकता 
ह ैयदि वह समानता और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करता है।

उपर््ययुक्त मेें से कितने सही नही ंहैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 91.	�म ुगल शासन और दिल्ली के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार 
कीजिए:

	� कथन I: शाहजहा ँने 1648 मेें शाहजहानँाबाद की स्थापना की, जिसमेें 
लाल किला और पुरानी दिल्ली शामिल थ।े

	� कथन II: मुगल सम्राट राजवंश के पतन के दौरान भी वैध सत्ता का 
प्रतीकात्मक स्रोत बना रहा।

	 कथन III: शाहजहानँाबाद 1857 तक मुगल राजधानी बना रहा।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं और दोनो ंही कथन I की व्याख्या 
करत ेहैैं।

(b) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं, लेकिन उनमेें से केवल एक ही कथन 
I की व्याख्या करता ह।ै

(c) �कथन II और III मेें से केवल एक ही सही ह ैऔर वह कथन I की व्याख्या 
करता ह।ै

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 92.	एसएसआई मंत्र क्या ह?ै

	 (a) �टेलीसर््जरी और टेली-प्रॉक्टरिंग के लिए स्वीकृत एक रोबोटिक 
प्रणाली।

	 (b) सीडीएससीओ द्वारा अनुमोदित एक नया टीका।

	 (c) अस्पतालो ंके प्रबंधन हतेु एक सॉफ्टवेयर।

	 (d) हृदय रोगो ंके निदान हेत ुएक चिकित्सा उपकरण।

प्रश्न 93.	�भ ारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से 
कौन से कथन सही हैैं?

	 1. यह भारत सरकार के संस्कृति  मंत्रालय के अधीन कार््य करता ह।ै

	 2. �यह भारत मेें पुरातात्विक अनुसंधान और सासं्कृति क विरासत के 
संरक्षण के लिए जिम्मेदार ह।ै

	 3. इसकी स्थापना 1861 मेें अलेक्जजेंडर कनिघंम ने की थी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 94.	� जॉन मार््शल के संरक्षण मैनुअल (1923) के संदर््भ मेें निम्नलिखित पर 
विचार करेें:

	 1. �यह भारत मेें प्राचीन स्मारको ं के संरक्षण पर पहली व्यापक 
मार््गदर्शिका थी।

	 2. �इसने संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सिद््धाांत निर््धधारित किए, जिसमेें 
न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल दिया गया।

	 3. �यह संरक्षण प्रथाओ ंमेें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 
लिए एक संदर््भ के रूप मेें कार््य करता रहा है।



126� अगस्त 2025-‘द हिन्दू’ व ‘इंडियन एक्सप्रस’ से दैनिक

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 95.	 निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	� कथन I: जलेीफ़़िश की वदृ्धि तटीय परमाण ुसंयंत््रोों  को आपातकालीन 
शटडाउन के लिए बाध्य कर सकती ह।ै

	� कथन II: अत्यधिक मछली पकड़ने से जेलीफ़़िश के शिकारियो ं की 
संख्या कम हो जाती है।

	 कथन III: गर््म समुद्र जेलीफ़़िश के प्रजनन को तीव्र करते हैैं।

उपर््ययुक्त कथनो ंके संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा सही ह?ै

(a) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं और दोनो ंही कथन I की व्याख्या 
करत ेहैैं।

(b) �कथन II और कथन III दोनो ंसही हैैं, लेकिन उनमेें से केवल एक ही कथन 
I की व्याख्या करता है।

(c) �कथन II और III मेें से केवल एक ही सही ह ैऔर वह कथन I की व्याख्या 
करता ह।ै

(d) न तो कथन II और न ही कथन III सही है।

प्रश्न 96.	गि रि नदी के बारे मेें निम्नलिखित मेें से कौन सा कथन सही है?

	 (a) �यह दक्षिण-पश्चिम की ओर बहती ह ैऔर प्रयागराज मेें यमुना मेें 
मिल जाती है

	 (b) यह उत्तराखंड से निकलती है और गंगा मेें मिल जाती ह।ै

	 (c) �यह हिमाचल प्रदेश की पहाड़़ियो ंसे निकलने वाली यमुना की एक 
सहायक नदी है।

	 (d) यह एक मौसमी नदी है जो केवल थार रेगिस्तान मेें पाई जाती ह।ै

प्रश्न 97.	� राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के संबंध मेें निम्नलिखित मेें से कौन 
से कथन सही हैैं:

	 1. �इसकी स्थापना भारत के सामाजिक-आर्थिक और जनसाखं्यिकीय 
पहलओ ंपर विश्वसनीय आकंड़़े एकत्र करने के लिए की गई थी।

	 2. �यह साखं्यिकी और कार््यक्रम कार््ययान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) 
के अधीन कार््य करता ह।ै

	 3. �इसके सर्वेक्षणो ंमेें रोजगार, उपभोक्ता व्यय और स्वास्थ्य जसेै विषय 
शामिल हैैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 98.	 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संस्थापक सदस्य कौन से देश थ:े

	 (a) चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान

	 (b) चीन, रूस, कज़़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान

	 (c) चीन, रूस, ईरान, मंगोलिया

	 (d) चीन, रूस, अफगानिस्तान, कज़़ाकिस्तान

प्रश्न 99.	 ब्रह्मास्त्र मिसाइल के संदर््भ मेें निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए:

	 I.	� इसे लंबी दूरी की एंटी-शिप मिसाइल (LRASHM) नाम दिया 
गया ह।ै

	 II.	 यह एक सुपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है।

	 III.	� यह रेेंज और तकनीक के मामल मेें चीन की DF-17 जसैी समान 
मिसाइलो ंसे बहेतर है।

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 100.	� संपीडित बायोगैस (सीबीजी) संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) से 
किस प्रकार भिन्न ह?ै

	 (a) सीबीजी का ऊष्मीय मान सीएनजी से अधिक होता ह।ै

	 (b) �सीएनजी बायोमास से उत्पन्न होती ह,ै जबकि सीबीजी पेट््ररोलियम 
का एक उप-उत्पाद ह।ै

	 (c) �सीबीजी बायोमास से प्राप्त होती ह,ै जबकि सीएनजी पेट््ररोलियम 
का एक उप-उत्पाद ह।ै

	 (d) �सीबीजी का उपयोग सीएनजी की तरह परिवहन ईंधन के रूप मेें 
नही ंकिया जा सकता है।

प्रश्न 101.	�भ ारत मेें खरीफ मौसम के संदर््भ मेें निम्नलिखित मेें से कौन से कथन 
सही हैैं:

	 1. �खरीफ की फसलेें दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत मेें बोई 
जाती हैैं और मानसून के अतं मेें काटी जाती हैैं।

	 2. �प्रमुख खरीफ फसलो ंमेें चावल, मक्का, कपास, दालेें और मूं गफली 
शामिल हैैं।

	 3. �खरीफ मौसम आमतौर पर भारत के सभी हिस््सोों  मेें अक्टूबर से 
मार््च तक होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके उत्तर चुनेें:

(a) केवल 1 और 2 	 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3 	 (d) 1, 2 और 3

प्रश्न 102.	� कार््बन क्रेडि ट ट््ररेडिगं योजना (सीसीटीएस), 2023 के संदर््भ मेें 
निम्नलिखित पर विचार करेें:

	 1. �यह योजना ग्रीनहाउस गैस उत्सर््जन मेें कमी के लिए जारी किए गए 
कार््बन क्रेडि ट प्रमाणपत््रोों  के व्यापार हते ुएक राष्ट्रीय ढाचँा प्रदान 
करती ह।ै
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	 2. �ऊर््जजा दक्षता ब्यूरो (बीईई) इस योजना का प्रशासक ह,ै जबकि 
केें द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) व्यापार को नियंत्रित 
करता ह।ै

	 3. �यह योजना वर््तमान मेें भारत मेें कार््बन क्रेडि ट के स्वैच्छिक और 
अनुपालन-आधारित व्यापार दोनो ंकी अनुमति देती ह।ै

उपर््ययुक्त मेें से कितने कथन सही हैैं/हैैं?

(a) केवल एक 	 (b) केवल दो

(c) उपर््ययुक्त सभी 	 (d) इनमेें से कोई नही ं

प्रश्न 103.	�प्रा थमिक अमीबिक मेनिगंोएन्सेफलाइटिस (PAM) के संदर््भ मेें 
निम्नलिखित कथनो ंपर विचार कीजिए।

	 I.	� यह नेग्लेरिया फाउलेरी नामक एक मुक्तजीवी अमीबा के कारण 
होता ह।ै

	 II.	भ ारत मेें PAM का पहला मामला 1971 मेें सामने आया था।
	 III.	PAM एक संक्रामक रोग ह।ै

उपर््ययुक्त कथनो ंमेें से कौन सा/से कथन सही है/हैैं?

(a) केवल I और II 	 (b) केवल II और III

(c) केवल I और III 	 (d) I, II और III

प्रश्न 104.	� निम्नलिखित मेें से कौन सा रोगजनक एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिडं््ररोम 
(AES) का कारण बन सकता ह?ै

	 (a) केवल विषाणु

	 (b) केवल जीवाण ुऔर विषाणु

	 (c) केवल परजीवी और कवक

	 (d) विषाण,ु जीवाण,ु कवक, परजीवी और विषाणु

उत्तर कुं जी

प्रश्न1. b प्रश्न2. c प्रश्न3. c प्रश्न4. d
प्रश्न5. c प्रश्न6. b (केवल 1 और 2) प्रश्न7. a प्रश्न8. d
प्रश्न9. b (केवल 1 और 3) प्रश्न10. a प्रश्न11. b प्रश्न12. b

प्रश्न13. b (केवल 1 और 2) प्रश्न14. a प्रश्न15. d प्रश्न16. b
प्रश्न17. a (केवल 3) प्रश्न18. b (केवल 1 और 2) प्रश्न19. a प्रश्न20. c
प्रश्न21. a प्रश्न22. b (केवल 1 और 3) प्रश्न23. d प्रश्न24. d
प्रश्न25. d प्रश्न26. b प्रश्न27. a प्रश्न28. d
प्रश्न29. a प्रश्न30. b (केवल 2 और 3) प्रश्न31. d प्रश्न32. b
प्रश्न33. a प्रश्न34. b (केवल 2 और 3) प्रश्न35. a प्रश्न36. c
प्रश्न37. a प्रश्न38. a प्रश्न39. a प्रश्न40. a
प्रश्न41. c प्रश्न42. c प्रश्न43. b प्रश्न44. c
प्रश्न45. a प्रश्न46. c प्रश्न47. b प्रश्न48. a
प्रश्न49. a प्रश्न50. b (केवल 1 और 2) प्रश्न51. c प्रश्न52. c
प्रश्न53. c प्रश्न54. c प्रश्न55. b प्रश्न56. c
प्रश्न57. a प्रश्न58. c प्रश्न59. d प्रश्न60. d
प्रश्न61. a प्रश्न62. b प्रश्न63. c प्रश्न64. c
प्रश्न65. a प्रश्न66. a प्रश्न67. c प्रश्न68. a
प्रश्न69. c प्रश्न70. c (केवल 1 और 3) प्रश्न71. c प्रश्न72. a
प्रश्न73. a (केवल 1) प्रश्न74. c प्रश्न75. a प्रश्न76. b
प्रश्न77. a प्रश्न78. a प्रश्न79. d प्रश्न80. d
प्रश्न81. c (केवल 1, 3 और 4) प्रश्न82. c प्रश्न83. c प्रश्न84. c
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प्रश्न85. d प्रश्न86. b (केवल 1 और 2) प्रश्न87. b प्रश्न88. c
प्रश्न89. a प्रश्न90. a (केवल 1) प्रश्न91. b प्रश्न92. a
प्रश्न93. d प्रश्न94. c प्रश्न95. a प्रश्न96. c
प्रश्न97. d प्रश्न98. b प्रश्न99. c प्रश्न100. b

प्रश्न101. a प्रश्न102. a (केवल 3) प्रश्न103. a प्रश्न104. b

दैनिक उत्तर-लेखन अभ्यास प्रश्न 

प्रश्न 1.	�भ ारतीय उपमहाद्वीप ने अपने इतिहास मेें विभिन्न विदेशी आक्रमण देखे 
हैैं। परीक्षण कीजिए कि इन आक्रमणो ंने समय के साथ भारतीय संस्कृति  
को कैसे बदल दिया। (GS 1, 15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 2.	� गौण खनिज क्या हैैं और भारत मेें इनका विनियमन कैसे किया जाता 
ह?ै भारत मेें गौण खनिजो ं के विनियमन मेें आने वाली कानूनी और 
पर््ययावरणीय चुनौतियो ंपर चर््चचा कीजिए। (GS 3, 15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 3.	� ऊर््जजा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत को 
कोयला और जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतो ंकी ओर एक 
व्यवस्थित परिवर््तन की आवश्यकता ह।ै विश्लेषण कीजिए। (GS3, 15 
अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 4.	�भ ारत के उपराष्टट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के 
उपराष्टट्रपति का चुनाव कैसे होता ह ैऔर उन्हहें पद से कैसे हटाया जा सकता 
ह?ै भारत के उपराष्टट्रपति की शक्तियो ंऔर कार्ययों पर चर््चचा कीजिए। (GS 
2; 15 अकं; 250 शब्द)

प्रश्न 5.	�मै ैंग्रोव के बहुमुखी महत्व पर चर््चचा कीजिए। मैैंग्रोव वनो ंके समक्ष प्रमुख 
खतरे क्या हैैं और भारत मेें मैैंग्रोव संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए 
हैैं? (GS3, 15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 6.	� संवैधानिक नैतिकता क्या ह ैऔर यह भारतीय संविधान मेें किस प्रकार 
अतंर्निहित ह?ै संवैधानिक नैतिकता पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण 
को प्रासंगिक न्यायिक निर््णयो ंसहित स्पष्ट कीजिए। (GS2, 15 अकं, 
250 शब्द)

प्रश्न 7.	�वर््ससा य की संधि ने द्वितीय विश्व यदु्ध (WWII) के छिड़ने मेें किस प्रकार 
योगदान दिया, और यदु्ध के परिणाम ने अमेरिका के आधिपत्य द्वारा 
परिभाषित वैश्विक व्यवस्था को किस प्रकार नया रूप दिया? (GS 1, 15 
अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 8.	�म ौद्रिक स्थिरता और विकास को विनियमित करने के लिए RBI के 
प्राथमिक तंत्र क्या हैैं? वैश्विक बदलावो ंके बीच RBI भारत की आर्थिक 
लचीलापन को कैसे बढ़़ावा देता ह?ै (GS 3, 15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 9.	�च ोल मंदिरो ं की विशिष्ट स्थापत्य कला क्या ह?ै ये मंदिर किस प्रकार 
धार्मिक संरचनाओ ंके साथ-साथ राजनीतिक संदेश भी देत ेथ?े (GS 1, 
15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 10. �कृषि के सतत विकास के लिए किसानो ंऔर नीति निर््ममाताओ ंके बीच 
विश्वास की कमी को दूर करना और उन्नत प्रौद्योगिकी का एकीकरण 
आवश्यक ह।ै टिप्पणी कीजिए। (GS3, 10 अकं, 150 शब्द)

प्रश्न 11. �भूस्खलन क्या ह?ै भारत मेें भूस्खलन की संवेदनशीलता और भूस्खलन 
के लिए उत्तरदायी कारको ंपर चर््चचा कीजिए। (GS1, 15 अकं, 250 
शब्द)

प्रश्न 12. �भारत रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझदेारी बनाए रखने और पश्चिमी 
सहयोगियो ंएवं रूस के बीच कूटनीतिक संतलुन बनाए रखने पर केें द्रित 
ह।ै चर््चचा कीजिए। (GS 2, 15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 13. �कृषि मेें वदृ्धि के बावजदू, ग्रामीण श्रमिको ंको रोज़गार संबंधी चुनौतियो ं
का सामना करना पड़ रहा ह।ै इस विरोधाभास के मूल मेें निहित 
संरचनात्मक मुद््दोों  पर चर््चचा कीजिए। (GS 3, 10 अकं, 150 शब्द)

प्रश्न 14. �कोयला विद्युत संयंत््रोों  से निकलन ेवाले सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर््जन 
के पर््ययावरणीय और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़त ेहैैं? SO₂ उत्सर््जन 
को कम करने के व्यापक उपायो ंपर चर््चचा कीजिए। (GS 3, 15 अकं, 
250 शब्द)

प्रश्न 15. �भारत मेें शहरी परिवहन क्षेत्र मेें प्रशासनिक मुद््दोों  पर चर््चचा कीजिए। 
क्या एक समर्पित अखिल भारतीय शहरी परिवहन सेवा इस समस्या 
के समाधान मेें सहायक होगी? (GS1 और 3, 10 अंक, 150 शब्द)

प्रश्न 16. �तिलहन का एक प्रमुख उत्पादक होने के बावजदू, भारत खाद्य तेल के 
आयात पर बहुत अधिक निर््भर ह।ै इस विरोधाभास के कारणो ं का 
परीक्षण कीजिए और इस निर््भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा 
हाल ही मेें उठाए गए नीतिगत उपायो ंका मूल््याांकन कीजिए। (GS3, 
15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 17. �भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की निष्पक्षता से संबंधित विवादो ंऔर 
आरोपो ंने इसकी संस्थागत अखंडता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी ह।ै 
इस संदर््भ मेें, भारत मेें चुनावी लोकतंत्र की सुरक्षा मेें ECI की भूमिका 
का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसकी स्वतंत्रता, पारदर्शिता 
और जन विश्वास को बढ़़ाने के लिए कौन से सुधार आवश्यक हैैं? (GS 
2, 15 अकं, 250 शब्द)

प्रश्न 18. �चर््चचा कीजिए कि मुगल दरबार के साहित्यिक परिवेश ने भारत मेें फ़़ारसी 
साहित्य के विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। इसने क्षेत्रीय 
साहित्यिक परंपराओ ं के विकास को किस प्रकार प्रभावित किया? 
(GS1, 10 अकं, 150 शब्द)

प्रश्न 19. �वित्त मंत्रालय ने हाल ही मेें भारतीय अर््थव्यवस्था को "गोल्डीलॉक्स 
स्थिति" मेें बताया ह।ै स्थिर वास्तविक मजदूरी, अस्थिर खाद्य मुद्रास्फीति, 
राजकोषीय बाधाओ ंऔर आय असमानता के संदर््भ मेें इस दावे का 
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS3, 10 अकं, 150 शब्द)

प्रश्न 20. �त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट््ररैक कोर््ट (FTC) की 
परिकल्पना की गई थी, फिर भी उनकी प्रभावशीलता पर बहस जारी ह।ै 
भारत मेें फास्ट ट््ररैक कोर््ट की भूमिका, चुनौतियो ंऔर आवश्यक सुधारो ं
का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS2, 10 अकं, 150 शब्द)

प्रश्न 21. �भारत मेें घर-घर स्वास्थ्य सेवा पहुुँच का विस्तार हो रहा ह,ै लेकिन 
स्वास्थ्य प्रशासन मेें नागरिक भागीदारी कमज़़ोर बनी हुई ह।ै 
समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और समावेशी जन भागीदारी के 
लिए उपाय सुझाइए। (GS2, 15 अकं, 250 शब्द)
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प्रश्न 22. �कौशल बमेेल, अनौपचारिक क्षेत्र बहिष्करण और क्षेत्रीय असंतलुन के 
मुद््दोों  पर विचार करत ेहुए, नियोक्ता-केें द्रित रोजगार सृजन रणनीतिया ँ
श्रम बाजार मेें संरचनात्मक असमानताओ ंको कैसे मजबतू कर सकती 
हैैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (GS3, 150 शब्द, 10 
अकं)

प्रश्न 23. �भारत मेें छोटे और सीमातं किसानो ंके सामने आने वाली समस्याओ ंका 
समाधान किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कैसे करत ेहैैं? एफपीओ के 
सामने आने वाली चुनौतियो ंपर प्रकाश डालिए और उनकी प्रभावशीलता 
मेें सुधार के उपाय सुझाइए। (GS2, 250 शब्द, 15 अकं)

प्रश्न 24. �प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमो ं पर चर््चचा 
कीजिए, और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक बाध्यकारी संधि 
पर वैश्विक सहमति बनाने मेें आने वाली बाधाओ ंका मूल््याांकन कीजिए। 
(GS3, 150 शब्द, 10 अकं)

प्रश्न 25. �बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद और विश्व व्यापार संगठन मेें विवाद निपटान 
के कमज़़ोर होने के साथ, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने आने 
वाली चुनौतियो ंपर चर््चचा कीजिए। भारत वैश्विक व्यापार प्रशासन को 
मज़बतू बनाने मेें किस प्रकार योगदान दे सकता ह?ै (GS2, 250 शब्द, 
15 अकं)

प्रश्न 26. �बोडोलैैंड आदंोलन भारत के उत्तर-पूर््व मेें जातीयता, पहचान और 
स्वायत्तता के जटिल अतंर्संबंध को दर््शशाता ह।ै बोडोलैैंड प्रादेशिक 
परिषद (बीटीसी) के ऐतिहासिक संदर््भ और महत्व पर चर््चचा कीजिए। 
इस क्षेत्र मेें शातंि और विकास सुनिश्चित करने मेें आने वाली चुनौतियो ं
और अवसरो ंका भी परीक्षण कीजिए। (GS2, 150 शब्द, 10 अकं)
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